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समपेण 


कोई तीन साल की बात है, गांधीजी ने मुझसे कहा “हिन्दी में हुंडी 
ओर चलण पर एक ऐसी सरल पुस्तक लिखों जो हर कोई आसानी से 
समझ सके ।” उसी आज्ञा का फल यह पुस्तक है । 

सारी कहानी दो हिस्सों में सुनाई गई है । जब लिखना शरू किया 
था तब तो सोचा था कि पूर्व भाग मीमांसा का होगा और उत्तर भाग रुपए 
की हुंडी का इतिहास होगा और सारा-का-सारा स्वयं में ही लिखूंगा । पर 
मीमांसा-भाग समाप्त करते-करते जब इतिहास-भाग के लिए मसाला 
इकट्ठा करने लगा तब स्मरण आया कि फेडरेशन आफ इंडियन चेम्बसे 
आफ कामर्स ऐण्ड इंडस्ट्री" के तत्वावधान में श्रीपारसनाथ जी ने, कुछ 
: साल पहले, रुपए की हुण्डी का एक अच्छा इतिहास अंग्रेजी में लिखा था । 
इसलिए उपयुक्त यही लगा कि में श्रीपारसनाथ जी से कहूं कि इस ग्रंथ 
का इतिहास-भाग भी वही लिख दें और उसमें यथासम्भव आजतक की 
बातों का समावेश कर दें। 

इस तरह मीमांसा-भाग मेने लिखा और इतिहास-भाग श्रीपारस- 
नाथ जी ने । 

जिनको आज्ञा से यह सब कुछ हुआ वे तो फाटक के भीतर बन्द हें, 
इसलिए छपने के पहले इसे गांधीजी को दिखा देना असम्भव था। उन्हें 
बिना दिखाए ही यह छापाखाने में जा रहा हैं । 

गांधीजी की आज्ञा थी कि इस जटिल विषय को सरल भाषा में लिखा 
जाय । हम दोनों ने कोशिश' तो यही की है, पर कहां तक सफलता मिली 
है यह तो पाठक ही बता सकेंगे । ह 

जिनकी आज्ञा से यह पुस्तक लिखी गई उन्हीं महापुरुष के चरणों मे 
यह समपित की जाती है । 


मकर संक्रान्ति, सं० २००० | घतह्यामदास किछला 
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इस पुस्तक के नाम को सुन कर ज्ञायद किसीका बह खबाल हो 
कि यह चांदी के सिक्के की कथा है, जिसमें यह बताया गया है कि चांदी 
पहले खातों में से कैसे निकली, फिर कैसे गलाई गई, कैसे इसके पात बने, 
फिर टकसाल में कैसे रुपए ढाले गए, इत्यादि | बच्चों की वालबोधिनी में 
अवसर ऐसी कथाएं आती हैँ । पर यह इस पुस्तक का विषय नहीं है । इस 
पुस्तक का सम्बन्ध हे रुपए की करामात से । 

इसे सुन कर भी शायद कोई हँस पढ़ें । कौन है नावाकिफ रुपए की 
करामात से कि इसकी भी कहानी लिखी जाय ? ऐसा वह कह तो सकता 
. है। पर यह कथन अज्ञान का दछोतक होगा । रुपए की बाहरी ताकत 
से लोग चाहे अनभिज्न न हों, पर रुपए के पीछे कौन-सी शक्तित है जिसने 
इसे ताकत दी, इस बारे में आम जनता का ज्ञान बिलकुल अपूर्ण है । 

उदाहरणार्थ . आम लोग तो यही मानते हैं कि रुपए की कीमत स्थिर 
है। जिल्‍सों की दर चाहे घटे-बढ़े, पर रुपए की दर तो सुमेर की तरह 
अचल है । यह कथन उतना ही सत्य है जितना कि यह कहना कि “पृथ्वी 
अचल है। पृथ्वी नहीं, सूर्य, चांद और तारे ही घूमते हैं। यदि पृथ्वी 
घूमती तो रात के समय हमारे पांव ऊपर की ओर और सर नीचे की 
, ओर होता ।” कोई नादान ही ऐसी नादानी की बात कह सकता हैँ । पर 
जैसे पृथ्वी घूमती है वैसे ही रुपए की कीमत भी छटती और बढ़ती है । 

सन्‌ १९२६-२७ में बड़े जोर से एक आन्दोलन हुआ था कि रुपए 
की दर १ शिलिंग ६ पेंस निर्धारित न होकर १ शिलिंग ४ पेंस निर्धारित 
हो । रुपए की दर के सम्बन्ध में इसी तरह का एक आन्दोलन सन्‌ १९१९ 
में भी बड़े जोर-शोर के साथ चला था। उस समय सरकार ने रुपए को दर 
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२ शिलिग निर्धारित की थी। प्रजा-पक्ष के लोगों का कहना था कि यह 
दर ऊँची है , १ शिकल्िंग ४ पेंस से ऊँची दर हगिज निर्धारित नहीं होनी 
चाहिए, इससे ऊँची दर टिक नहीं सकेगी और ऊँची दर टिकाने की कोशिश 
से देश को हानि है। हआ भी अन्त में ऐसा ही, पर करोड़ों रुपए खो देने 
के बाद । इसके पहले भी एक आन्दोलन १८९३ और फिर १८९८ के 
करीब इसी तरह दर के सम्बन्ध में चला था । 

यह रुपए की दर का झगड़ा क्या था ? रुपए की दर आखिर है क्या? कैसे 
इसकी निर्धारित दर को टिकाया जाता है? घटा-बढ़ी दर में क्योंकर होती 
हैं ? घटा-बड़ी से हानि-लाभ क्या हैं ? क्‍या कोई घटा-बढ़ी के लिए 
जिम्मेवार हैं ? कौन इसकी व्यवस्था करता है ? समाज में सिक्के का स्थान 
क्या है, और प्राचीन सिक्‍का-प्रथा और अब की सिक्‍का-प्रथा में क्‍या भेद है ? 

इन प्रहनों के झमेले में शायद कोई पड़ता ही नहीं । इस विषय 
को जो समझना चाहते भी हैं वे यह मान कर सन्‍्तोष करते हैँ, कि यह 
प्रथन अर्थ-शास्त्री ही समझ सकते हें, यह चीज सर्वेसाधारण के बते के 
बाहर की हैं। फिर भी यह सही है कि रुपए की कथा जितनी रोचक हैं 
उत्तनी जठिल नहीं हैं । जटिल थोड़ी-सी है, तो अर्थ-शास्त्रियों ने बड़ी- 
बड़ी पेचीदा शब्दमाला का प्रयोग करके इसे और भी जटिल बना 
दिया है। सीधी भाषा में लिखने से यह सम्भव हैं कि हम इसे सरल 
बना दें । 

पहले पहल तो हमें यह जानना चाहिए कि यह रुपया हैं क्‍या ? 

“भाई भलो न भेयो. सबसे बड़ो रुपैयो -ऐसा जब कोई कहता है तब 
तो रुपए के निश्चित मूल्य को ध्यान में रख कर यह उक्ति नहीं कही 
जाती; क्योंकि रुपए की निश्चित निर्धारित मूल्य और “भैयों भाई” के बीच 
यहां तुलना नहीं है। यहां तो रुपए को धन का साधारण प्रतीक मान कर 
उसकी महिमा को बखानना हैं । और उस महिमा को शास्त्रीय विधि से 
समझने के लिए हमें गहरे पानी में उतरना होगा, रुपए के सब पह- 
लुओं पर विचार करना होगा और उन पहलुओं से क्या हानि-लाभ है, 
समझना होगा । 
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पर मेरा प्रस्ताव हैं कि सबसे पहले हम यह समझ लें कि सिक्‍के के 
चलण की जरूरत क्‍या है और कैसे-कंसे इसकी व्यवस्था में प्रगति हुई । 


सिक्के की आवश्यकता 


एक पल के लिए हम यह कल्पना करें कि एक ऐसा समाज है जिसमें 
सिक्‍का है ही नहीं; और फिर हम अपने मन में एक ऐसा नक्दा खेंचे जो 
हमे यह बताए कि विना सिक्‍के के उस समाज का रोजमर्रा की खरीद-फरोख्त 
और लेन-देन का व्यवहार कैसे चलेगा । मान लीजिए कि ऐसे वेसिक्के 
के समाज में एक मनुष्य के पास कुछ अन्न है और कुछ नए वस्त्र भी हैं । 
दूसरा उसका पड़ोसी है। उसके पास कुछ कपास है, और कुछ भूसा भी है । 
एक तीसरे पड़ोसी के पास घी है, और कुछ तेल भी हैं। 

अब ये तीनों आदमी सुबह उठकर कुछ तरकारी और दूध खरी- 
दने के लिए निकलते हें और दूध और तरकारी बेचनेवालों के पास 
पहुँचते हैं। दूधवाले की एक ने कहा कि मेरे पास कुछ कपड़ा है, उसे तुम 
ले लो और बदले में मुझे दूध दे दो । इसी तरह तरकारी बेचनेवाले से 
इसने कहा कि कुछ तरकारी दे दो और बदले में मुझसे कुछ अन्न ले लो | 
पर तरकारी बेचनेवाले और दूध बेचनेवाले--दोनों को न कपड़ा चाहिए, 
न अन्न चाहिए | इसलिए वे या तो कपड़े या अन्न से तरकारी और दूध 
का बदला करने से इनकार करेंगे, या दूध और तरकारी के बदले में इतनी 
ज्यादा मिकदार अन्न और कपड़े की मांगेंगे कि शायद ये सज्जन बिना दूध 
ओर तरकारी के रहना पसन्द करेंगे। नतीजा यह होता है कि बिना दूध 
और तरकारी के ही ये सज्जन वापिस घर लौट जाते हैं। 

दूसरे पड़ोसी के पास कुछ कपास और भूसा है। दूध बेचनेवाले को 
भूसे की जरूरत है, इसलिए भूसे से दूध का बदला करने पर तो वह राजी 
हो जाता है । पर कपास उसे नहीं चाहिए । इसलिए कपास पड़ोसी के 
पास ज्यों-की-त्यों अनचाही वस्तु के रूप में पड़ी रह जाती है । 

इसके बाद ये तीनों पड़ोसी कुछ मसाला खरीदने निकलते हैं। मसाले- 
वाले को कुछ कपड़े की जरूरत हैं। इसलिए प्रथम सज्जन का कपड़ा लेकर 
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वह बदले में उस मसाला दे देता है । पर उसे अन्न नहीं चाहिए | इस 
उपरोक्त सज्जन का अन्न ज्यों-का-त्यों उनके पास रह जाता है । 

पड़ोसियों के पास कुछ घी है, तेल है, कपास हे और भूसा है । उन 
मसाला लेना है। पर मसालेवाले को नघी की जरूरत है, और न 

तेल, कपास या भूसा चाहिए । इसलिए वह इन चीजों के बदले में मर 
देने से इनकार कर जाता हैं । 


अदला-बदली की व्यवस्था से असुविधा 


अब प्रथम सज्जन को दूध, तरकारी, मसाला, ये तीन चीजें रूनी 
उनमें से उन्हें केवल मसाला मिला । इनके पड़ोसियों को भी तीनों 
लेनी थीं। उनमें से केवल एक को दूध मिला। अब ये सब छोग इसी * 
में हें कि जो चीजें इनके पास हैं उनकी चाह वाला कोई दूध, तर 
ओर मसालाफरोश मिले तो इन लोगों को अपनी इच्छित वस्तुएँ पर 
और जब तक परस्पर की इस अदला-बदली की चाह वाले मनुष्य 
मिलते तब तक इन्हें अपनी इष्ट वस्तुओं के बिना गुजारा करना प 
है । इन लोगों के पास जो चीजें हें उनकी जरूर किसी-न-किसी को 
है। बेस ही जिनके पास दूध, तरकारी और मसाला है उन्हें भी इन ॑॑ 
को देकर दूसरी चीजें लाना हैं । पर जब तक परस्पर की अदला-ब 
वाले मनष्य नहीं मिल जाते तब तक सभी को अपनी-अपनी इच्छा- 
के लिए बेठे रहना पड़ता है । 

इस उदाहरण के आधार पर आप हजारों बेचनेवालों और हज 
खरीदनेवालों की कल्पना कर सकते हैं, जिनमें किसीको कोई चीज चा 
और किसीके पास कोई चीज आवश्यकता से ज्यादा है, जिसके लिए 
गाह॒क ढूंढ रहा हैं। इन चीजों की अदला-बदली के लिए ये हजारों आ 
गाहक ढूंढते-ढुंढते दाम तक थक जायेंगे और फिर भी शायद उनका र 
समय पर समाप्त न होगा । ऐसे समाज में समय की कितनी बरबादी हे 
कितनी अव्यवस्था होगी, भोले आदमी को चालाक आदमी कैसे ठग लेगा 
इसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है । 


उपए की कहानी प्‌ 


इसके अलावा ऐसे समाज में यह जोखिम तो रहेगी ही, कि इस 
अदला-बदली में वस्तु की जात विगड़ेगी, और तोछ-जोख में चीजें वरबाद 
भी होंगी। समय की वरवादी, चीजों की वरवादी और चीजों की जात 
की बरवादी ! और रोज का ज्ञगड़ा, तकरार, ठगी, यह अलग। जैसे 
विना राजा के राज्य में अंबेर अवश्यम्भावी है, वैसे ही विना सिक्‍के के 
समाज में लरुनदेन के राज्य में यह अंधेर अनिवार्य हो जाता है । 

अंधेर को मिटाने के लिए, व्यवस्था-स्थापना के लिए, श्ांति-रक्षा के 
लिए जैसे मनृथ्यों ने मिल कर मन्‌ से राज्यसिहासन पर बैठने की प्रार्थना 
की, और उन्होंने राजा वन कर सुख और दांतिका संचार किया, वेसे 
ही किसी समझदार राजा ने समाज के लेनदेन के कछेत्र में अराजकता 
और इस गड़वइ को मेटने के लिए सिक्‍के को राज्यसिहासन पर 
बेठाया । 

जैसे बरी राज्य-प्रणाली, शांति और अमन का स्थापन करके भी, अन्य 
बातों में समाज को हानिप्रद हो सकती है, वैसे ही सिक्‍्का-प्रणाठी भी यदि 
बुरी तरह या बदनीयती से रूचालित की जाय तो सिक्‍के के क्षेत्र में 
राजकता और नियम होते हुए भी, समाज के लिए हानिकारक सावित 
हो सकती है । 

जो हो, सिक्के की ससाज में क्‍या आवश्यकता है, इसके बिता 
कितनी असुविधा हो सकती है, इसका उत्तर ऊपर दिए हुए काल्पनिक 
उदाहरण से समझ में आ जायगा । | 

सिक्का शुरू-शरू में कव चला, यह बताना तो असंभव है । पर हजारों 
साल पहले सिक्का था, इतना तो निश्चित है। प्राचीन समय में सोना, 
चांदी, तांबा, पन्‍्थर, कौड़ी--इनके अलावा और भी वस्तुओं के सिक्‍के 
चलते थे । ; 
वंदिक काल में यहां सोने के सिक्के चलते थे जिनके नाम निष्क, 
दशतमान, सुवर्ण, पाद आदि थे । बाद चांदी के सिक्कों के नाम मिलते 
हें--जंसे पण, कार्षापण, विशतिक, त्रिशतिक आदि। रुपया शेरशाह का 
चलाया हुआ बताया जाता है । 


६ रुपए की कहानी 


सिका राजा ने क्‍यों चलाया ९? 


यह प्रश्न हो सकता है कि सिक्का राजा ने ही क्‍यों चलाया ? व्यापारी 
भी तो चला सकते थे । या तो इन अदला-बदली करनेवालों ने ही क्‍यों न 
इसका संचालन किया ? इसका उत्तर कठिन नही है। 

यदि लोग जिन्सों की अदला-बदली छोड़ कर सिक्के से हर चीज की 
अदला-बदली करें, जेसा कि सिक्‍के के आविर्भाव के बाद होता आया है, तो 
यह आवश्यक है कि सिक्के की साख इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि उस 
साख में किसीको वहम या शक करने के लिए रत्ती भर भी गंजाइश न 
हो । यदि हम जिन्सों की जिन्मों से अदला-बदली करते हें तो उन अदला- 
बदली की जादेवाली जिःसों की जात, उनको माप-तौल वंगेरह, सब चीजों 
को सामने रख कर कितनी अमृक जिन्स से किंतनी दूसरी अमक जिन्स 
की अदला-बदली हो, इनका लेने और देनंवाले दोनों को विचार करना 
पड़ता हैँ । इस विचार में बहस-मुबाहसा तो होता ही है, पर चुंकि किसी 
भी जिनस की जात हर हालत में एक-सी नहीं बनी रहती, इसलिए जात 
की निरख की बार-बार जरूरत पड़ती है। इसमें समय की बरबादी होती 
है, वकझक होती हे--फिर भी लेने-देनेवाले को पूरा सन्‍्तोष नहीं होता । 

इस वकझक को मिटाने के लिए ही तो सिक्का सिंहासन पर बैठा था । 
इसके माने यह थे कि सिक्के के सफलता से चलने के लिए यह आवश्यक था 
कि जैसे जिन्सों की जात और माप-तौल के बारे में रोजमर्रा की निरख की 
जरूरत पड़ती थी वेसे कोई जरूरत सिक्के की जात और माप-तौर की 
निरख के सम्बन्ध में न रहे--अर्थात्‌ सिक्‍कों में जो धातु है उसकी जात 
सदा यकसां हो और उसकी ठौल भी सदा यकसां हो । इस निश्चितता से 
ही तो सिक्के की धाक और साख जमती है। फिर यदि सिक्‍के की भी 
जात, माप-तोल पर लेने-देनेवालों के बीच बहस जारी रहे, तो सिक्‍के के 
राज्य में भी वह्टी अराजकता आ जाती है जो जिनसों की अदला-बदली में 
थी, और सिक्‍का ऐसी हालत में एक अजा-गल-स्तनवत्‌ निकम्मी चीज बन 
जाता हैं । 


रुपए की कहानी हु 


प्राचीन समय में जब सिक्के का आविर्भाव हुआ तब सिक्के की कीमत 
इसी बुनियाद पर टिकी थी कि इसमें कितनी, कौनसी और कितनी 
अच्छाई की धातु है। धातु की कीमतपर ही तो आखिर सिक्‍के की 
साख थी । मान लीजिए कि एक सुवर्ण-मुद्रा में एक तोला 
खालिस १०० की अच्छाई का सोना है, तो उस मुद्रा की कीमत है-- 
१ मुद्रा-१ तोला १०० की अच्छाई का सोना । जव एक मनुष्य एक 
गाय १ सुवर्ण र॒द्रा में बेचता था तो वह यह मान लेता था कि मेंने एक तोला 
सोना १०० की अच्छाई का पाया है; याने उस मुद्रा की साख इस बात 
पर थी कि निशचयात्मक रूप से उसमें १ तोला सुवर्ण है और वह सुवर्ण 
१०० की अच्छाई का है। गाय वेचनेवाले को इन दो बातों के सम्बन्ध 
में कभी कोई शक नहीं होना चाहिए कि मुद्रा में सोना १ तोला से कम-भी 
हो सकता है, या तो अच्छाई १०० नहीं, ९८ भी हो सकती हैं । और यह 
निदचय कंसे होगा ? 

सीधी बात है। जब तक उस मुद्रा की अच्छाई और वजन के बारे 
में कोई जोरदार व्यक्ति जामिन नहीं है तब तक उस मुद्रा की नौल और 
अच्छाई के बारे में लोगों के दिल में पूरा इतमीनान नहीं हो सकता । राजा 
को मुद्रा चलाने में क्‍यों बीच में पड़ना पड़ा, प्रजा ने ही क्‍यों नहीं मुद्रा 
चला दी, जिन्सों की अदला-बदली करनेवालों ने ही यह कारोबार क्‍यों 
न चला लिया, इसका उत्तर अब समझ में आ जायगा । 

प्रजा यदि मुद्रा चछावे तो फिर उसमें भी एक ऐसे जबरदस्त व्यक्ति 
की जरूरत पड़ेगी, जिसकी साख आसमानी सुलतानी हरकतों से पैदा हुईं 
बेबसी को छोड़ कर बाकी धर व की तरह अचल हो | यदि लोभवश कोई 
मुद्रा का सोना कम कर दे या उसकी अच्छाई कम कर दे, तो फिर लोग तो 
चौपट हो जायँ; और मुद्रा चलानेवाला लोगों की श्रद्धा का अघटित 
फायदा उठा कर मालामाल हो जाय । और ऐसे धोखेबाज को फिर चाहे 
कारागार में ही क्‍यों न ठेल दिया जाय, पर लोगों को जो चौपट कर दिया 
गया उस घाटे की. पृत्ति तो होने से रही । 

इस तरह की धोखेबाजी न हो, लोगों की सिक्के की अच्छाई और तौल 


८ रुपए की कहानी 


में अटट श्रद्धा बनी रहे, इस आश्वासन के लिए राजा को छोड़ अन्य कौन 
व्यक्ति उपयक्त हो सकता था ? इसके यह माने नहीं कि किसी राजा ने 
ऐसी धोखेबाजी नहीं की हैं। इतिहास में ऐसे उदाहरण मिलते हैँ सही, 
जहां राजा ने भी छोभ का संवरण न करके ऐसा अघटित कर्म किया | पर 
ऐसे उदाहरण कम हें। और यह बात भी है कि राजा के द्वारा इस तरह 
की गई धोखेबाजी के कारण जो क्षति हुई हो उसकी पूत्ति की संभावना है । 
साधारण नागरिक तो धोखा देकर नोौ-दो-ग्यारह भी हो सकता है। इस- 
लिए इस काम के भार के लिए स्वभावतया ही राजा सर्वश्रेष्ठ माना गया | 
कई मलल्‍्कों में कई ऐसे सेठ भी हुए हे जिनकी साख को लोगों ने राजा 
की साख से कहीं ऊंचा माना । यहां भी ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने में 
जगत्‌ सेठ को मुद्रा चलाने का अधिकार था, और वर्तमान समय में तो प्राय: 
हर मुल्क में सिक्के की व्यवस्था के लिए एक विशेष बेक के हाथ में ही सिक्‍के- 
सम्बन्धी सारा कारोबार चला गया है । पर शुरू-शरू में यह संभव नहीं 
था कि सिक्‍के की व्यवस्था किसी साधारण नागरिक के हाथ में हो । 
इसलिए राजा के हाथ में इस व्यवस्थ। का होना अनिवार्य हो गया । 
इतिहास-लेखक एक युग को सुवर्ण-युग के नाम से पुकारते हैँ। इसके 
बाद का युग रोप्य-युग हुआ, पीछे ताम्र-युग और ज़न्त में छौह-युग आया। 
सुवर्ण पथ्वी के गर्भ में शुद्ध अवस्था में अन्य किसी धातु से अमिश्र मिलता 
है, और चांदी अन्य धातुओं से मिश्वित अवस्था में मिलती है । इसलिए 
चांदी एक यग में सुवर्ण की अपेक्षा दुर्लभ भी मानी जाती थी। यही कारण 
था कि उस प्राचीन काल में चांदी और ताम्र सुवर्ण से कहीं ज्यादा 
मूल्यवान माने जाते थे। जो हो, आज तो सोने और चांदी के सिक्‍के ही 
अधिक लोकप्रिय हैँ, और इस लोकप्रियता के पीछे दृढ़ कारण भी हैं । 


सिक्‍का सोने-चाँदी का क्‍यों ? 
अन्य किसी धातु या जिन्‍स के भी सिक्के कायम किए जा सकते 


हैं। मसलन, एक सेर गेहूँ का भी सिक्का हो सकता है। पर इसमें कितनी 
भारा अइचन हूं, यह सहज ही समझ में आ जायगा | यदि एक सेर गेहूँ का 


रुपए की कहानी । ९ 
एक सिक्का चलाया जाय, तो फिर १-१ सेर गेहँ को अलग-अलग कोथ- 
लियों में हमें भर्‌ देना पड़ेग | उसमें काम हो काफी बड़ ही जायगा; पर 
जो साल भर की पुरानी कोथडी होगी उसमें से. यदि वह फठ गई तो, कुछ 
गेहूं निकल भी जायेंगे ! इसलिए तौल का कोई भरोसा नहीं । गेहूँ की जात 
भी २-४ साल के बाद कोथली में खराव हो सकती है। इसलिए नई कोथली, 
जिसमें नया गेहूँ होगा, उसे तो लोग स्वीकार कर छेंगे, पर पुरानी कोथली 
को कोई छुएगा भी नहीं, क्योंकि उसके गेहूँ की जात के सम्बन्ध में भी कोई 
खातिर नहीं । नतीजा यह होगा कि नई कोथली और पुरानी कोथलीं, 
याने नए और पुराने सिक्के, की कीमत में फर्क पड़ जायगा। पुरानी कोथली, 
अर्थात्‌ पुराने गेहूँ के सिक्के, का बद्दा लगने छगेगा--अर्थात उसकी कीमत 
नई के म॒काबिले में नीची होगी । इसके अलावा गेहूँ की कोथली का सिक्का 
वजनी भी .होगा । १०० सिक्‍कों को 'एक साथ उठाना करीब-करीब 
असम्भव-सा होगा। ओर भी अड्चन है । कोथलियों का कपड्ञ किसी काम 
में न आकर वरबाद होगा, वह फिजलखर्ची अलग । मेरा खयाल है कि 
इसमें कितनी असुविधा हो सकती है, इसे विस्तार से समझाने की जरूरत 
ही नहीं हूं । बताना तो यह है, कि यदि हम सुविधा-असुविधा का खयाल 
छोड़ दें, और कीमत की स्थिरता का खयाल भी छोड़ दें, तो सिक्का किसी 
भी चीज का हो सकता है| ऐसे असुविधावाले सित्रकों का हमें प्रादीन 
समय में वर्णन भी मिलता है । 


“संस्कृत व्याकरण में 'पंचगु:, 'पंचाइवा', 'मोद्गिकम्‌' जेसे शब्द 
मिलते हे जिनसे पता चलता हूँ कि प्राचीन समय में यहां पशु, अनाज 
आदि से चीजें खरीदी जाती थीं। अंग्रेजी में [०८०7४»7०ए दाब्द 
“आश्थिक” के अये में व्यवहृत होता है। इसकी व्यृत्पत्ति लेटिन भाषा 
के [7८८५7४० दब्द से हे, जिसका अर्थ है ढोर, अर्थात्‌ गाय-बेल। कहते 
हैं कि महाकवि होमर ने जब कभी किसी चीज को कीमत बताई हैँ तब 
बेलों की संख्या में---सो भारत की तरह ग्रीस में भी मूल्य मापने का 
काम इन पशुओं से लिया जाता था। 

प्राचीन काल में धनिकों के धत की माप भी पश्ञुओं से की जाती 
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सिक्का मेहनत की बुनियाद पर भी रचा जा सकता हैँ। मसलन, 
एक मनुष्य की मेहनत के नोट निकाले जा सकते हैं, जो उस नोट के स्वामी 
को यह अधिकार देंगे कि वह नोट छापनेवाली बेंक या उसकी कोई व्यवस्था 
करनेवाली संस्था से एक मनृष्य की मजदूरी चाहे जब आह्वान कर ले । 

पर इसमें भी असुविधा होगी। एक मनुष्य की मजदूरी-वह मोटे की या 
दुबले की, जवान की या बूढ़े की ? रोगी की या वीरोग की ? इन सब 
असुविधाओं को दूर करने के लिए स्वाभाविक ही यह तय पाया कि 
सिक्‍का ऐसी वस्तु का हो, जो ज्यादा सुलभ न हो, अर्थात्‌ अति अधिक 
मिकदार में जिस वस्तु की पेदाइश न हो, जो जल्दी न छीजे, अर्थात्‌ जल्दी 
से घिस न जाय; जिसकी जात में, सिक्का पुराना होने पर भी, कोई अन्तर 
न पड़े; और जिसकी जात अमृक अच्छाई की जांच-पड़ताल के बाद निरच- 
यात्मक रूप से कायम की जा सके; जिसकी थोड़ी-सी मिकदार में कीमत 
बड़ी हो; और जिसके, चाहे जितने टुकड़े किए जायें, प्रत्येक टुकड़े की 
वजन के हिसाब से कीमत बनी रहे । 

और चंकि ऐसी वस्तुएँ सोना और चांदी ही थीं, प्रधान सिक्के की 
रचना इन्हीं धातुओं पर की गई। हीरे, पन्ने ओर अन्य रत्नों की रचना 
से थोड़े से वजन की काफी कीमत हो जाती, पर इनकी जात में इतना अन्तर 
होता है कि एक ही हीरा लाख रुपए रत्ती का भी हो सकता है, और सौ 
रुपए रत्ती का भी। सो सिक्‍के के वास्ते रत्न भी उपयक्त नहीं थे। 
इसलिए वरमाल सोने-चांदी के गले में ही पड़ी । 


ह 
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थी। अमृक पुरुष के पास इतनी करोड़ गाएँ थीं, इसका तात्पयं इतना 
हो हैं कि इतनी करोड़ गायों की उसके पास सम्पत्ति थी। अछुक ने 
इतनी करोड़ गाएं दान में दों, यह भी दान की माप का झोतक है। 
इससे यह पता लगता है कि जो स्थान आज सोने का या नोट का है 
'बहु किसी समय पशुओं का रहा होगा। 
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इस सिलसिले में हमें नोटों की रचना और उनकी व्यवस्था के सम्बन्ध 
में भी कुछ जान लेना जरूरी है । 

सिक्‍का, जैसा कि हमने पहले बताया है, अपनी कीमत स्वयं लेकर 
चलता है। एक सुवर्ण-म॒द्रा १ तोला खालिस १०० की अच्छाई के सोने की, 
है, तो वह कीमत उस मुद्रा के भीतर ही भरी पड़ी है। पर नोट में यह बात 
नहीं है। नोट एक दृष्टि से तो महज कागज का टुकड़ा है । कागज के टुकड़े 
की कीमत कैसी ? पर नोट की कीमत इसलिए हैँ कि हमें आवश्यकता हो 
तो नोट निकालनेवाली संस्था से हम चाहे जब उस नोट की कीमत तरूब 
कर सकते हैं । 

आजकल तो सभी मल्कों की नोट निकालनेवा ली संस्थाओं या प्रस।रक 
कोठियों (१९८४८४ए८ 027४5 ) ने नोट की स्वयंसिद्ध मुद्रा से अदला- 
बदली बन्द कर दी है। पर इससे नोट की साख में, देखने में, कोई 
अन्तर नहीं हुआ है, क्योंकि नोट के बढले में जिन्स या श्रम खरीदने 
कोई कठिनाई नहीं हैं। नोट की जो कीमत हैँ वह इसी आइवासन पर 

व्यवस्थित है कि उसकी जिन्स या श्रम से अदला-बदली में कोई दिक्कत 
नहीं है, पर किसी कारणवश यदि नोट निकालनेवाली संस्था नेस्तनाबूद 
हो जाय या उस संस्था का दिवाला निकल जाय, तो फिर नोट की कोमत 
अखबार के टकड़े से भी गई-बीती ! इसके विपरीत, मुद्रा की कीमत चूंकि 
म॒द्रा के भीतर ही है, इसलिए मुद्रा निकालनेवाला राजा हतश्री हो जाय 
या सिहासनच्यत हो जाय तो भी मुद्रा के मालिक को कोई क्षति न 
होगी । 

शायद नोट और सिक्‍के की तुलना के लिए साक्षात्‌ विष्णु और विष्णु 
की मृत्ति की तुलना कुछ अंश तक उपयुक्त हो सकती है। साक्षात्‌ विष्णु 
स्वयं विष्ण है,और पाषाण निरा पत्थर है। पर पत्थर की मूर्ति भक्त की दृष्टि 
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प्राण-प्रतिष्टा के बाद विष्ण-तुल्य ही इसलिए बन जाती है कि भक्ति-भाव 
में पृजने पर वह विष्ण की प्राप्ति करा देती है। कागज का टुकड़ा वसे तो 
कागज ही है, पर नोट निकालनेवाली संस्था उसमें प्राणप्रतिध्ठा स्थापन 
करके उसे सजीव बना देती है--उसे कीमत का संपूर्ण प्रतिनिधित्व दे देती है । 
पर बायद नोट की संपूर्ण उपमा हुण्डी से दी जा सके, क्योंकि नोट 
एक तरह की बेमीयादी हुण्डी है, जो चाहे जब नोट निकालनेवाली 
संस्था से सिकराई जा सकती है। इस संबंध में यह बता देना आवश्यक 
,है कि रूपए की मद्रा भी एक प्रकार का चांदी पर छपा हुआ बोट-मात्र 
ही है । रुपए के भीतर जो चांदी है उसकी कीमत पूरे एक रुपए की नहीं 
| रुपए में पहले कुछ १६५ ग्रेन अर्थात्‌: $ तोला चांदी थी और उस चांदी 
की कीमत, आज से कुछ समय पहले के भाव से. (अर्थात्‌ १०० तोले- 
६२॥) कुछ ०-९-२॥ पाई की होती थी। हाल में नया रुपया डाला 
गया हे जिसमें चांदी की मात्रा पहले से बहुत कम हूँ अर्थात्‌ १८० 
ग्रेन में कुछ ९० प्रेत । चांदी का भाव इस समय प्राय: १०९ तोले -८ 
१००) है| इस दर से भी नए रूपए की' चांदी की कीमत प्रायः 
उतनी ही सी होती है । इसके माने यह हुए कि यदि रुपया चलानें- 
वाली सरकार की अवहेलना करके, रुपए की मुद्रा के भीतर भरी 
हुई चांदी की कीमत के आधार पर ही, हम रुपए को बेचें, तो रुपए की 
कीमत हमें कुल प्राय: ॥- )॥ मिले। इसलिए रुपए के चांदी के सिक्के और 
नोट को हम स्वयंसिद्ध मुद्रा नहीं कह सकते । 
पर वर्तमान समय में शायद ही ऐसा कोई मृ्‌लल्‍्क है जहां स्वयंसिद्ध 
मुद्रा कायम हो । १९३३ तक अमरीका का डॉलर स्वयंसिद्ध मुद्रा थी, पर 
वहां भी सिक्‍के के दामों में जब से सरकारी दस्तन्दाजी शुरु हुई और 
सिक्‍के के दाम गिराए गए तब से स्वयंसिद्ध मुद्रा, अर्थात्‌ ऐसी मुद्रा जिसकी 
पूरी कीमत मुद्रा के भीतर ही हो, नहीं रही । जहां तक खयाल किया जाता है, 
आज सभी सुसभ्य देशों में नोटों का, अर्थात्‌ प्रतीक-मुद्रा का ही चलूण है । 
इस प्रणाली अर्थात्‌ नोटों के चछण के लाभ और हानियां अनेक हैं । 
इसका विश्लेषण आगे चल कर करेगे। 
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नोट क्‍यों आया ? 


पर स्वयंसिद्ध मुद्रा के बाद प्रतीक-मुद्रा अर्थात्‌ नोट का आविर्भाव 
केसे हुआ, इसका विचार भी कर ले । 

जब संसार में लेन-देन वढ़ा और लाखों का लेखा और करोड़ों पर 
कलम चलने लगी तब स्वभावतया जिस मुद्रा को हमने कम वजनी और 
धनमूल्यवाली माना था वह भी अधिक वजनी मालूम देने रगी | एक 
गाहक के यहां से हमें आज दस लाख रुपए का भुगतान मंगाना है और 
दूसरे को उतना ही भेजना हैँ, तो यदि सब-का-सब लेन-देन सुवर्ण-मुद्रा 
में ही हो, तो करीब २५,००० सुवर्ण मुद्राएं--यदि एक सुवर्ण मुद्रा की 
कीमत ४० रुपए मान ले तो--हमें देनी और लेनी होंगी । इन मुद्राओं 
का वजन भी करीब ८ मन होगा। २५,००० सुवर्ण-सुद्रा के गिनने के 
लिए कितना समय चाहिए, और उस वजन को उठाने के लिए कितने 
आदमी चाहिए ! उसमें समय की कितनी बरबादी होगी, इसकी कल्पना 
आसान है। इसके अलावा यदि सिक्‍कों द्वारा भुगतान हो तो सिक्‍कों की 
घिसाई और उसके द्वारा होनेवाल्गी धन की छीजत का भी प्रश्त तो है ही । 
इन सब असुविधाओं और क्षतियों के बचाव के लिए नोट अर्थात्‌ प्रतीक- 
मुद्रा ने प्रवेश किया । इसमें न गिनने का इतना झंझट, न इतना वजन । १०० 
नोट यदि १०-१० हजार के दे दिए तो दस लहाख का भुगतान समाप्त 
हुआ । 

ऊ ४५ 
चेक क्‍यों चला 

पर आगे चल कर व्यापार और लेन-देन ज्यादा बढ़ा तब तो प्रतीक- 
मद्रा भी असह्य मालम होने लगी .और सारा लेन-देन चेक-द्वारा ही 
लगा। चेक एक तरह का आज्ञा-पत्र हे, जो आज्ञा देनेवाला अपनी बंक के 
नाम लिखता हैं कि इतना रुपया अमृुक सज्जन को दिया जाय | और उस 
आज्ञापत्र पानेवाले को उतनी रकम बैंक से मिल जाती है। स्वयंसिद्ध मुद्रा 
का प्रतिनिधित्व प्रतीक-मुद्रा को मिला, और उसके बाद एक कदम आगे 
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चले तो प्रतीक मुद्रा का स्थान चेक को मिला । सिक्‍के की प्रगति की यह 
कथा काफी दिलचस्प हैं । 

हमारे देश में तो बड़े शहरों को छोड़ कर चेक का चलण कहीं नहीं 
है । चेक तो वहीं चल सकता है जहां प्रथम तो बैंक हों, दूसरे जहां लेन-देन 
का काम भी ज्यादा हो और बड़ी-बड़ी रकमों का लेन-देन हो। चूंकि यांवों 
में यह स्थिति नहीं है, इसलिए हमारे देश में तो, जैसा कि ऊपर कहा जा 
चुका है, चेक का चलूण बड़े शहरों तक ही सीमित है; और नोटों का कस्बों 
और बड़े गांवों तक । छोटे गांवों में तो चांदी और तांबे के सिक्कों का ही 
चलण हैं। पर ये चांदी-तांवे के सिक्के भी तो, जैसा कि पहले बताया जा 
चुका हैं, एक तरह के घातु पर छपे नोट--प्रतीक-मुद्रा ही हैं, क्योंकि 
उनकी स्वयंसिद्ध कीमत का उनकी निर्धारित कीमत से कोई मेल नहीं 
खाता । 


नोट से लाभ 


प्रतीक मुद्रा-प्रणाली के लाभ तो स्पष्ट हैं। वजन कम होता है। लेन- 
देन में, गिनती करने में, समय की बचत होती हूँ। मुद्रा हाथों में से रोज- 
रोज निकले, उससे धातु की जो छीजत होती हैं उसकी बचत होती है। पर 
एक और भी लाभ हैं। मान लीजिए, सारे देश के लेन-देन के कारोबार के 
लिए १० करोड़ सुवर्ण-मुद्राओं की जरूरत हैँ ! यदि प्रति मुद्रा की ४० रुपए 
कीमत मान लें, तो इस हिसाब से ४०० करोड़ रुपए के सोने की, देश के 
लेन-देन की सहूलियत के लिए जरूरत होगी । पर यदि नोटों का चरूण 
हैं तो यही काम बहुत थोड़े सोने से चल जाता है। आखिर नोट का काम 
तो इतना ही हैं कि वह उतनी निर्धारित मुद्राओं का स्वामित्व नोट के 
स्वामी को सौंपता है । 

यह सही हे कि आज ऐसा कोई मुल्क नहीं है जहां नोट के बदले बेंक 
सुवर्ण-मुद्रा दे दे। पर इससे नित्य-प्रति के व्यवहार में कोई बाधा नहीं 
पहुँची हैं। यदि सुवर्ण-मद्रा भी हमें नोटों के बदले में मिलती तो 
उस मुद्रा का उपयोग भी हम जिन्‍स, सम्पत्ति या मनुष्य-श्षम 
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खरीदने में ही तो करते। और जब तक किसी मुल्क की साख सुरक्षित 
हूँ तव तक सुवर्ण-मद्रा प्रचलित न हो तो भी नोट क्रब-विक्रय में वही काम 
देता है, जो काम सुवर्ण-मुद्रा देती। इसलिए सुवर्ण-मुद्रा का अभाव किसीको 
नहीं खटकता । साख सुरक्षित है या नहीं, इसका पता भी तो, हमारे 
नोट की कीमत विदेशों में क्या है, इसीसे लूगता हैँ | इस प्रश्न का विवेचन 
तो आगे चल कर करेंगे; यहां तो म॒द्रा के बजाय चोट-चलण में क्या-क्या 
किफायत हुँ उसका दिग्दशन कराना है । 

बताना तो यह था कि नोट का क्षेत्र इतना हीं है. कि वह उतनी 
निर्धारित मुद्राओं का स्वामित्व नोट के स्वामी को सौंपता हैं। मसलन, 
आपके पास दस सुवर्ण-मुद्रा का नोट है। (यह उदाहरण-मात्र हैँ क्योंकि, 
जैसा कि ऊपर बताया गया है, आज किसी भी मुल्क में स्वयंसिद्ध मुद्रा का 
चलण नहीं है) तो आप चाहे जब नोठ-प्रसार करनेवाली बेक या संस्था 
के पास जाकर अपना नोट देकर उसके बदले में १० छुवर्ण-मुद्राएं मांग सकते 
हैं, जिसके कि आप अधिकारी हैं, और वह बैंक आपको १० सुवर्ण-मद्राएं 
दे देगी, जिसके लिए कि वह बाध्य है। 

पर ऐसे किसी भी साधारण समय की कल्पना नहीं की जा सकती 
जबकि तमाम नोटवाले अपने नोट बेंक को पेश करके बेंक से नोटों के 
बदले में म॒द्रा मांगेंगे। यदि देश के कारोबार के लिए १० करोड़ सुवर्णे- 
म॒ुद्राओं के चलण की जरूरत हू, और लोग अपनी सुविधा के कारण मुद्राओं 
से नहीं, पर प्रतीक-मुद्रा अर्थात्‌ नोटों से अपना काम चलाना चाहते हैं, तो 
यह स्पष्ट है कि जब तक नोट चलानेवाली बेंक की साख साबित हैँ तब तक 
कोई समझदार व्यक्ति नोट को भुना कर मुद्रा मांगने के झंझट में न 
पड़ेगा । इसलिए बेंक सावधानी के लिए १० करोड़ सुवर्ण-मुद्राओं के 
प्रतीकों के पीछे केवल ३ करोड़ सुवर्ण-मुद्रा अपने कोष में रखें तो भी 
पर्याप्त है । 

इसके माने यह हुए कि यदि हम अपना कारोबार केवल सुवर्ण- 
मुद्राओं से ही चलाना चाहते हैं तब जहां १० करोड़ सुवर्ण मुद्राओं के लिए 
४०० करोड़ रुपए के सोने की जरूरत होगी वहां, यदि हम नोट 
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प्रथा को अपना लें तो, कुल १२० करोड़ रुपए के सोने से ही काम चल 
जायगा--अर्थात बेंक १२० करोड़ रुपए के सोने के आधार पर आसानी 
से ४०० करोड़ रूपए की कीमत की प्रतीक-मुद्राओं का प्रसार कर देगो। 
ब्क को सोने में रोकना पड़ा कुल १२० करोड़ रुपया। नोट-असार किए 
कुल ४०० करोड़ रपए की.कीमत के । नोट-प्रसारिणी बंक का तलपठ 
ऐसी हालत में इस प्रकार होगा-- 

४359 करोह--नोट चलण मे १२० करोड़--सोना खर्रदा 

इले, उ्सकी कीमत आई २८० करोड़--व्याज पर रोका 


ही करोड़ ह0७७0 करोड़ 
इस तरह २८० करोड़ रुपए का नाणा बेब्याज जो बैंक को मिल गया 
उसे लोगों को उधार देकर बेंक मुनाफा बना खाएगी। देश के लिए यह 
किफायतसारी अवश्य ही ग्राहय्य चीज है । इस तरह नोट ने अपने गुणों 
से समाज को मुर्व करके अपना सिक्का जमा लिया। 
नोट विदा &#% 
» से हान 
पर “जड़ चतन गृण दोषमय विश्व कीन्ह करतार ।” नोटों में गुण 
हैं तो अवगुण भी हैं। एक अवगण तो प्रत्यक्ष हे। चूंकि स्वयंसिद्ध मुद्रा की 
कीमत तो इसके गर्भ में ही है और प्रतीक-मुद्रा (वोट) की कीमत तो, 
जब तक प्रतीक-म॒द्रा का प्रसार करनेवाली बेंक सलामत है, तभी तक 
कायम है, इसलिए राज-दुराजी के जमाने में नोटों में छोग सहज ही विश्वास 
खो बेठते हैं और स्वयंसिद्ध सिक्‍कों का संग्रह करके उन्हें दबाने 
लगते हैं 
इस महायुद्ध में पोलेण्ड, फ्रांस वरगरह मुल्कों में जहां-जहां राज गिरने 
की सम्भावना हुई वहां छोग नोटों में विश्वास खो बेठे । पर चूंकि स्वयं- 
सिद्ध मुद्रा का इन मलल्‍्कों में चलण नहीं था इसलिए लोग जवादरात या 
सोना-ऐसी वस्तुओं का संग्रह करने लगे, या ऐसी वस्तुओं को लेकर देश के 
बाहर भागने लगे। यहां भी, जब फ्रांस की हार हुई, उस जमाने में लोगों ने 


हुपए को कहानी १७ 


रुपयों का बुरी तरह संग्रह करता झुरू किया। यों तो जैसा कि पहले बताया 
जा च॒का हूँ, र्पए का सिक्का भी एक तरह का दोट ही था, क्योंकि इसकी 
चांदी की कीमत तो कुल ५ आने या पाई थी। पर रुपए के सिक्‍के के 
पक्ष में कुछ बातें थीं। आखिर इसकी स्वयंसिद्ध कीमत कागज के नोट 
की कीमत से तो ज्यादा ही थी। इसलिए छोगों ने घबवड़ाहट में इसका 
संग्रह करता गुरू कर दिया । 

यह संग्रह करने का मर्ज यहां त्तक बढ़ा कि छोटी रकमों के लेन- 
देन के लिए रुपए का सिक्‍का कुछ दिनों के लिए दुर्लभ-सा होने छूगा था । 


अं 
बनी, 
को 


सिक्कों की कोई कमी तो न थी, पर जब लोग भय से पागल-से हो जाते 
हैं उस समय बद्धि से काम नहीं लिया जाता । इसलिए भयभीत लोगों 
ने चांदी के रुपयों की धरोहर इकट॒ठी करके सिक्के का अकाल-सा एैदा 
कर दिया और अन्त में इस कठिताई को दूर करने के लिए सरकार ने 
एक रुपए का नोट भी छापा और सिक्‍के दवा बंठने के विरुद्ध कानून भी 
बनाया । इस बीच .में लोगों में भी विश्वास का पुनः संचार होने छगा । 
पर भय के या अविश्वास के जमाने में स्वयंसिद्ध मुद्रा की या तो चांदी 
के रुपए-जमसी अर्ध॑स्वयंसिद्ध मुद्रा की साख तो केसे सुरक्षित रहती है और 
प्रतीक-मृद्रा की साख केसे नेस्तताबूद होते छगठी है, इसका आभास इस 
ओर पिछले महायुद्ध के इतिहास से मिल सकता हैं। 

इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि स्वयंसिद्ध मुद्रा के मुकाबिले में प्रतीक- 
मंद्रा का सबसे बड़ा दोष तो यह है कि प्रतीक-मुद्रा की कीमत के स्थायित्व 
के बारे में या सुरक्षितता के बारे में घबड़ाहट के जमाने में पूरा यकीन तो 
कभी हो ही नही सकता । पर क्‍या इस सुरक्षितता के लिए इतनी बड़ी कीमत 
चुकानी वाजिब होगी, कि स्वयंसिद्ध मुद्रा का ही चलण रख कर हम सुवर्ण- 
मुद्राओं के भार का वहन करें, उनके गिनने-सम्हालने के झंझट में समय 
खोबें और उनकी छीजत--जो मुल्क के धन की छीजत होगी--उसे 
बरदाइत करें ? और इसके अछावा, जो काम १२० करोड़ रुपए के सोने 
से चल सकता है उसके लिए, जेसा कि पहुले बताया जा चुका है, ४०० 
करोड़ रुपए की रकम को सोने में फंसा के रखें ? 
के 
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राज-दुराजी में अरक्षितता 

आज हमारे देझ्ञ में नोटों का कुल चलण प्राय: ८०० करोड़ रुपए 
की कीमत का होगा । पर कुछ समय पहले यह चलरूण २५० करोड़ रुपए 
का था। इसके माने यह हें कि यदि रिजवं बंक, जो इन नोटों का प्रसार 
करनेवाली बैक है, उसकी साख को ठेस पहुँचता तो इन २५० करोड़ के 
नोटों की कीमत को खतरा था| 

प्र ऐसी स्थिति की हम कल्पना करें तब तो यह जानना चाहिए 
कि इससे कहीं ज्यादा खतरा तो सरकारी प्रोमिसरी नोटों की रकम 
को हो सकता था और इन सरकारी प्रोमिसरी नोटों में तो प्रजा की 
कुल रकम लगभग १००० करोड़ के लगी हुई थी--अर्थात्‌ नोटों 
की २५० करोड़ की कीमत से चौ]नी रकम तो प्रोमिसरी नोटों में 
लगी हुई थी । इससे पता छरूगरेगा कि नोटों की सुरक्षितता की जब 
हम बात करते हैं तब हम भूल जाते हैँ कि किसी भी राष्ट्र के पतन के कारण 
होनेवाली क्षति से बचने का तो कोई रामबाण उपाय हे ही नहीं, और 
उस होनेवाली सारी क्षति में, नोटों की कीमत नेस्तनाबूद हो जाने के 
कारण होनेवाली क्षति का स्थान अपेक्षाकृत छोटा है । 

नोट का स्वामी यह सहज ही कह सकता है कि सारी क्षति क्‍या होगी 
इससे मुझे क्या मतरूब--मुझे तो अपने नोट की कीमत के नाश से होने 
वाली क्षति का ही दर्द है। पर इसका उत्तर तो यह है कि देश के सिक्‍के 
की नीति व्यक्ति की सुविधा के लिए नहीं, पर सर्माष्ट की सुविधा के 
लिए बनाई जाती है, और इस दृष्टि से स्वयंसिद्ध मुद्रा से प्रत्येक मुद्रा की 
सुरक्षितता कम होने पर भी देश के लिए प्रतीक-मुद्राशैली का त्याग 
ओर केवल स्वयंसिद्ध मुद्रा की नीति का ग्रहण बेशी खर्चीला होगा । 


प्रतीक-म॒द्राशेली मं एक दोष और है--यदि उसे दोष कहा जाय तो--- 
ओर उस दोष का वर्णन करने से पहले कुछ तत्सम्बन्धी बातों का विवेचन 
करना आवश्यक जान पढ़ता है । 

हमने बताया हूँ कि नोठ-प्रसार करनेवाली संस्था यदि ४०० करोड़ 
रुपयों के पीछे १२० करोड़ रुपए का भी सोना रखे तो पर्याप्त होगा, क्योंकि 
जब तक बेंक की साख अक्षत है तव तक कौन नोट को भुना कर बदले में 
सुवर्ण-मुद्रा मांगेगा ? इसलिए नोट की धाक अंद्वतः तो जो नोटों के पीछे 
सोना पड़ा है उस पर, वाकी नोट-असारक बेंक की दक्षता, सावधानी 
और नेकनीयती पर हैं । 

समान लीजिए कि १२० करोड़ के सोने के मद्दे ४०० करोड़ रुपए के 
नोटों के बजाय बेंक ने किसी भी कारणवश्य, अपनी मर्जी से या वाध्य होकर, 
८००करोड़ रुपए के नोट चलूणमें डाल दिए, तो जो सोने की मिकदार पहले 
प्रतिशत नोटों के पीछे ३० की थी वह सिर्फ १५ की रह गई । ऐसी हालत 
में सहज ही नोटों की साख में लोगों को कुछ शक होने लगेगा । और, मान 
लीजिए कि यदि नोट-प्रसारक बेंक ने ८०० के बजाय उसी १२० करोड़ 
रुपए की कीमत के सोने की पूजी के बल पर १६०० करोड़ के नोट चरण 
में डाल दिए, तब तो फिर नोटों की साख जोरों से इबने लगेगी । और यदि 
१६०० करोड़ के बजाय ३२०० करोड़ के नोट चलण में डाल दिए तब तो 
लोगों में घबराहट फेल जायगी और लोग नोटों से दूर भागने लगेंगे, क्योंकि 
३२०० करोड़ के पीछे यदि कुल १२० करोड़ का ही सोना हो तब तो प्रति 
सौ नोट के पीछे केवल ३॥। रुपए का ही सोना रहा,जो बैंक की देनदारी को 
देखते हुए अत्यन्त अल्प कहा जायगा। 

' यह अनहोना-सा उदाहरण जानबुझ कर ही दिया हैं। कोई समझ- 

दार बेंक जानबूझ कर सुख-शांति के जमाने में ऐसी बेहदी हद तक नहीं जाती | 
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प्र असाधारण समय में ऐसी घटनाएं कई मुल्कों में हुई भी हैं। भारतवर्ष 
की ही बात लीजिए। इस समय जहां नोट प्रायः ८०० करोड़ रुपए के 
है वहां सोना कुंड ४४ करोड़ रुपए का है । 

नोटों का प्रसार करना आसान क्राम है । उसके लिए जरूरत है बस 
कुछ कागज की | टेढ़े समय में या तो सरकार को कोई कर्ज देनेवाला नहीं 
मिलता, या मिलता भी है तो बहत कड़े सूद पर । इसलिए कई बार ऐसा 
हुआ है कि संकटापन्न सरकार ने अपनी आवश्यकताओं की पृत्ति न तो 
टेक्स लगा कर की, न कर्ज लेकर---उसने बस नोठ छापनेवाली मशीनों को 
दिन-रात चला कर अपना मतलब पूरा किया । प्राय: ऐसा भी हुआ है कि 
जिस सरकार ने यह तरीका अख्तियार किया उससे औचित्य की सीमा का 
उल्लंघन हुए बिना न रह सका---और वह इतनी दूर आगे बढ़ गई कि उसका 
दिवाला निकल के ही रहा । 

फ्रांस की इतिहासप्रसिद्ध क्रांति के समय वहां कुछ नोट जारी किए 
गए थे, जिन्हें २४६४४४०४८ कढुते थे। महन्त-मठाधीशों की जो जायदाद 
जब्त कर ली गई थी उसीकी पुरती या आधार पर ये नोट जारी किए गए 
थे) मगर उस जायदाद की कीमत से कहीं अधिक के नोट निकाल दिएं 
गए, ओर इसका नतीजा यह हुआ कि इनकी कीमत बहुत नीचे गिर गई । 
कुछ काल बाद सरकार को मजबूर होकर इन नोटों को चलण से हटा लेना 
पड़ा ॥ 

२४ साल पहले रूस में, कम्यूनिस्ट करंति के समय भी ऐसी ही बात 
हुई । वहां चलण में जो सिक्का था उसका नाम रूबल ((०घ७०) था। 
क्रंति से पहले एक रूबल की कीमत प्रायः २ शिलिग अर्थात्‌ ०) थी। 
मगर बाद इसकी कीमत यहां तक गिर गईं, कि झुछ समय तक रूस में आध 
सेर रोटी के २०० रूबल और आध सेर चीनी के ९०० रूबल लगते थे। 


फुलावट ओर गिरावट 


इस तरह थोड़े सोने की पूजी पर बेहद परिमाण में नोट निकालने 
की नीति को अंग्रेजी में [/828072:9 ७०१८9 कहते हैं ! हम इस अंग्रेजी 
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परिभाषा के लिए “चलण की फूलावटी नीति -इस मूहाविरे का प्रयोग 
कर सकते 6 ॥ इसी तरह किसी कारणवद्य नोट-प्रसारक बेंक यह भी कर 
सकती हैँ कि १२० करोड़ की कीमत के सोने के मदह्ें ४०० करोड़ रुपए की 
कीमत के नोट चलण में न रख कर केवकू २०० करोड़ रुपए के नोट ही 
चलण में रखे, या तो और भी घटा कर १२० करोड़ के ही रखे । इस नीति 
को अंग्रेजी में [0८0५४072"ए 77०!८ए कहते हैं। हिन्दी में हम इसे “चलण 
की गिरावटी नीति” कह सकते हैं। 

इस्र फूलावटी नीति या गिरावटी नीति का क्यों प्रयोग किया जाता है, 
इसका विवेचन भी आवश्यक हें। पर यह विवेचन करने के पहले, नोट 
क्रेसे अधिक परिमाण में चलूुण में डाक करके फूलावट पंदा की जाती 
है और कैसे नोट कम करके गिरावट की जाती है, इस प्रयोग को भी हम 
समझ ले। 

कोई नोट-प्रसारक बेक बिना सरकार की मर्जी के तो फूछावट या 
गिरावट ज्यादा हद तक कर ही नहीं सकती | इसलिए जब सरकारी 
मर्जी से यह काम होता है तो सरकारी सहयोग भी कपने-आप मिल जाता 
हैं। ऐसी हालत में यदि फूलावटी नीति का प्रयोग करना होता है तो एक 
तरीका तो यह है कि सरकार जितना खर्च करती है उससे कर कम उगा- 
हती है-नयाने, मान छीजिए कि सरकार का खर्चा सालाना १००० 
करोड़ है, तो कर रूगा कर सरकार ने उगाहा केवछ ७५० करोड़, और 
बाकी जो २५० करोड़ का घाटा है उसको देसा-का-वेसा रखा, अर्थात्‌ कर 
वसूल करके उसकी पूर्ति नहीं की । नतीजा यह होता है कि कोष में आया 
७५० करोड़, ओर कोष से .निकला १००० करोड़ । यह २५० करोड़ 
जो कोष से बेशी निकला वह सरकार ने कहां से निकाला ? बस, सरकार 
ने सीधा-सा काम किया । उसने २५० करोड़ के नोट छापकर, या तो बेक 
से नोट छपवाकर उसे उधार लेकर लोगों को चुका दिया, ओर इस तरह 
२५० करोड़ चलण में ज्यादा प्रवेश कर गया । 

यह तरीका तो तभी काम में लाया जाता है जब कि सरकार 
आध्िक कठिनाइयों में फंसी हुई होती है, या तो दिवालिया बनने की 
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राह पर होती है। पर कभी-कभी अपने देश का व्यवसाय सुधारने के 
उद्देश्य से भी, हुण्डी की दर गिराने के लिए फुलावटी नीति की शरण 
लेनी पड़ती हुँ । फूलावटी नीति से दामों में तेजी आती है, और मात्रा से 
सीमा के भीतर, इस नीति का प्रयोग करने से व्यवसाय पर अच्छा असर 
पड़ता हैं; मुल्क की पंदाइश और कारखाने पनपतते हैं । विदेशी 
आयात पर इसका असर खराब पड़ता है। इसलिए धनी मुल्क भी 
कभी-कभी अपने लाभ के लिए इस नीति का सीमा के भीतर प्रयोग 
करते हे । उसका तरीका इक्त तरह का है। ! 

उदाहरण के बतोर हमने बताया है कि प्रसारक बेंक ने ४०० 
करोड़ के नोटों के पीछे १२० करोड़ का सोना बतौर इसकी पुर्ती के 
रखा था। सोने की कीमत १ मुद्रा की १ तोला सोना थी और उसीका 
प्रतीक १ मुद्रा का नोट था। इसके माने थे १ तोछा सोना+१ मुद्रा 
१ मुद्रा का नोट । अर्थात्‌ १ नोट की कीमत १ तोछा सोना थी | अब 
हमने यह निश्चय कर लिया कि हम अपने नोट की कीमत एक तोला 
सोना न रख कर केवल पौन तोला सोना ही रखेंगे । तो फिर प्रसारक 
बेक के पास जो १२० करोड़ का सोना ४०० करोड़ के नोटों की पृशती के 
लिए था वह नोटों की ३० प्रतिशत कीमत का न रहकर ४० प्रतिशत 
कीमत का हो गया। फल यह हुआ कि १२० करोड़ के सोने के बदले 
में १६० करोड़ के नोट निकालने की हममें शक्ति हो गई। बस, हमने 
नए नोट निकारू कर बेक और सराफों की माफंत व्यापार में डाल 
दिए। व्यापार पनपने छगा। चीजों के दाम बढ़ने लगे। 

एक हद के भीतर फुलावट नीति से व्यापार, व्यवसाय-वाणिज्य 
ओर कारखानों पर अच्छा असर क्यों होता है, विदेशी आयात पर 
बुरा असर क्यों होता है, इसकी चर्चा आगे करेंगे। 

मोसिम के दिलों में फसल जब पकती है तब अक्सर बाजार में रुपए 
की टान होती हैं । उसकी वजह से व्यापारियों में दिक्कत न हो और रुपए 
की कमी की वजह से किसानों की जिन्स वीचे दामों में न बिक जाय, इस- 
लिए बेक ऐसी टान के समय में भी फुलावट करती है सही, पर वह 
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थोड़े समय के लिए, और स्वल्प मात्रा में। तरीका उसका वहीं है 
जो व्यापार-व्यवसाय की स्थायी उन्नति के लिए काम में लाबा जाता 
| 
पर जो अस्थायी होता है उसमें सिक्‍क्े की कीमत नहीं बदली 

जाती । वहां तो केवल यही होता हैं कि नोट-प्रसारक बेक अत्यन्त सस्ते 
ब्याज पर लोगों को एपए उधार देती है। मान लीजिए कि व्याज इतना 
सस्ता कर दिया कि लोगों को रुपया उधार छेकर कारोवार में लगाने में 
अत्यन्त लाभ प्रतीत होने लगा, तो फिर चारों तरफ से घड़ाबड़ लोग 
रुपया उधार लेना शरू करेंगे और नोंट-प्रसारक बैक दूसरी बेकों के जरिए 
रुपया उधार देना शरू कर देनी । मान लीजिए, इस तरह २५० करोड़ 
रुपए के नए नोट छाप कर बेंक ने उधार दे दिए, तो चलण मं ६५० 
करोड़ रुपया और बढ़ गया । 

और गिरावट पैदा करने के लिए ठीक इससे उह्दे उपाया का बयां 
होता है--याने या तो सरकार कर ज्यादा वसूल करता है और खर्च कम 
करती है, या तो बेंक खद ऊंचे व्याज पर उधार लेकर वाजार स॑ नोट 
खेंच लेती है । दोनों ही के कारण चलण में से दोट निकल जाते हूं और 
चलण में गिरावट पैदा कर देते हें। जहां फू्लावट के कारण दाम चढ़त हें 
वहां गिरावट के कारण दाम गिरते 

फलावट या गिरावट के सम्बन्ध मे एक वात ध्यानम रखने 
की है। आवश्यक्रतान्यार नोंट चलण में महज बढ़ गए या चट 
गए, केवल इसीलिए उस स्थिति को फूलावट या गिरावट का स्थिति 
नहीं कहगा चाहिए। आवश्यकता से अधिक, ओर सो भी थोड़े से 
सोने पर, जब हद से बाहर नोटों का चरूण बढ़ चले ता फुलावट, 
और पर्थाप्त सोने पर आवश्यकता से कम नोटों का चलछण हो जाय तो गिरा- 
बट की नीति कही जानी चाहिए | मसलत, बेंक ने यह नियम कर रखा छह 
कि १००के नोट के चलऊुण के पीछे ३० प्रतिशत सोना बैंक के कोष में रहेगा 
अब यदि सोने का अनुपात ३० से नीचे जाता हैं तो हम क्रमश: फुलावट 
की ओर, और ऊपर जाता है तो गिरावट की ओर बढ़ रहे हैं । 


/क 
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विस्तार और संकोच 

स्वभाव से और उचित परिमाण से, आवश्यकतानुसार जो नोटों के 
चलण में कमी या बेशी हो उसे स्वाभाविक संकोच या विस्तार कहना 
चाहिए । 

मान लीजिए, देश में धन बढ़ा हे, चीजों के दाम तेज हैं । विदेश 
के लोग हमारा माल धड़ाधड़ ले रहे हैं । हमने अपना मार बेच कर इस 
साल विदेशों से ५० करोड़ का सोना खरीदा । उसीके मद्दे १०० करोड़ 
के नोट चलण में रखे, हालां कि नियम के हिसाब से १५० करोड़ के भी 
नए नोट निकाल सकते थे। नए नोठ, बिना सोने का कोष बढ़ाए नहीं 
निकाले । इसके अलावा पहले जो सोना १२० करोड़ का और नोट ४०० 
करोड़ के थे, अब वह सोना १७० करोड़ का और नोट ५०० करोड़ के 
हो गए । इस तरह कुल सोना, जो पहले नोटों के अनुपात से ३० प्रतिशत 
था, वह अब ३४ प्रतिशत हो गया। दूसरे, यह सारा काम जरूरत के मुता- 
बिक हुआ । देश की सम्पत्ति बढ़ रही थी, दाम बढ़ रहे थे, चलूण में ज्यादा 
नोटों की जरूरत भी थी। इसलिए जो हुआ, ठीक हुआ । यह स्वाभाविक 
विस्तार हुआ । 

इसी तरह मान लीजिए, देश में भयंकर अकाल पड़ा, भूमिकम्प हुआ 
या प्लेग-महामारी हुईं। इसके कारण देश की सम्पत्ति इस सारू कम हो 
गई । बाहर से माल मंगाया ज्यादा, और भेजा कम । इसलिए हमें २५ 
करोड़ सोना कुल बाहर भेजना पड़ा। बैंक ने इस २५ करोड़ सोने के महे 
५० करोड़ के नोट चलूण में से निकाल लिए। इस हिसाब से अब नोटों का 
चलण ४०० करोड़ से घट कर ३५० करोड़ रह गया, और सोना 
रह गया १२० करोड़ से घट कर कुछ ९५ करोड़, जो नोटों की कुछ 
कीमत का २७ प्रतिशत हुआ। पर चूंकि यह सब सावधानी से, 
आवश्यकतानुसार हुआ, और सोने का परिमाण भी ३० से गिर कर 
२७ प्रतिशत रह गया, इसलिए इसे स्वाभाविक संकोच कह सकते 
हे । 


रुपए की कहानी २५ 


अर्थशास्त्री आम तौर से फुलावट वा गिरावट, इन दो ही परिभाषाओं 

का प्रयोग करते हैं । पर मेरा खयाल है कि यह यथार्थ नहीं है । संकोच 

और गिरावट में कुछ भेद तो है ही, और इसी तरह विस्तार और फुलावट 

में भी भेद है। यह भेद अवश्य सूक्ष्म है, पर इस भेद को मान छेना ही शायद 

ज्यादा शास्त्रीय है; इसलिए मैंने यह भेद मान कर फुलावट-विस्तार, और 

गिरावट---संकोच, ऐसी अछूग-अरूग परिभाषाएँ रखी हैं। यह भेद इसलिए 

मान लिया हैं कि जहां फुलावट और गिरावट कृत्रिम ज्पायों से 
की जाठी हैं, और विशेष हेतु को लेकर की जाती हे, संकोच और विस्तार 
आवश्यकतानसार स्वभावतया ही होते हैं। तो भी यह सही हैँ कि यह 
भेद सृक्ष्मसा ही है ! 


छे 


चुंकि फुलावट या गिरावट कृत्रिम उपायों से और विशेष हेतु के 
लिए की जाती है, इसलिए, यह क्‍यों की जाती है और इसका क्या फलछ 
होता है, यह. समझना भी जरूरी है। पर इसी सिलसिले में एक और मत 
का उल्लेख आवश्यक हें | 

जिल्सों के दाम में घटा-बढ़ी के, मोटे तौर पर, दो कारण हो सूक़ते 
हं--एक तो उन जिन्‍सों से ही सम्बन्ध रखनेवाला, दूसरा उस द्रव्य 
से सम्बन्ध रखनेवाला जिसके द्वारा दाम सूचित किया जाता है, 
जैसे नोट या धातु का सिक्‍क्रा। एक चीज की कीमत कल दो पैसे थी, 
आज तीन पैसे है । अर्थशास्त्री इसका कारण दो जगह ढुंढ़ेगा। हो सकता 
है कि पैसे के परिमाण में कोई अन्तर नहीं पड़ा है, पर वह चीज घट 
चली हे---कल जितनी उपलभ्य थी आज उतनी नहीं है---और इस घटी 
के अनुपात से उसका दाम बढ़ गया हैं। और हो सकता हैं कि चीज के 
परिमाण में कोई अन्तर नहीं पड़ा है, पर पैसे, का परिमाण बढ़ गया हैं, 
ओर इस वृद्धि के अन॒पात से उस चीज का दाम बढ़ चला है। 

यहां जो सवाल पेदा होता है वह यों रखा जा सकता है, कि दाम बढ़ा 
वह चीज महंगी होने से या द्रव्य सस्ता होने से ? अगर हम ५७५७७ के 
अर्थ में मूल्य और 7?:7०७ के अर्थ में दाम शब्द व्यवहृत करें तो इसे यों 
रख सकते हैं कि उस वस्तु का अपना मूल्य चढ़ जाने के या द्रव्य का 
अपना मूल्य गिर जाने के कारण दाम बढ़ा ? 


वस्तुओं के मूल्य में घटा-बड़ी के कारण ढंढ़ निकालना कठिन प्रयास 
हैं । एक फसल भारी गई अनावृष्टि से, दूसरी बाढ़ या जल-बाहुल्‍य से, 
तीसरी टिट्डटियों के आक्रमण से । तीनों चीजें कम हो गईं, उनकी मांग 
ज्यों-की-त्यों बनी रही, फलत: उनका मूल्य बढ़ गया--अर्थात्‌ उनके दामों में 
तेजी आ गई। सम्भव नहीं कि कोई भी ऐसा मत प्रतियादित किया जा सके 
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जो अनावृष्टि, बाढ़ और टिड्डियों का आक्रमण-जैसे विभिन्न, असम्बद्ध 
कारणों को अपने घेरे में छाकर तज्जनित जठिलता को किसी भी हद 
तक सरलता में परिणत कर सके | वास्तव में जहां तीन कारण दिए गए 
हैं वहां तीव सौ तो क्या, तीन हजार भी हो सकते हैं । किसी वस्तु के मूल्य 
में इस कारण भी वृद्धि हो सकती है कि लन्दन के टाइम्स” अखवार ने 
एक खास तरह की राय जाहिर कर दी--या राष्ट्रपति रूजवेल्ठ ने किसी 
पत्रकार के तत्सम्बन्धी प्रश्न को मजाक में उड़ा दिया--या किसी करोड़- 
पति ने स्वप्न देखा कि वह उस वस्तु के ढेर पर बैठा हुआ आसमान की ओर 
उठता जा रहा है। जहां दाम में घटा-बढ़ी किसी वस्तु के मूल्य में घटा- 
बढ़ी का प्रतिविम्ब है वहां इस घटा-बढ़ी पर कोई सूत्रात्मक मत या नियम 
प्रकाश नहीं डाछ सकता--जिज्ञासु को प्रत्येक कारण का अलग अन्वेषण 
ओर उसकी अलग व्याख्या करनी पड़ेगी । 


द्रव्य-परिमाण-मत 

द्रव्य अर्थात्‌ रुपए-पैसे के मूल्य में घटा-बढ़ी के कारण न तो इतने 
अधिक हैं, न इतने विभिन्न। इसलिए इनके सम्बन्ध में १॥८०००० नामक 
अंग्रेज अर्थशास्त्री के समय से एक ऐसा उपयोगी मत चला आता है, और 
उसका नाम है द्रव्य-परिमाण-मत” ((०७कसाए 79९०7ए ० 00869) । 
जितने भी दाम होंगे, द्रव्य के ही रूप में होंगे । इसलिए द्रव्य के रूप में वृद्धि 
या ह्यस के जो भी कारण होंगे वे दामों के प्रसंग में सर्वत्र लागू होंगे। 

इस मत का निचोड़ यह है :-- 

द्रव्य के मुल्य में घटा-बढ़ी का दामों पर उल्ठा असर होता है और 
. वे उसी अनृपात से तेज या मनन्‍्दे हो जाते हैं। मानव लीजिए कि किसी वस्तु 
का दाम होता है ४ ग्रेन सोना । अगर सोने का मूल्य घट कर आधा हो जाय, 
तो उस चीज का दाम ४ ग्रेन की जगह ८ ग्रेत सोना हो जायगा । 

अब यह देखना है कि द्रव्य के मूल्य में घटा-बढ़ी होती क्‍यों हूँ । इसके 
चार कारण हो सकते हैं :-- 

(१) द्रव्य के परिमाण का घटना-बढ़ना। सोना या चांदी खानों से 
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यादा निकली तो उसका मूल्य कम हो गया--कम निकली तो उसका 
वि बढ़ गया। अगर सिक्‍के सोना-चांदी के हें तो उनके मूल्य में भी 
सी ही घटा-वढ़ी होगी और चीजों के दाम में --उसी हिसाब से--- 
के पड़ेगा । अगर चलण में सोना-चांदी के सिक्कों की जगह कागजी नोट 

और इनका परिमाण वढ़ता-घटता है, तो इनके मूल्य में भी उसी 
कार अन्तर पड़ेगा और चीजों के दाम उसी प्रकार तेज या मन्दे होंगे । 

(२) हो सकता हूँ कि द्रव्य का परिमाण ज्यों-का-त्यों बना हुआ है, 

९ उसके चलण या रफ्तार में कुछ खास कारण या कारणों से तेजी आ 

३ इस तेजी का असर वही होगा जो उस द्रव्य का परिमाण बढ़ने का 

तप। कारण यह कि रफ्तार में तेजी के माने हैं उतने ही द्रव्य का ज्यादा 

कर लगाना, अर्थात्‌ द्रव्य के परिमाण का बढ़-सा जाना । अगर चलण 
रफ़्तार धीमी हो गई तो इसका असर उल्टा पड़ेगा; क्योंकि इसका 

$ हागा द्वव्य के परिमाण का घट-सा जाना | जब कोई रुपए को अपने 

ते रखना नहीं चाहता तब दाम चढ़ते हें; जब लोग रुपए को दबाकर 
जाते हूं तव दाम गिरते हैं । 

(२) द्रव्य की मांग, अवस्था-विशेष में, इस कारण कम हो जाती 
के लाग भुगतान के लिए चेक या हुण्डी-पुरजे का अधिकाधिक व्यवहार 
वे लगते हूं। एसी अवस्था में दाम गिरते नहीं, ऊपर चढ़ते हैं; क्योंकि 

की मांग कम हो गई, द्रव्य का मूल्य गिर गया, चीजों के दामों में 
[ आ गईं। चेक और हुण्डी भी तो आखिर द्रव्य के ही प्रतीक ह्‌। 
ही संख्या बढ़ गई तो एक प्रकार से वह द्रव्य ही बढ़ गया, क्योंकि 
: अक-हुण्डी न होती तो उनके स्थान की पूर्ति नोटों को करनी पडती। 

रूपए इस पहलू को यों भी बताया जा सकता है कि द्रव्य-परिमाण 
गया, इसलिए द्रव्य के दाम गिर गए, और चीजों के दाम चढ़ गए । 

(४) मगर इसके विपरीत यह भी हो सकता है कि वाणिज्य-व्यापार 

*न-देन की वृद्धि के कारण द्रव्य की मांग बढ़ जाय। मांग की पति न 
गेय और चलण में द्रव्य न वढ़ाया जाय तो स्पष्ट हैँ कि ऐसी 
ता से द्रव्य का मूल्य बढ़ेंगा--अर्थात्‌ चीजों के दाम गिरेंगे | 
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द्रव्य के मल्य में घटा-बढ़ी के कारणों को समझाने के लिए ऊपर यह 
मान लिया है कि जहां एक बात बदलती हैं वहां और सब बातें समान 
बनी रहती हैं। पर प्रकृत जीवन में ऐसी अवस्था बहुत कम मिलती है । 
एक नही, अनेक बातें प्रायः साथ-ही-साथ बदलूती रहती हैं और परस्पर- 
विरोधी शक्तियों की मुठभेड़-सी बनी रहती हैँ। घटा-बढ़ी का जो अन्तिम 
कारण बताया गया है उस पर फिर एक नजर डालिए। लिखा हैं कि द्रव्य 
की मांग बढ़ने से उसका मूल्य बढ़ेगा और चीजों के दाम गिरेंगे। मगर 
सम्भव है कि जहां एक ओर द्रव्य की मांग बढ़े वहां, दूसरी ओर, साथ- 
ही-साथ उसका परिमाण भी इतता बढ़ जाय कि उसके मूल्य में किसी 
प्रकार की वृद्धि न हो और दामों पर कोई असर न पड़े । वास्तव में वस्तु- 
स्थिति कभी-कभी इतनी जटिल होती हैँ कि उसका पूरा विश्लेषण करना 
और यह जान लेना कि वह कौन-कौन से कारणों के फलस्वरूप वर्ना हूं, 
अत्यन्त कठिन कार्य हो जाता है। पर जटिल-से-जटिल अवस्था में भी 
द्रव्य के मल्य में घटा-बढ़ी उपरोक्त कारणों से ही होती है--चाहे उनमे 
से एक मौजद हो, चाहे एक से अधिक । मांग बढ़ेगी या परिमाण कम 
होगा तो उसके मूल्य में वृद्धि-'होगी। मांग घटेगी या परिमाण बढ़ेगा तो 
मल्य में द्यास होगा! यह सरल या जटिल प्रत्येक अवस्था के लिए सत्य हैं 

उपरोक्त विश्लेषण को सामने रख कर ही हम द्रव्य-परिमाण-मत 
के शद्ध स्वरूप को समझ सकते हैं, जो यह हैं कि सिक्का--चाहे वह स्वय- 
सिद्ध मद्रा हो चाहे प्रतीक म॒द्रा---जब चलण में ज्यादा होता हैँ तो जिन्सों 
के दाम--बढ़े चलण के अनपात से--बढ़ जाते हें; और सिक्का चलण 
में कम होता है तो, जितना कम होता है उसी अनुपात से, जिन्‍्सों के दाम 
गिरते हैं । 

यह बात सहज ही समझ में आ सकती हैँं। मान लीजिए कि अचानक 
सोने की नई खानें निकल आई और सोने को पंदाइश बंहद बढ़ चढा। 
उसके कारण सोने के दाम गिर गए, यहां तक कि सोने के दाम पहले से 
आधे हो गए --तो स्वभावतया ही, यदि हम विदेशों में खरीद से ज्यादा 
माल बेचते रहे हैं तो बदले में पहले जितना सोना खरीदते थे उसके बजाय 
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' ही माल के लिए दुगुना सोना हमें मिल सकेगा। सोना ढुंगुना मिलेगा, 
पर फिर नोट भी ज्यादा चलण में बढ़ेंगे। जैसे, पहले यदि १० करोड़ 
या सोना हम हर साल खरीदते थे और उसके मह्दें ३० करोड़ 
ता नोट चलण में रखते थे, तो अब उतने ही माल के बदले 
बदेयों में हमें १० करोड़ के वजाय (क्योंकि सोने के दाम आधे हो 
। २० करोड़ का सोना मिलेगा, जिसके मद्दे हम आसानी से ६० करोड़ 
[ए नोट चलण में रख सकेंगे । नए नोट चलण में आने से ब्याज गिरेगा, 
7 मन्‍्दा होगा और बहुतायत से उधार मिल सकेगा । कोई भी चीज 
होती है तो वह महंगी हो जाती है, ज्यादा होती है तो सस्ती होती 
चुक्ि नागा ज्यादा हो गया, इसलिए नाणा सस्ता हो गया। नाणा 
ए हो गया, इसके माने दूसरे शब्दों में यह हुए कि चीजें महंगी हो गई। 
असल जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो उस चीज का नाणे के साथ 
दला-मात्र होता है. याने नाणा हम बेचते हैं और चीज खरीदते हें । 
नाणा सस्ता होता है तो सस्ते में विकेगा--अर्थात्‌ जिन्‍सों के साथ नाणे 
अदल्ाग-वदली में, यदि नाणा सस्ता है तो, हमें नाणा ज्यादा देता 
गा। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ यह हुआ कि चीजों के दाम मंहगे हो गए। 
जब नोट चलण में बढ़ जाते हे तो नाणा आसानी और सहूलियत 
और बह॒तायत से कम ब्याज पर मिलने रूगता है। ऐसी हालत में लोगों 
' अपना व्यवसाय बढ़ाने की फिक्र होती है । नए कारोबार में रुपया 
ग़ने में किसीकों हिचकिचाहट नहीं होती । नतीजा यह होता हैँ कि 
पषार पनपता है, हर चीज के दाम बढ़ते हैं । पर इस मत के पूर्णतया 
(द होने की कई एक शर्ते हैं। एक शर्ते तो यह है कि द्रव्य का चलण बढ़ी--- 
है नोटों का या सिक्कों का--उतना ही यदि व्यापार और लेन-देन 
[ बढ़ गया, तो फिर दाम नहीं बढ़ेंगे। दाम तो तभी बढ़ेंगे जब कि चलूण 
पेक्षाइुत बढ़ गया हो--अर्थात्‌ यदि व्यापार बढ़ा हैं रुपए में एक आना, 
[र चलण बढ़ गया रुपए में दो आना, तभी नाणा मनन्‍्दा है, ऐसा हम 
हेंगे। ऐसी हालत में रुपए की छुट होगी और इसके कारण चीजों के दाम 
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इंसके विपरीत यदि व्यापार या लेन-देन की जरूरत बढ़ी रुपए में 
एक आना और चलण बढ़ा पोन आना ही, तो यह कहा जायगा कि अपेक्षा- 
कृत चलण में संकोच हुआ है, ओर इसलिए चीजों के दाम झकाव की ओर 
होंगे । असल में तो इस मत की सिद्धि के लिए हमें यह शर्ते लगाती होंगी 
कि यदि दो तलनात्मक स्थितियां और हर बात में विल्कुल यकसां है, तो 
फिर यह नि:संकोच कहा जा सकता हू कि द्वव्य-परिमाण (नोट या सिच्कों 
“का चलूण ) बढ़ने पर, जितना परिमाण बढ़ा उसी अनुपात से चीजों के 
दाम बढ़ेंगे और नाणा सस्ता होगा । और द्र॒व्य-परिमाण घटने पर, जितना 
परिमाण घटा उसी अनुपात से, चीजों के दाम गिरेंगे । 


द्रव्य की पंगुता 

यहां, फूलावट और गिरावट के सम्बन्ध में, हमें एक बात कहनी है 
जो, जाहिरा तौर पर, अव तक जो कुछ कहा जा चुका हैं उसके विपरीत 
जान पड़ती है । हर हालत में फुलावट या गिरावट के नतीजे वही नहीं 
होते जो ऊपर बताए जा चके हूँ। संभव हैँ, फुलावट होते हुए भी दाम समान- 
से बने रहें, या उनमें तेजी भी आए तो नाममात्र की । और संभव है, गिरा- 
वट होते हुए भी जिन्सों के दाम चढ़ जायं । आप कह सकते हें कि “यह खूब 
रही ! और अगर यह सच हू, तो इससे तो द्रव्य-परिमाण-मत' का खोखला- 
पन ही साबित हुआ । आप दोनों बातों का सामञ्जस्य कैसे करते है ?” 

फूलावट होते हुए भी , अगर लोगों के खर्च करने का वेग उस हिसाब 
से नहीं बढ़ता और द्रव्य या पैसा पंगू-सा होकर बैठा या पड़ा रहता है 
तब दामों में उतनी तेजी नहीं आ सकती, जितनी फ़ुछावट को देखते हुए 
संभव जान पड़ती है। इस महासमर में इंग्लेग्ड की बात लीजिए। वहां 
फुलावट काफी हो चुकी है, पर उस अनुपात में दाम नहीं बढ़ पाए हैं । 
कारण यह है कि लोग मौजूदा हालत में मनोवाड्छित रीति से जिन्स नहीं 
खरीद सकते । उनके पास पेसा अधिक है, उनकी क्रयशक्ति बढ़ गई है 
प्र वह पंसा तरह-तरह के नियंत्रणों के कारण निष्क्रिय-सा पड़ा 
हुआ है । सरकार को लड़ाई के लिए हर तरह की जिनस की जरूरत हे- 
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और सख्त जरूरत है। अगर बाजार में उन जिन्सों को खरीदते समय 
सरकार को सर्वसाधारण की प्रतियोगिता का सामना करना पड़े, तो उसकी 
समस्या वड़ी जटिल हों जाय, और लड़ाई के लिए जैसी तेयारी होनी 
चाहिए, न हो सके । उस प्रतियोगिता को सरकार ने विभिन्न उपायों से 
बहुत कुछ रोक दिया है। इस कारण लोगों की क्रय-शक्ति अशक्त-सी हो 
गई हे--उनके पास पैसा अधिकाधिक होते हुए भी वह उसे एक हद से 
आगे खर्च करने में असमर्थ हें। फिर. दाम फुछावट के हिसाब से बढ़ें तो* 
कँसे ? 

मात लीजिए कि लड़ाई बन्द होते ही सरकार की नीति फूलावट से 
गिरावट की हो गई; तो क्या दाम गिरने लगेंगे ? आज आय-बृद्धि होते 
हुए भी व्यय करने के मार्ग बन्द हें, इसलिए उस पैसे का दामों पर जो असर 
पड़ सकता था वह नहीं पड़ रहा है। पर, कल अगर वह मार्ग खुल गए, और 
लोग मनमाना खर्च करने के लिए स्वतन्त्र हो गए तो गिरावट के बावजूद 
भी जिनमों के दामों में बेहद तेजी आ सकती है । 

सारांश यह कि दामों की दृष्टि से प्रधानता इस प्रश्त की है कि कितना 
पैसा खर्च हो रहा है--न कि इस प्रश्न की, कि कितना पैसा मौजूद है । 
साधारण समय में यह भेद कोई खास अर्थ नहीं रखता, क्योंकि लोग अपने 
पैसे को मनमानी रीति से खर्च करने के लिए स्वतसन्त्र रहते हैं। पर इस 
महासमर-जंस असाधारण समय में--जबकि पैसा होना एक बात हैं, 
उसे मनमानी रीति से खर्च करने की स्वतन्त्रता होना दूसरी बात-- 
यह भेद विशेष महत्वपूर्ण हें। फिर भी यह बात कोई ऐसी नहीं, जिसका 
“ द्रव्य-परिमाण-मत” से मेल या सामञ्जस्य न हो सके । वास्तव सें यह उसी 
मत के अन्तर्गत हें, क्योंकि वह द्रव्य के परिमाण पर ही नहीं, उसके चलण 
या रफ्तार पर भी जोर देता है। हम अपने शब्दों को दोहराते हैं--- 
“जब कोई रुपए को अपने पास रखना नहीं चाहता तब दाम चढ़ते हैं; जब 
लोग रुपए को दबा कर बेठ जाते हैं तब दाम गिरते हैं?। इस समय 


रुपया अधिक होते हुए भी दबा हुआ है , इसलिए दाम जितने ऊंचे हो 
सकते थे, नहीं हैं । 


ह 


पर चलण के स्वाभाविक विस्तार और संकोच से जो अस्सर चीजों 
क्‌ दामा पर पड़ता है उससे कहीं अधिक जोरदार असर चीजा के दासोी पर 
चलण की फूलावट और गिरावट के कारण पड़ता है। चंक्रि विस्तार या 
संकोच तो अपने-आप करीव-करीब स्वभाव से ही होता है, इसकी गति भी 

मनन्‍्द होती हैं और इसका असर भी सह्य और मद होता 

पर चंकि फुलावट और गिरावट जान-बझ्चल कर की जाती है, इसकी 
गति द्रत होती है । इसछिए जितनी ही कस कर फ़लावट या गिरावट की 
नीति काम में छाई जाय, उतना ही अधिक तात्कालिक असर इस नीति का 
जिन्सों की कीमत पर होगा । और खास कर फुलावट की नीति में तो-- 
यदि अत्यधिक, बेपरिमाण, फुलावट की जाय तो--छोगों का नोटों से 
विश्वास इस कदर भाग जाता है कि वे नोठों को एक रात भी अपने पास 
रखना नापसन्द करते हें और अपना प्‌जी-पल्ला जिन्‍्सों में ही रोकना 
पसन्द करते हे । इसका नतीजा यह होता है कि चीजों के दाम अनाप- 
दशनाप बढ़ जाते हें । और ब्याज की दर भी बढ़ने लगती हें । 

लड़ाई के बाद जन मार्क और रूसी रूबल के चलण की फुलावट 
यहां तक बढ़ी कि साधारण समय में जितने नोट चलण में थे उससे कई 
लाख गुने नोट चलण में रख दिए गए | नतीजा यह हुआ कि नाणा कागज 
के टुकड़ों की तरह इतना सस्ता हो गया कि उसकी कोई कीमत ही नहीं 
रह गई और जर्मनी में जिस चीज के दाम साधारण समय में १-२ मार्क 
रहे होंगे उसके दाम लाखों मार्के तक हो गए । ज्यों-ज्यों मार्क छप-छप कर 
जोर से चलण में आने लगे, त्यों-त्यों बड़ी तेजी के साथ चीजों के दाम बढ़ने 
लगें--यहां तक कि हर मिनिट दाम ऊँचे जाने लगे | कहा जाता हैं कि जब 
एक नानबाई अपने गाहक को रोठी बेचकर उसके मार्क पाता था तो उसे 
यह चिन्ता होती थी कि ताजा रोटी बनाने के लिए आटा खरीदते-ख रीदते 
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कहीं आटे के दाम बढ़ न जाय॑ | इसलिए वह रोटी बेचते ही मार्क लेकर 
बेतहाजश्ा दौड़ कर आटेवाले की दूकान पर पहुँच कर आठा ले छेता था 
और मार्क से पिण्ड छुटने पर ही ज्ञान्ति से सांस लेता था । 


बेहद फुलावट के नतीजे 


उस जमाने की इससे भी ज्यादा मजेदार कई सच्ची कहानियां प्रच- 
लित हैं । जब मार्क की कीमत कौड़ी से भी कम होने जा रही थी, तब तो 
ऑस्ट्रिया और जरमनी के लोगों का विश्वास इस बुरी तरह डुल 
गया कि कई लोगों ने तो अपनी कफन-काठी भी मरने के पहले 
खरीद कर रख दी ताकि वाद में कहीं दाम बेशुमार ज्यादा न बढ़ 
जाये ! 

एक प्रतिष्ठित भारतीय कोठी का. कुछ मार्क एक जम॑ंन व्यापारी 
से पावना था । वह मार्क हजारों की तादाद में था, जिसकी साधारण -समय 
में हजारों रुपए कीमत थी। भारतीय कोठी ने जब जमंन व्यापारी से 
रुपया मांगा ओर लिखा कि आप हमारे मार्क भेज दीजिए, तो जर्मन व्यापारी 
ने जवाब लिखा कि “महाशय, आपके २५,००० मार्क पावने थे, पर में जो 
यह खत आपको लिख रहा हूं उसके टिकिट और लिफाफे के दाम ही तो 
ढाई लाख मार्क हो जाएंगे । इस हिसाब से यदि में हिसाब लगाऊं तो उल्ठा 
मेरा ही आप से पावना निकलेगा ।* 

कहते हूँ, ऑस्ट्रिया में दो भाई थे, जिनमें से एक के पास २०-३० हजार 
क्राउन थे, जिसके कारण वह सम्पन्न माना जाता था और दूसरा शराबी 
था, जो नित्य जितना कमाता था उसका एक बड़ा हिस्सा शराब में बरबाद 
कर देता था और शराब की बोतले घर में जमा रखता था। जब क्राउन 
की फुलावट हुई तब, जो भाई सम्पन्न था उसके क्राउन तो कौड़ी के हो गए, 
पर जो शराबी था उसकी खाली बोतलों की कीमत लाखों क्राउन 
हो गई ! नाणे की फुलावट क्या-क्या करामात दिखाती है, इसका यह एक 
मजेदार उदाहरण है। अस्तु। 

मान लीजिए कि हमारे यहां २५० करोड़ रुपए के नोटों का चलण 
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है, उसे बढ़ा कर २५,००० करोड़ के नोंटों का कुल चलण कर दिया जाय- 
अर्थात्‌ सोगुना चछूण बढ़ा दिया जाय, तो स्वभावतया रुपए की साख 
सोौआं हिस्सा रह जायगी । और जो मेंथी की सब्जी आज दो पैसे सेर 
मिलही हैं उसके दाद २०० पैसे सेर, अर्थात्‌ एक सेर मेंथी की कीमत करीब- 
करीब ३ रुपए हो जायगी ! 

ऊपर हमने बताया हैं कि नाणा चलण में ज्यादा होता हैँ तो चीजों के 
दाम पनपने लगते हें और सस्ते व्याज में उधार मिलने रूगता हैं। पर यह 
सस्ते ब्याज की बात केवल नियंत्रित विस्तार तक ही सीमित है--अर्थात्‌ 
क््यापार को पनपाने के लिए या केवल मौसिसी दान को मेटने के लिए 
ही जब हम चलण में सिक्‍का ज्यादा डालते हैं, और सो भी नियंत्रण के 
साथ स्वल्प मात्रा में, तभी तक ब्याज मंदा रहता है। पर जहां फूलावट 
की नीति जोर से शुरू की और चलण में लोगों का विधवास कंपित हुआ 
कि ब्याज की दर जोर से बढ़ने लूगती है। 

जरममनी में फलावट के जमाने में चीजों के दाम कैसे वढ़ गए, इसका 
उदाहरण हमने ऊपर दिया है । उस जमाने में व्याज की दर भी यहां तक 
बढ़ी थी कि एक जमाने में ब्याज १२०० प्रतिशत-अर्थात्‌ १०० सिक्‍के का 
ब्याज एक साल का १२०० रुपया हो गया । आपने यदि कुल १०० सिक्‍के 
उधार दिए तो एक साल के बाद आपको अपने देनदार से १२०० सिक्‍के 
ब्याज के मिल गए । ऐसी विषम स्थिति हो गई थी । 

यह कुछ अनहोनी-सी बात रूगती है कि इतनी ऊंची व्याज की दर 
हो सकती हे--और सो भी एक सुसभ्य देश'में । काबुली ब्याज कड़ा होता 
है। पठान लोग गरीबों को अत्यंत ऊंचे ब्याज पर उधार देते हैं। पर यह 
१२०० प्रतिशत का ब्याज तो काबुलियों से भी वाजी मारता है। पर 
उस समय की परिस्थिति को देखते हुए इसमें कोई आइचयें की बात 
नहीं है । 

जंसा कि हमने पहुंले बताया हे, जब फ्लावट-नीति जोर से शरूः 
होती हूँ तो चलूण का मूल्य धड़ाधड़ गिरने लगता है । मान लीजिए, जिस 
चलण का मूल्य आज एक मात्रा हैँ उसका मूल्य एक साल में शतांश रह 
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गया, और भय यह हो कि ज्ञायद महीने-बीस दिन के वाद ६5० रह जाय 
या इससे भी कम हो जाय, तो फिर चलण अपने पास कोई नहीं रखेगा । 
इसलिए जिस नानवाई का हमने उदाहरण दिया हैं वह बेतहाशा दौड़ कर 
मार्क का आठा खरीद कर ही दम लेता था। ऐसी जहां हालत हो वहां 
फिर चलण को अपने पास कौन रखे ? जिसने उधार दिया वह तो मारा 
गया, क्योंकि साल भर के लिए यदि किसी ने १०० मार्के उधार दिए और 
मार्क के दाम गिर कर साल भर में ६१ « रह जाय, तो जो मार्क उसे वापिस 
मिलेंगे वे सौ के वजाय आधे मार्क का सा काम देंगे। इसके माने यह हुए कि 
यद्यपि उसे वापिस १०० मूल रकम और १२०० ब्याज' के, कुल १३०५ 
सार्क मिले, पर १३०० की कीमत इ$5 के हिसाव से +१९०*९7९ -- ६६ 
मार्क ही कुल रह गई। इतना ब्याज पाने पर भी कर्ज देनेवाला घाटे में 
ही रहा। यही कारण हैं कि इस तरह की फूलावट की नीति के जमाने 
में नाणा प्रचुर मात्रा में होते हुए भी व्याज की दर बेहद बढ़ जाती है, क्योंकि 
उधार देनेवाले को बड़ी जोखिम उठानी पड़ती है। 


फुलाबट का कर्ज पर असर 


फुलावट में प्रतीक की साख में ठेस पहुंच गई और प्रतीक की मिकदार 
चलण में ज्यादा हो गई । इसलिए, जैसा कि पहले बता चके हैं, जिन्सों के 
दाम भी बढ़ गए । पर किसी कज्जदार को एक सौ का देना था और पावमने- 
दार का उतना ही पावना था तो--यहृषि जब दोनों का लेन-देन हुआ था 
तब प्रतीक स्वयंसिद्ध मुद्रा का सच्चा प्रतिनिधि रहा हो--आज प्रतीक 
स्वयंसिद्ध मुद्रा का प्रतिनिधित्व खो बेठा, तब भी पावनेदार को वही सौ 
मिलेंगे, और देनेवाले को वही सौ देने पड़ेंगे। फूलावटके कारण प्रतीक की 
करामानत कम हो गई,इससे लेन-देन की निर्धारित रकम पर कोई असर 
नहीं पड़ेगा । 

पहले जो एक रुपया दस सेर गेहूं खरीद सकंता था, अब फूुलावट 
के कारण रुपए की साख गिर गई और जिन्सों के दाम बढ़ गए, इसलिए 
चाहे दस सेर गेहूं के वदले ८ सेर ही खरीद सके, पर पावनेदार देनदार से 
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यह नहीं कह सकता भाई साहव--मेसे जब आपको उबार दिया तब 
रुपए की साख सोलह कला संपूर्ण थी। प्रतीक के स्वामी को बेंकवाले 
आठों पहर छट से स्वयंसिद्ध म॒द्रा देते थे । अब वह बात नहीं रही । फला- 
वट की नीति के कारण प्रतीक हतश्री हो गया । इसकी कलाएं घट गई ! 
१० सेर गेहूं के वजाय अब इसके बदले में ८ सेर गेंहू ही मिल सकते हैं। 
इसलिए मेरा रुपया जो पहले सोलह कलावाला था उसीको लोौटाने 
की आपकी जिम्मेवारी हैं। इसलिए आप या तो मुझे स्वयंसिद्ध मद्रा का 
प्रतीक लोटाइए, और यदि आप मझे घटे दाम का रुपया लोटाना चाहते 
हैं तो सो के ऋण के वजाय आपको सवा सौ देना होगा । यदि पावनेदार 
' ऐसी बात कहे तो देनदार अवश्य ही कहेगा,' तुम कहां आकाश-पातालू की 
बातें कर रहे हो ? मालम होता है, तुम्हारे दिमाग की कोई कील गिर भागी 
हैं, इसलिए बेहतर हैं कि तुम अपनी चिकित्सा कराओ । 
लाभ ओर हानि 

पर बावजूद इस प्रव्नोत्तरी के यह तो मानना ही पड्केणा कि इस फुला- 
वट की नीति के कारण पावनेदार को घाटा हुआ, और देनदार को छाभ ; 
क्योंकि पावनेदार का जो पावता था, वह था पूर्णकलछा रुपया या सुवर्ण-म॒द्रा 
और अब वापिस मिल रहा है उसे घटी कीमत का प्रतीक, जो पुराने रुपए 
की अपेक्षा कम जिनस खरीद सकता हैँं। पर चूंकि कानून का यह तकाजा 
हैं कि फुलावट या गिरावट के कारण प्रतीक की कीमत में चाहे जो घटा- 
बढ़ी हो (उस घटा-बढ़ी को निश्चित रूपेण मापने का कोई साधन नहीं 
है, और यदि हो भी तो वह सरकार को मान्य नहीं है) उससे पावनेदार 
या देनदार के पावने देने की रकम पर कोई असर नहीं होगा--अर्थात्‌ 
यदि स्वयंसिद्ध मुद्रा के चलण के समय का १०० का पावना देना है, तो 
वह फुलावट-नीति के समय भी १०० का ही पावना देना माना जायगा । 

करोड़ों का देना-पावना हर मल्क में होता है और उस देने-पावने की 
रकम ज्यों-की-त्यों बनी रहती है, एनलिए सवेसाथारण को प्रतीक की कीमत 
गिर गई हैं या बढ़ गई हैँ, इसका थोड़ी घटा-बढ़ी में कोई पता भी नहीं 
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चलता। पर पता न भी रहे तो भी उसके असर से लोग बंचित नही रहते । 
यदि दाम चढ़ते हें तो सभी को उसका फल भुगतना पड़ता है, और गिरते 
है ततब्र भी यह सभी को लागू पड़ता है । 

एक सावधान और सम्पन्न व्यक्ति ऑस्ट्रिया में कैसे दरिद्र हो गया 
और उसका भाई, जो शराबी था, कैसे धनिक बन गया, इसका . उदाहरण 
हम पहले दे आए हैं। यद्यपि फुलावट के कारण प्रतीक-मुद्रा की दर 
कितनी गिर गई है, इसकी माप-तौल का सर्वताधारण को पूरा पता नहीं 
चलता, पर जाननेवाले तो जानते ही हैं कि फुलावटठ के कारण प्रतीक की 
कीमत कम हो जाती है और इसके फलस्वरूप पावनेदार को, नकद 
रुपया रखनेवाले को, जिनन्‍सों की खपत करनेवाले को, मजदूरपेशा लोगों - 
को, और जिनकी आय निर्धारित हैं उनको (जैसे जमींदार, पेन्शनयाफ्ता 
लोग, नौकरीपेशा लोग, कर वसूल करनेवाली संस्थाएँ--जैसे सरकार, 
म्युनिसिपलिटी, कॉलेज, स्कूल इत्यादि) हानि होती है; और कर्जंदार 
लोग, कारखानेवाले, माल पैदा करनेवाले, (जेसे किसान, जुलाहा, बढ़ई, 
लोहार, चमार आदि) इन लोगों को लाभ होता है । 

गिरावट की नीति में, जिन्हें फुलावट में काभ होता है , उनको हानि 
है, और फुलावट में जिन्हें नकसान हैं, उनको लाभ है। 
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इस फूलावट या गिरावट के कारण हमारी मुद्रा की कीमत पर विदेशों 
में क्या असर होता हैँ, इसका भी जरा विवेचन कर हे | 
हमने पहले बताया है कि प्रतीक-मुद्रा तो स्वयंसिद्ध मुद्रा की प्रतिनिधि- 
मात्र हे--अर्थात्‌ एक सुवर्ण-मुद्रा की कीमत का प्रतीक हम नोट-प्रसारक 
बेंक के पास पेश करें, तो हम एक सुवर्ण-म्‌द्रा पाने के अधिकारी होंगे और 
बेंक एक सुवर्ण-मुद्रा देने के लिए वाध्य होगी। पर यह अधिकार और 
जिम्मेवारी, दोनों-के-दोनों फूलावट-नीति के प्रवेश करते ही समाप्त हो 
जाते हैँ, और गिरावट-नीति के आने पर दोनों और भी सुरक्षित बन 
जाते हें । 
कारण स्पष्ट है। थोड़े से सोने की प्‌ जी पर एक तरफ तो अत्यधिक 
और बेपरिमाण प्रतीक चलण में डाल दिए जायं, और दूसरी तरफ प्रतीक 
के स्वामी का प्रतीक के बदले में स्वयंसिद्ध मुद्रा पाने का अधिकार अक्षुण्ण 
बना रहे और बंक प्रतीक-मुद्रा के बदले में सुवर्णे-मुद्रा देने के लिए वाध्य 
हो--ये दोनों बातें असंगत हें; क्योंकि १२० करोड़ की कीमत के 
सोने के आधार पर यदि ३२०० करोड़ के नोट चलण में डाल दिए जाय॑ 
और उनमें से यदि २०० करोड़ की कीमत के नोटवाले भी अपने अधिकार 
का उपयोग करें और बैंक से नोट भुना कर सुवर्ण-मुद्रा मांगें, तो बेंक को 
अपना दरवाजा बन्द करने के सिवा कोई चारा न होगा। कुल पूजी ही 
यदि १२० करोड़ है,तो फिर २०० करोड़ के नोटों का भुगतान बेक चुका ही 
कैसे सकती है ? ज्यादा से ज्यादा---३२०० करोड़ के नोटों में से---कुल 
१२० करोड़ ही तो चुका सकती हैँ। बाकी के नोटों के पीछे जब कोष में 
सोना ही नहीं रहता, तो फिर नोठों की पुश्ती ही नेस्तनाबूद हो जाती है, 
और इसलिए नोटों की साख शून्यवत्‌ रह जाती है। इसलिए जहां फुलावट- 
नीति के प्रयोग का विचार हुआ कि प्रतीक मुद्रा के स्वामी का सुवर्ण- 
मुद्रा पाने का अधिकार समाप्त हुआ । 
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गिरावट की नीति में, इसके विपरीत, यह अधिकार और भी ठोस बन 
जाता है; क्योंकि चलण के नोटों के परिमाण के मुकाबिले में बैंक के 
कोष में स्थित सोने का परिमाण और भी बढ़ जाता है। इसलिए 
स्वभावनया प्रतीक-मुद्रा की साख बढ़ जाती है। पर फुलावट-नीति में 
तो प्रतीक नाममात्र का प्रतीक रहता हैं । पहले प्रतीक की कीमत जो 
एक सुवर्ण-मुद्रा थी, फूलावट होने पर अब उसकी कोई निश्चित कीमत 
नहीं रही। अब प्रतीक की कीमत उसकी साख की घटा-बढ़ी के अनुसार 
घटती ओर बढ़ती रहती है । और वह साख फूलावट के परिमाण के पीछे 
कमो-बेंग होती रहती है । यदि फुलावट ज्यादा होती है तो, जेसा कि 
ऊपर बताया हैं, प्रतीक की कीमत ज्यादा गिर जाती है, और यदि फुला- 
बट अपेक्षाकृत कम होती है तो प्रतीक की कीमत कम गिरती है । 

जब तक प्रतीक और स्वयंसिद्ध मुद्रा का कानूनन सम्बन्ध था, 
दोनों गँठजोड़े-से बंधे थे, तब तक तो प्रतीक की निर्धारित कीमत कायम 
थी। पर जहां प्रतीक और स्वयंसिद्ध मुद्रा का तछाक हुआ कि कीमत 
की स्थिरता गरायव हुई | यद्यपि कहने के लिए तो प्रतीक फिर भी एक 
सुवर्ण-मुद्रा का नोट ही होगा, जैसा कि इंग्लैण्ड में एक पाउण्ड का नोट 
आज भी एक पाउण्ड का नोट ही कहलाता है, पर उसके माने यह नहीं कि 
उसके सीछे एक पाउण्ड की सुवर्ण-मुद्रा पड़ी है, जिसे हम चाहे जब बैंक ऑफ 
इंग्लेण्ड से मांग लेंगे और वह हमें दे देगी | इस तलाक के बाद असल में तो 
प्रतीक की कीमत कटी पतंग की तरह हो जाती है,और जैसे हवा के झोंकों के 
बल पर पतंग गिरती है या उठती हैं, उसी तरह प्रतीक की कीमत भी चलण 
की फ्लावट की कमी-बेशी के आधार पर झिलोरे खाती रहती है । 


प्रतीक की कीमत ओर विदेशी बाजार 


यह सही है कि सर्वसाधारण को फुलावट या गिरावट के कारण 
अतीक की दर में क्या घटा-बढ़ी हुई, इसका कोई पता नहीं चलता; क्योंकि 
उनकी नजरों के सामने तो सिवाय जिन्‍्सों की कीमत की घटा-बढ़ी के 
और कोई ऐसे लक्षण नहीं आते जिनसे उन्हें प्रतीक की नई कीमत का 
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प्रत्यक्ष ज्ञान हो । उनके सामने रुपए की वही पहलेवाली शक्ल है; वहीं 
देनदार-पावनेदार की रकम हें; वही रुपए का नाम हैं! 

पर विदेश में लोग हमारे प्रतीक की कीमत के सम्बन्ध में इतने 
अन्धकार में नहीं रहते। उन्हें हमारे प्रतीक की कीमत का और उसमें 
रोज होनेवाली घटा-बढ़ी की करीब-करीव सही माफ्-तलौल मिल जाता 
है; और इसलिए, जैसे मनृष्य अपने चेहरे को स्वयं नहीं देख सकता 
किन्तु दर्पण की सहायता से अपने मुंह की वदसूरती या सुन्दरता की 
सही माप-तौल कर सकता है, उसी तरह हमारे प्रतीक का विदेशी लोग 
क्या दर-दाम करते हैं, इससे उसकी कीमत का अधिक सही ज्ञान हमें हो 
सकता है । विदेशी बाजार एक तरह दर्पण का काम देते हैं, क्योंकि 
उन्हींके द्वारा हमें अपने प्रतीक की सही कीमत का पत्रा छगता 
हे । 

पर विदेशी वाजार हमारे दर्पण क्‍यों बन जाते हैं ? यदि विदेशों 

हम माल न तो खरीदें और न उन्हें बेचें, तव तो किसको फुर्सत है कि हमारे 
चलण की क्‍या कीमत होनी चाहिए, इसपर कोई विदेशी बहस करने 
बैठेगा । पर चंकि हम विदेशों में जिनस मोल लेते हैं और बेचते हैं, इसलिए 
हढ्रमारे चलणी प्रतीक की कीमत को हर समय कतते रहना उनके लिए 
अनिवार्य हो जाता है। यह क्‍यों ! 

मान लीजिए आप लन्‍्दन के बाजार मे कुछ चीज मोल लत तो उनका 
दाम आप यदि भारतीय नोटों में चुकाना चाहेंगे तो कोई दूकानदार आपको 
माल न बेचेगा; इसलिए आपको वह दाम अंग्रेजी नोटों में चुकाना पड़ता हूं । 
अंग्रेजी नोट आप कहां से लाते हैं ? आपके घरवाले हिन्दुस्तान में किसी 
विदेशी बैंक को रुपया देते हैं और उसकी कीमत का अंग्रेजी द्रव्य खरीद 
कर आपको उसी बैंक की मार्फत भेज देते हैं, जो आपको अंग्रेजी नोट या 
सिक्कों की शक्ल में मिल जाता है। पर इसी तरह यदि सब लोग यहां से 
इंग्लैग्ड भेजनेवाले ही होंगे, और मंगानेवाला कोई न रहेगा, तब तो कारो- 
बार अपने-आप कुछ दिन के वाद बन्द हो जायगा । पर चूकि जेसे भेजने- 
वाले हें वेसे ही लन्दन से द्रव्य मंगानवाले भी हैं, इस लिए यह दुतरफा 
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कारोबार चलता रहता है, और जब हम रुपए से अंग्रेजी पाउण्ड खरीदते 
(लन्दन धन भेजने के लिए) या तो पाउण्ड बेच कर रुपया खरीदते 
(लन्दन से धन मंगाने के छिए) तब जिस कीमत से या तो हम रुपया 
बेच कर पाउण्ड खरीदते हैं, या पाउण्ड बेच कर रुपया खरीदते हैं, उससे 
हमें पता छग जाता हैं कि हमारे प्रतीक (चलूण) की विदेश में क्या 
कीमत है । 


जा+ जे; 


विदेश में कीमत केसे बनती हे 

प्रदन का उत्तर यह है कि हर चीज की कीमत छेने और बेचनेवालों 
की गरज पर अवलम्बित है। वैसे ही इस विषय में भी होता है । 

पर इसे ज्यादा स्पष्टतया समझ लेना आवश्यक है। यदि हम विदेशों में 
माल ज्यादा लेते हैं और कम बेचते हैं , जैसे कि हमने १०० का माल तो 
लिया और ६० का बेचा, तो हमें विदेशों को ४० चुकाना बाकी रहा | यह 
४० हम कंसे चुकाएँगे ? ह 

इसके तीन तरीके हो सकते हें । 

एक तरीका तो हैं पावनेदार को सोना भेज कर | सोने के सभी 
ग्राहक होते है, और तमाम मुल्कों ने करीब-करीब सोने की एक निर्धारित 
कीमत कायम कर रखी है, उस निर्धारित कीमत पर, हर मुल्क की नोट- 
प्रसारक बैंक प्रायः सोना खरीदने को तैयार रहती है । इसलिए पावनेदार 
को सोना भेज कर हमारा कर्ज चुकाने में तो कोई कठिनाई है ही नहीं । 
पर हर साल सोना भेज कर तो वही मल्क माल खरीद सकता है जिसके 
पास सोने की बड़ी-बड़ी खानें हों और जहां सोने की बड़ी मिकदार में 
पैदाइश भी हो | इसलिए सोना भेज कर दाम चुकाने का यह तरीका चाहे 
१-२ साल के लिए भले ही चले, पर हर मुल्क के लिए निरन्तर इस तरीके 
का' चलाना व्यावहारिक नहीं हो सकता । 

दूसरा तरीका है--जहां माल खरीदा वहीं लोगों से घन उधार लेकर 
'माल का दास चुकाया। यह तरीका भी विशेष समय के लिए चाहे उपयुक्त 
हो, पर निरन्तर नहीं चक सकता । निरन्तर उधार कौन .देता जायगा ? 
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आखिर कभी तो वापिस चुकाना ही होगा। इसलिए यह तरीका भी निरच्तर 
नहीं चल सकता । 

अब एक तीसरा तरीका है, जो दाम उकाने के लिए सर्वंदा 
व्यावहारिक होता हैं। यड॒ तरीका यह है कि अपने यहां बनी चीजों को 

अपनी सेवा या श्रम को विदेश में बेचकर उससे जो द्रव्य मिले, हम 

उसीसे अपना विदेशी देन चुकावें | 

उपरोक्त तीन तरीकों में से प्रथम दो तरीके तो सर्वदा और बड़े 
परिमाण में चर ही नहीं सकते । तीसरा ही एकमात्र तरीका है, जो हमें 
विदेश के भुगतान चुकाने में हमारा सहायक हो सकता है। हर म॒ल्क के 
लिए यह लाजिमी है कि या तो वह विदेज्ञी व्यापार से मंह मोड़े या विदेश 
में माल लेने और बेचने की कीमत को एक ह॒द तक समतल पर रखें--- 
अर्थात्‌ जितना-सा ले उतना-सा ही बेचे 

इसके कुछ अपवाद हें सही । मान लीजिए कि हमारे पास ऐसी 
चीजें हूँ जिनके बिना दुनिया का काम ही नहीं चलछ सकता हैं, तो विदेश- 
वाले हमसे हमारी जिन्सें खरीदते जाएँगे और बदले में हमें सोना भेजते 
जाएँगे। या तो ऐसा भी हो सकता है, जैसा कि इंग्लेण्ड के सम्बन्ध में था| 
इंग्लेण्ड ने तमाम दुनिया को कर्जदार बना रखा था, इसलिए यद्यपि इंग्लैण्ड 
बेचता था कम, खरीदता था दुनिया में ज्यादा--उस ज्यादा खरीदे हुए माल 
की कीमत---अपने कजेंदारों से ब्याज-वसूछी का जो धन आता था, उसीसे 
चुका देता था। पर ऐसे अपवादों को छोड़ कर यह मानना होगा कि विदेशी 
खरीद और बिक्री की कीमत को समतल पर लाना हमारे लिए आवश्यक है। 

पर जब तक हम इस लेवा-बेची को समतल पर नहीं छाते तब तक 
यदि विदेशों में हम जितना बेचते हैं उससे हम ज्यादा खरीदते हैं, तो उसकी 
कीमत चुकाने के लिए हमें हर समय अपने द्रव्य याने मुद्रा को बेच कर विदेशी 
दृव्य याने विदेशी मुद्रा खरीदने की जरूरत बनी रहती हैँ । इसके कारण 
हमारे प्रतीक का दाम विदेशों में झुकाव की ओर-अर्थात्‌ गिरने की ओर 
होगा । और यदि हम विदेशों में जितना लेते हें उससे वहां ज्यादा बेचते हें 
तो उस बेचाण की कीमत को स्वदेश लाने के लिए या तो हमें वहां सोना मिल 


ही 
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जायगा, अन्यथा हम हर समय विदेशी द्वव्य-प्रतीक के बेचवाल और 
अपने चलण-प्रतीक के लेवाल रहेंगे। नतीजा यह होगा कि हमारे प्रतीक 
कीमन विदेशों में चढ़ाव की ओर होगी । 
जब फुलावट की नीति होती है तब, हमने बताया है कि, हमारे प्रतीक 
की कीमत कम हो जाठी है । पर किस समय कितनी कीमत गिरी, उसका 
सही अन्दाज भी, जेसा कि ऊपर बताया है, विदेशी बाजारों से ही रूगता 
है। विदेशों में हमारे द्वव्य की कीमत कंसे भिन्न-भिन्न, पर तमाम संजोगों 
के कारण, काग्रम होती है, इसकी कुछ कल्पना उपरोक्त चित्रण से ही की 
जा सकती हैं । इन तमाम संजोगों में कई संजोग ऐसे होंगे जो विदेशों में 
हमारे चछण की कीमत को चढ़ानेवाले होंगे, और कई ऐसे संजोग होंगे 
जो हमारे चछण की कीमत को गिरानेवाले होंगे। इन सब संजोगों के 
जोड़-वाकी के बाद शेष ऊो संजोग कीमत बढ़ाने या घटाने के पक्ष का 
रह जाता है उसीका फिर एकपक्ष्य असर होता हे । 
जब फुलावट की नीति हमारे यहां वरतती है तो हमारी जिन्सों 
के दाम हमारे देव में तो बढ़ते हैं; पर चंकि विदेशों में तो न फ़लावट है, 
गिरावट, स्पष्ट हैं कि वहां दाम साधारणतया स्थिर रहेंगे-अर्थात 
ते चढ़गे, न गिरंगे। “साधारणतया”“--पाठकों का ध्यात इस क्रिया-- 
विगेषण की ओर आक्ृृष्ट किया जाता है । अवस्था-विशेष में--जैसा कि 
आग चल कर बताया गया हें--एक देश में दाम गिरने से दसरे देश 
या दशा में भी मच्दी आ सकती 
अच्छा, तो हमने कहा कि फुछावट की नीति के कारण अपने देश में 
हमारी जिन्‍्सों के दोम बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि हमने 
फुलावट-नीति धारण की; उस समय हमारे यहां गेहँ का दाम १ रुपए का 
१० सर था। और यहु भी मान लीजिए कि उसी जमाने हमारे 
१ रुपए के सिक्‍के की कीमत किसी एक विदेशी मलक में १ मा्क॑ जितनी 
थी। इसके माने हुए कि हमारे यहां और वहां, दोनों जगह १ माक में 
१० सेर गेहूं मिल सकते थे। (१ रुपया-१ मार्क । १ रुपया+१० सेर 
हैं । इसलिए १ मार्क--१० सेर गेहूँ )) अब हमारे यहां तो फुलावट की 
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नीति जारी हो गई, उसके कारण गेहें के दाम अन्य जिन्सों के दामों के 
साथ चढ़ गए और अब एक रुपए में केवल ८ सेर ही गेहूँ मिलता हैं । 
पर उस विदेश में तो आज भी वही भाव हें जो पहले थे, याने १ मार्क 
का भाव १० सेर गेहेँ ही है। (इस उदाहरण में हमने यह मान लिया कि 
और तमाम स्थिति दोतों मुल्कों में यकसां हैं, इसलिए जिन्‍सों के दाम भी, 
यदि हमारे यहां फुलावट न हो तो यकसां रहते । ) 
अब मान लीजिए कि हमने उस विदेश्ञ में एक मार्क की कोई चीज 
खरीदी; उसकी कीमत चुकाने के लिए बदले में हमने वहां गेहूँ बेचा | अब 
गेहूँ यहां मिलता हैं १ रुपए का ८ सेर। वहां भाव हैं १ मार्क का १० सेर 
गेहूँ । हमें १ मार्क वहां भेजना चाहिए, क्योंकि हमने १ मार्क की वस्तु ली 
है। तो हमको एक माक चुकाने के लिए वहां दस सेर गेहूँ बेचना पड़ा,जिसका 
कि हमें यहां स्वदेश में १३ रुपया देना पड़ा । इसके माने यह हुए कि 
पहले जहां १ रुपए की कीमत १ माक थी, अब १६ रुपए की कीमत १ माके 
हुई दूसरे शब्दों में हमारे रुपए की दर १ मार्क से गिर कर .८० मार्क रह 
बा १ कप 
१६ रुपया 
विदेशी म॒लकों में हमारे द्रव्य की कीमत को शास्त्रीय भाषा म॑ हुण्डो 
की दर कहते हैं। जब हमारे चछूण की कीमत विदेशों में बढ़ती हैँ तो हम 
कहेंगे कि हमारी हुण्डी की दर तेज है । हमारे चछण की कीमत गिरी, तो 
कहेंगे कि हुण्डी की दर मन्‍्दी है । 


-- .८० मार्क । अर्थात्‌ २० प्रतिशत कीमते गिर गई । 


की 


हुण्डी की दर गिरने से या ऊंची होने से हमारे मुल्क के उद्योग-धंधों 
और आयात-निर्यात पर क्या असर होता है, और वह असर केसे होता है, 
इसका विवेचन भी कर हलें। 

यह तो अब समझ में आ हीं गया होगा कि फुलावट-नीति की रचना 
चलण में प्रतीक की बहुतायत की ब॒नियाद पर खड़ी की जाती है,और इसके 
फलस्वरूप जिन्सों के दाम चढ़ जाते हे। जिन्सों के दाम क्‍यों चढ़ जाते 
हैं, यह पहले हम समझ चुके । नाणे की अधिकता के माने हैँ कि नाणा सस्ता 
हू । नाणा सस्ता हू, इसी भाव को हम दूसरी भाषा में यों भी व्यक्त कर 
सकते हूँ कि चीजें महंगी हें। यदि फुलावट-नीति द्वुत गति से आती है, तो 
फिर छोमग मुद्रा की साख में विज्वास भी खो बैठते हें। इससे भी लोगों 
की रुचि मुद्रा में धन रोकने से हट कर जिन्सों में धन रोकने की ओर 
ज्यादा बढ़ जाती हू। ये सब-के-सब जिन्‍्सों के दाम तेज करने के हेतु बन 
जाते 

पर एक ओर चीज हूँ, जो जिन्सों के दाम बढ़ाने में सहायक होती 
हैं। वह हैं विदेश से आनेवाली चीजों का ऊंचा पड़ता। जब हमारी 
हुण्डी की दर गिर जाती हे तो विदेश में तो, हमारे यहां आनेवाली चीज 
के दाम चाहे वही पुराने दाम हों पर हुण्डी गिर जाने से यहां का पड़ता 
अपने-आप ऊंचा हो जाता हैं । 

मसलन, हमें एक घड़ी विदेश से मंगानी है । उसकी कीमत, मान 
लीजिए १० मा हूँ। पुराने हिसाब से १० मार्क के माने थे १० रुपए 
पर चूंकि अब हमारी हुण्डी की दर २० प्रतिशत, जैसा कि हम ऊपर बता 
चुके, गिर गई, इसलिए १० रुपए के हमें कूल ८ माक्के ही मिलते हैं। 
इसके माने यह हुए कि १० मार्क खरीदने के लिए हमें अब १२॥ रुपए की 
जरूरत हूं। इसके माने यह भी हो गए कि जिस घड़ी का पड़ता पहुले 
१० रुपए का था वह अब १२॥ रुपए का हो गया 
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इसी तरह हमारी निर्यात की चीजों का पड़ता भी बढ़ जाता है; वह 
इस तरह--मान छीजिए कि हम यहां से वाहर रूई भेजते हैं, और १ गांठ 
रूई के दाम जमनी में १०० मार्क पहले थे । उसके माने थे, परानी ह॒ण्डी 
के हिसाब से, १०० मार्के5>१०० रुपए | अब भी माच लीजिए, जमंदी में 
रूई की कीमत वही १ गांठ के १०० मार्क है। पर चूंकि हृण्डी को दर 
गिर गई, इसलिए १०० मार्क को बेच कर हम रुपया खरीदते है तो, 
«८० मार्के-१ रुपया, इस हुण्डी की दर से हमें १०० मार्क के १२५ रुपए 
उपलब्ध होते हू । इसके माने हुए कि रूई के निर्यात के लिए पड़ता लगता 
है १२५ रुपया प्रति गांठ, जो पहले १०० रुपया प्रति गांठ था । 

विदेशों से आनेवाली और विदेशों को जानेवाली चीजों का जब पड़ता 
बढ़ जाता है तो उन चीजों के चढ़ दाम देख कर अन्य चीजों के दाम भी 
अपने-आप ऊंचे जाने लगते हें। इस तरह अन्य कारणों के अलावा 
विदेशों से सम्बन्ध रखनेवाली चीजों का पड़ता ऊंचा होने की वजह से 
भी जिन्मसों के दामों को ऊंचा जाने में सहायता मिलती है । 


हुंडी की दर और उद्योग-घंधे 
अब इस परिस्थिति में उद्योग-धंघों पर क्या असर होता हैँ ? इसका 
उत्तर तो साफ है । जब जिन्‍्सों के दाम ऊंचे जाते हैं तो कारखानेदार का 
मुनाफा भी वढ़ता है । यह सही है कि जिस्सों के दाम ऊंचे जाते हैं तो 
कच्चे माल के दाम भी बढ़ते हैं। पर इतना होने पर भी कारखानेदार 
या अन्य माल उपजानेवाले .लोगों (जेसे किसान, जुलाहा, खटीक इत्यादि ) 
के मुनाफे की वृद्धि में कोई रुकावट नहीं होती । बतौर उदाहरण, हम एक: 
कारखानेदार के काल्पनिक पड़ता का जरा विश्लेषण कर लें। हर १०० 
रुपए के माल पर, मान लीजिए, कारखानेदार का खर्च नीचे लिखे अनुसार 
होता है :-- 
रुपया 
५०० कच्चा साल 
र५्‌ मजदूरी 
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2० घिसाई 
५ ब्याज 
कर मुनाफा 


935त 
अब मान लीजिए फुलावट-नीति के कारण जिन्‍्सों के दाम बढ़े और 
जिस माल का कारखानेदार को पहले १०० रुपया मिलता था उसका अब 
१२५ रुपया मिलेंगा। इसके साथ-साथ, मान लीजिए, कच्चे माल का दाम 
भी बढ़ा और मजदूरी भी उसी अनुपात से बढ़ी, तो फिर मुनाफे पर क्‍या 
असर होगा ? नीचे के तलूपट से इसका स्पष्ट अन्दाज लूग जायगा । 


पुरानी कीमत नई कीमत 

रुपया रुपया 
कच्चा माल ५० ६२॥ 
मजदूरी के ३१ 
घिसाई १० १० 
ब्याज (्‌ प्‌ 
भनाफा १० १६। 

के १२५ 


उपरोक्त तफसील से पता लगेगा कि जहां कच्चे माल और मज- 

दूरी का दाम २५ रुपया प्रतिशतक बढ़ा वहां घिसाई और ब्याज में 
पुराने और नए खर्च में कोई फर्क नहीं पड़ा। कारण प्रत्यक्ष हैं। जैसा 
कि हम पहले बता चुके हैं, फूलावट और गिरावट के कारण लेन-देन की 
रकम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । १०० रुपए हमने कर्ज ले रखा था तो 
आज भी हमें १०० रुपया ही चकाना है। इसलिए ब्याज पर कोई असर 
नहीं पड़ता । और घिसाई पर भी कया असर पड़ेगा ? इसलिए मुनाफा 
जो पहले १० रुपए एक अदद पर था, वह अब १६। हो गया | या तो यों 
भी हो सकता है कि कारखानेदार की आज यह शक्ति है कि पहले जहां 
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बाहर की चीज का पड़ता १०० रुपए का था और कारखानेदार मुनाफे 
को अक्षुण्ण रखते हुए १०० रुपए से कम में नहीं बेच सकता था, आज वह 
विदेशी माल का पड़ता १२० रुपया होने पर भी १० रुपए का ही मुताफा 
रखें तो ११८ रुपया १२ आने में बेच सकता है । 

इस हिसाव से यह सही है कि कारखानेदार का मुनाफा बढ़ गया, और 
यदि वह अपने दाम नहीं घठाता तो मुनाफा १० के वजाय १६ हो गया, 
याने ६२॥ प्रतिद्यत बढ़ गया। पर साथ ही यह भी जानना चाहिए कि 
जिन्सों के दाम बढ़ने के कारण उस मुनाफे की ताकत ६२१॥ प्रतिशत नहीं 
बढ़ी । यदि जिन्‍्मों के दाम औसतन सवाए हो गए हैं, जैसा कि हमने हिसाव 
लगाया है, तो फिर दाम बढ़ने के पहले जों करामात १३ रुपए में थी वही 
आज १६ में है । मान छीजिए कि पहले १३ रुपए में श मन पाठ मिलता 
था और अब पाट के दाम वढ़ कर सवाए हो गए--अर्थात्‌ १६। हो गए, 
तो पहले के १३ और अबके १६। रुपए की क्रय-शक्ति में कोई फर्क नहों 
पडा। खैर | 

तो अब इस परिस्थिति के दो असर साथ-साथ हुंए। एंक तो स्वदेशी 
उद्योग-धंधों पर, और दूसरा विदेशी आयात पर और निर्यात पर । स्वदेशी 
उद्योग-धंधों पर अच्छा असर हुआ । विदेशी आयात मुरझाने लगा, और 
निर्यात पतपने लगा । ह 

सबसे पहले स्वदेशी उद्योग-धंधों को लीजिए । 

यह स्वाभाविक है कि जब मुनाफा बढ़ता है तो कारखानेदार या 
माल उपजानेवाले को ज्यादा माल पैदा करने की चाह होती है । ऊपर 
के हिसाब में हमने मान लिया हैं कि मजदूरी भी अन्य जिस्सों के दामों के 
साथ-साथ बढ़ने लूगठी है । पर व्यवहार में ऐसा होता नहीं । जब जिन्सों 
के दाम बढ़ते हैं तो मजदूरी भी जब तक उसी अनुपात से नहीं बढ़ती 
तब तक कारखानेदार को हमारी कूत से भी मुनाफा अधिक रहता है। 
इसके फलस्वरूप कारखानेदार माल ज्यादा पैदा करने लगता है; कार- 
खाना बढ़ाने भी रूगता है। नए-तए कारखाने भी खुलने रूगते हैं । अधिक 
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इसका प्रभाव बाहर से आनं वाली चीजों प्र भी पड़ता हैं । चूंकि कार- 
खानेदार का मुनाफा बढ़ा है, इसलिए उसमें यह ताकत आ जाती है कि 
वह मुनाफे को थोड़ा कम करके भी विदेशी चीजों के मृकाबिले में अपना 
माल सस्ता बेच सके । विदेशी चीजों का ऐसी प्रतिद्वंद्विता में टिकवा मुश्किल 
हो जाता है । विदेशी आयात पर इससे ब्रा असर पड़ता है । 

इसके विपरीत, निर्यात पर अच्छा असर होता हूँ, क्योंकि जब ऊंचे 
पड़ता की वजह से यहां दाम ऊचा हो गया पर विदेशों में हमारी चीज का 
दाम वही पुराना है, तब यहां के उपजानेवाले थोड़ा सा यहां भाव मंदा 
कर ढ तो विदेश्ञ में भाव पुराने दामों से भी सस्ता हो जायगा । और इस 
तरह विदेशों में हमारे माल की बिक्री बढ़ेगी । सारांश यह कि अपनी 
मुद्रा की कीमत गिरा देने से हमारे कल-कारखाने, उद्योग-धंधे सब पनप 
उठते हैं; विदेशी आयात पर प्रह्मर होने लगता है; विदेशी निर्यात 
जागने लगता हैं। इस तरह देश की समृद्धि बढ़ने छूगती है । 


दर गिरने से लाभ स्थायी या अस्थायी !? 


यह प्रश्न हो सकता हू कि जरा हुण्डी के हेरफेर से या मुद्रा की कीमत 
कम कर देने से समृद्धि बढ़ने का क्‍या वास्ता? वास्ता है । वह इस तरह से । 

एक आलसी मनुष्य हैं; वह न खेत बोता है, न मेहनत करता है। 
इसलिए दारिद्रथ ने उसके घर पर प्रभाव जमा रखा है। अब किसीने 
उससे कहा कि हम तुम्हें रोजमर्रा कुछ मिठाई खिलाएंगे, कुछ तमाशे दिखा- 
एंगे और कुछ अच्छे कपड़े भी देंगे, बशर्तें कि तुम अपने खेत को मेहनत 
के साथ जोतों और उसमें जो फसछ हो उसका आधा हिस्सा हमें दे दो । 
वह भालसी मिठाई ओर अच्छे कपड़ों के प्रलोभव में आकर काम करने लगता 
है, और अन्त में अच्छी फसल तैयार कर लेता है। फसल के आधे हिस्से 
की आमदनी वह प्रलोभन देनेवाले सज्जन को सौंप देता है । इस सज्जन 
को तो, उसने जितना मिठाई इत्यादि पर खर्च किया था उसकी पूरी कीमत 
उस फसल के आधे हिस्से में से वसूछ हो जाती है, और उस आलूसी को 
अच्छा खाने-पहनने को मिला, और आधी फसरक सिली जिससे उसकी 
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सर्माद्धि बढ़ गई । इसके अलावा उसकी आदत भी तो बदली । काम करते- 
करते वह आलसी कमंशीऊर बन गया । प्रलोभन देनेवाले सज्जन का 
कुछ व्यय नहां हुआ, और आलसी कर्मण्य वन गया। 

अब कोई कहे कि हुण्डी की दर गिरने और समृद्धि से क्या वास्ता ? 
तो यह भी कहा जा सकता हैँ कि आलसी के मिष्टान्न-भोजन से उसकी 
समृद्धि का क्या वास्ता ? पर बात यह हैँ कि गिरती हुई हुण्डी की दर, या 
दूसरे शब्दों. में, गिरती हुई मृद्रा की कीमत साल उपजानेवालों के दिल्हों 
में एक तरह का उत्साह और तृष्णा पैदा करती है, जो उन्हें ज्यादा काम करने 
के लिए खदेड़ती हू; और इस तरह देश की समझि पर इसका अच्छा असर 
होता ह। 

ठीक इसका विपरीत असर गिरावट की नीति का होता 

हमने यह बताया हूँ कि यह अच्छा असर मुद्रा की गिरती हुई कीमत 
का होता है । पर एक दफा कीमत गिरा दी गई, फिर भी क्‍या उसका 
असर होता 

होता हूँ, पर आंशिक । हमने पंप का पहिया घमाया और पानी 
कुए मे से निकलने लूगा | जब पहिया छ॒माना बन्द कर दिया तब पानीं 
भी निकलना वन्द हो गया। इसी तरह जब हुण्डी की दर गिरती ही 
रहती है तब तो चीजों के दाम भी बढ़ते ही चले जाते हैं और उससे पैदा 
होनेवाले नतीजे--जैसे उद्योग-धंधों की उन्नति, अधिक माल की पैदाइश, 
बेकारों को रोजगार, विदेशी आयात को टेस, निर्यात की पृष्टि इत्यादि 
अपना प्रभुत्व जमाए रखते हें । उसी तरह हुण्डी की गिरी हुई दर भी एक 
जगह आकर जब स्थिर हो जाती है और लोगों को उसकी स्थिरता में विश्वास 
आ जाता है, तब गिरती हुई हुण्डी से जो नतीजे पैदा हुए थे वे धीरे-धीरे 
करके रफा होने लगते हँ--अर्थात्‌ पंप में से पानी निकलना धीरे-धीरे 
बन्द हो जाता है । 

पर इसके माने यह नहीं कि हुण्डी गिरा कर फिर स्थिर कर दी तो 
उसका कोई असर ही नहीं हुआ । जो पानी कुए से निकक आया उसकी 
भी तो कोई कीमत है। उस निकले हुए पानी से हमने सिंचाई की, 
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धान पैदा किया; उससे हम पुष्ट बने । पुष्ट बन कर हमने मेहनत ज्यादा 
की । उस मेहनत से फिर नई सम्पत्ति पैदा की, और इस तरह से समृद्धि- 
चक्र जो चला तो फिर चलता ही गया । इस दृष्टि से गिराई हुई मुद्रा को 
दर का लाभ भी एक दृष्टि से स्थायी-सा हो गया । 

प्र यह भी कोई कह सकता हूँ कि फिर हृ॒ण्डी की दर गिरने से इस 
तरह लाभ होता है तो हम दर को गिराते ही क्यों न जायेँ ? स्थिर करें 
ही क्‍यों ”? इस रामबाण औषधि से अधाना ही क्‍यों ? अफसोस  मकर- 
ध्वज के सेवत से शरीर की चपलता अवद्य बढ़ती है, पर वह स्वयं मनुष्य 
की क्षधा को नहीं मेटता । और ज्यादा सेवन से तो शरीर का अन्त भी 
हो सकता है। फिर यदि हम मुद्रा की दर को गिराते ही चले जाये तो एक 
समय ऐसा आ सकता है कि जब मुद्रा की साख में किसीको श्रद्धा ही न रहे 
ओर मुद्रा स्वयं नेस्तनावृद हो जाय । और फिर तज्जनित हानि-लाभ 
भी कहां रहे ? जब शरीर ही नहीं तो प्राण कहां ? मुद्रा ही मर मिटे, तो 
उससे होनेवाले हानि-लाभ कहां रहे ? और यदि मुद्रा की कीमत गिरा 
देना ही एक जादू का डंडा हो, जो एक पल में समृद्धि पैदा कर दे, तो फिर 
हर मुल्क ही इसका प्रयोग क्‍यों न करे ? और यदि हर मुल्क इसका प्रयोग 
करने लग जाय तो दो देशों के बीच जो हुण्डी की घटा-बढ़ी से हानि- 
लाभ होता है वह होने ही नहीं पाएं। दो छकीर पास-पास में हों, और एक 
बड़ी हो, तो दूसरी छोटी कहलायगी । पर यदि बड़ी को काट कर छोटी 
कर दी जाय तो, जो पहले छोटी थी वह अब बड़ी कहलायगी । 

हुण्डी गिरने के साने भी तो यही हैं कि हमने अपनी मुद्रा की दर गिरा 
दी; अन्य मुल्कवालों ने नहीं गिराई। ऐसी हालत में अपेक्षाकृत हमारी 
मुद्रा सस्ती हो गईं। पर यदि दूसरे देशवालों ने भी गिरा दी, तो फिर हमारी 
हुण्डी की दर दूसरे देशों के मुकाबिले में नीची नहों रही । और ऐसी हालत 
में विदेशी आयात-निर्यात पर कोई अच्छा-बुरा असर नहीं हुआ । बताना 
तो यह है कि हुण्डी गिरने का असर पूर्णतया स्थायी नहीं है; एक अंश में 
स्थायी है । मकरध्वज-सेवन का कुछ तो लाभ शरीर को मिलता ही है। 
हुण्डी गिराने से समाज की आ्थिक स्थिति को जो एक मर्तबा छाूभ मिलता 
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है उसका स्थायी असर भी रह ही जाता हैँ । ठीक इसके विपरीत, गिरावठ- 
नीति द्वारा मुद्रा की दर चढ़ा कर समाज को आर्थिक स्थिति को हानि 
पहुँच जाती है, वह भी स्थायी नुकसान कर बेंठती है । छाती में जो सेरू 
लगा उसका घाव तो रूझ गया, पर उसका दाग तो रह ही गया, और वह 
जगह भी सदा के लिए नाजुक बन गई । 

कंभी-कभी तो ऐसा देखा गया है कि संसार की बड़ी-बड़ी ऐतिहासिक 
घटनाओं की तह में एक छोटी-छी घटना हुई है, जिसको इतिहास लिखव- 
वालों ने कम महत्व दिया। ब्रशिया के फ्रेडरिक दी ग्रेट को महान बनते 
का मौका यों मिला कि ऊझॉस्ट्रिया का दशाहन्याह मर गया। पर ऑस्ट्रिया 
का झाहन्शाह भी तो इसलिए मरा कि वह एक रोज कुकूरमत्ते की 
तरकारी बेहद परिमाण में खा गया। विधि का लिखा को मेटनहारा' 
यह उक्ति सही है । पर विधि भी जब कोई बड़ी होनहार को घड़ने 
बैटता है तब शब्ञात एक नगण्य चीज से करता हैं। ऑस्ट्रिया के 
शाहजादों के खून ने यूरोप में खन की नदियां वहा दीं। दुर्योधन और 
अर्जन, जब दोनों श्रीकृष्ण के पास महाभारत-युद्ध के छिए सहायता 
मांगने गए तब यदि दुर्योधन श्रीकृष्ण के सिरहाने न बेठ कर पैताने 
बैठता, या तो श्रीकृष्ण की सेना न लेकर स्वयं श्रीकृष्ण को अपने 
पक्ष में लेता, तो महाभारत-युद्ध का अन्त क्‍या होता, यह बताना 
कठिन है । 

पर कोलम्बस ने अमेरिका का आविष्कार किया; और नई दुनिया से 
व्यापार-रोजगार चमक उठा । उसके कारण यूरोप भर में सरसब्जी फेल 
गई, एसा यूरोप के आथिक इतिहासज्ञ मानते हैं । अमेरिका की भूमि क्‍या 
मिली, यूरोप के लिए तो गड़ा सोना मिल गया । और केलीफोरनिया में 
तो सचमृच सोने की खलनें मिल गईं जिन्होंने यूरोप की समृद्धि की खूब 
वद्धि की । इन सबका यूरोप पर कितनी मात्रा में असर हुआ, यह चाहे न 
मापा जः सके, पर जो जाहोजलाली की बाढ़ यूरोप सें आ गई उसने 
उसको सदा के लिए सम्पन्न कर विया, इसमे कोई शक नहीं । 

इसलिए हुण्डी गिरने का असर चाहे अस्थायी हो, पर एक मतेबा 
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मिला हुआ सहारा कसजोर शरीर के पनपने में काफी सहायता पहुंचा 
देता है । 
मी 8 को, तक 
फुलावट--नियात्रत आर आनयात्रत 

फूछावट-नीति के शुभ परिणामों का भी हमने जिक्र किया और 
अति मात्र” में उसके बरे नतीजे का भी वर्णन किया। यहां यह समझ लेना 
चाहिए कि जहां फुलावट-बीति केवल व्यापार-रोजगार को चमकाने के 
लिए, उद्योग-धंधों को पनपाद के लिए काम में लाई जाती है, वहां फ़छावट 
स्वल्प मात्रा में, और नियन्त्रण के साथ, उपयोग में छाई जाती है। 

हम बता चके हे कि जब फलावट द्रत गति से अनियन्त्रित होकर 
चलतों है तब ब्याज सस्ता नहीं, मंहगा--अत्यन्त मंहगा हो जाता है। 
मंहगा व्याज भी रोजगार-व्यापार के लिए घातक है। इसलिए स्वेच्छा से' 
जब फुलावट-शस्त्र का प्रयोग होता है तव सारी नीति पर इस हिसाब 
से नियन्त्र॥ग रखा जाता है कि जिससे सिक्‍के की साख में से लोगों 
की श्रद्धा न ट2; लोगों में इसके सम्बन्ध में भय या घबराहट का संचार 
ने हो; ब्याज की दर साधारणतया ठीक हो और दामों में तेजी इतनी ही 
आवे जितनी कि संचालक चाहते हों। इसके मारे यह हुए कि ऐसी वीति तो 
स्वेच्छा ये ही काम में लाई जाती हे, और उसी हालत में काम में छाई जा 
सकती हूँ जवक्िि देशकी सरकार प्रजा का विश्वासभाजन हो, बलिष्ठ 
हो और देश और परदेद्य में उस सरकार और उस देश की पूरी धाक हो । 
और चूंकि यह सारा-का-सारा खेल अपने देश में उद्योग-धंधों को प्रोन्‍्साहत 
देने के लिए और लोगों में नई आर्थिक जागृति पैदा करने के लिए खेला 
जाता है इसलिए बह फूलावट भी स्वल्प मात्रा में ही होती हैं । 

पर इसके विपरीत, जहां फुलावट अनियन्त्रित होती हँ--जैसा कि रूस, 
जमेनी वर्गरह के सम्बन्ध में हम ऊपर बता चुके हें--तवब इसका परिणाम 
दूसरी तरह का होता है। यह सही है कि उस फुलावट में भी कल-कारखाने 
बेहद पनपते दिखाई देते हैं, पर मुद्रा की शक्ति का इस जोर से ह्यास होता 
चलता जाता हूँ कि वह करोड़ों का मुनाफा हजारों के मुकाबिले में भी बलहीन 
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होता है । और दूसरी तरफ सरकार और देचय की साख में इतने जोर का 
धक्का पहुँचता है, कि जिनके पास पूंजी होती है वे तवाह हो जाते हैं । छोग 
अपना माल-मत्ता, सम्पत्ति आदि बाहर भेजने छगते हूं। परस्पर की 
साख में भी विब्वास हट जाता है । अन्तरराप्ट्रों में देश की साख कोड़ी 
की रह जाती है । सारा आश्थिक तन्त्र छिन्न-भिन्न हो जाता हे । 

ऐसी स्थिति अवद्य ही अवांडनीय हू, और यह स्पष्ट हे कि जान- 
बझ कर एसी स्थिति को कोई निमनन्‍्त्रण नहों देता | यह तो मजदूरा से 
ही आती है । देश का दिवाला निकलने का दूसरा नाम यह उम्र फुलावट 
हैं, जिसे राज-दुराजी के जमाने में ही सरकार बलूत्‌ वाध्य होकर अपनाती 
है । सरकार को जब राजतन्त्र चलाने के लिए कर-संग्रइ में भी कठिनाई 
आने लगती है तब कागज, स्याही और प्रेस की झरण केकर इस जोर 
से नोट छापना शुरू करती है कि इस ताण्डव नृत्य को देख कर एक छिन 
के लिए भी कोई अपने पास नोट रखने की हिम्मत नहीं करता । 


अमान 
दिलनक 


हम वता चुके हैं कि चलण का मूल्य स्थिर नहीं, पर घटता-बढ़ता 
है । तो भी जन-समाज के मन पर एक ऐसी थोथी और बेबुनियाद छाप 
पड़ी हुई हैं कि चलण का मूल्य स्थायी है । यदि ऐसा नहीं होता तो जिस 
निर्भयता के साथ लोग रुपया उधार देते हैं और सरकारी कागजों में लूगाते 
हैँ वैसा कभी नहीं होता । पर मनुष्य तो प्राय: वर्तमान का पुजारी होता 
है, और पूरानी स्मृति कट भी हो तो उसे भूल जाता है। इसलिए जब तक 
कोई भयंकर यूद्ध , विप्लव या आकस्मिक घटना के कारण चलूण की 
कीमत बरी तरह नहीं गिरने रण जाती तव तक साधारण मनृष्य को तो पता 
भी नहीं चलता कि चलण की कीमत गिरी हे क्या ! साधारण फुलावट यदि 
नियन्त्रित हो तब तो आम जनता को पता भी नहीं चलता कि परदे के 
पीछे क्‍या नाटक खेला जा रहा है। तो भी जिन्सों के दामों के आंकड़ों 
का हम सूक्ष्म अध्ययन करें तो हमें सहज ही पता लग जायगा कि पिछले 
सो सालों में चलण के मूल्य में घटा-बढ़ी होती ही रही है । 

जिस्सों के दामों के आंकड़े कैसे तैयार होते हैँ इसका संक्षिप्त विवरण 
भी जान लेना चाहिए | मान लीजिए कि हमारे देश के गरीब किसान, 
अधिकतर गेहूँ, वाजरा, मोठ, चना, घी, तेल, दियासलाई, कपड़ा, गुड़, 
इत्यादि---४० या ५० चीजों का उपयोग करते हे । तो आंकड़े तैयार करने 
वाले विशेषज्ञ उन सब जिस्सों के दामों का एक गड़-पड़ता निकाल छेते 
हैं। वह गड़-पड़ता साघारण तरह से यों निकाला जाता है कि जिस सारू 
को हम बृनियादी साल मानते हे उसके गड़-पड़ता का अंक सौ मान लिया 
जाता हूं । मान लीजिए, सन्‌ १९१४ को हमसे बुनियादी सार माना | उस 
साल में 

गेहूँ का भाव था ५ रुपया मन 
जौ का भाव था ४ रुपया मन 


ँ 
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तेल का भाव था २० रुपया मन 
घी का भाव था ४० रुपया मन 
गड़ का भाव था ७ रुपया मन 
' कपड़े का भाव था ४ आने गज 


“ (यह महज उदाहरण है, इसीलिए ४०-५० चीजों के दाम न देकर 
सिफ ६ जिनसों के दाम दिए हैं ।) 
तो हमने उस साल की जिन्सों की कीमत १०० के अंक पर कायम 
' कर दी । अब १९४१ में मान लीजिए:-- 


गेहूँ का भाव था ६। रुपया मन (याने २५ प्रतिशत बढ़ा) 
जो का भाव था ५ रुपया मन (याने २५ प्रतिशत बढ़ा) 
तेल का भाव था १५ रुपया मन (याने २५ प्रतिशत घटा) 
घ; का भाव था ८० रुपया मन (याने १०० प्रतिशत बढ़ा) 
गुड़ का भाव था २॥ रुपया सन (याने ५० प्रतिगत घटा) 
कपड़े का भाव था ६ आने गज (याने ५० प्रतिशत बढ़ा) 
तो-- ;। 

ऐे वस्तु में २५ प्रतिशत बढ़ा 

१ २५. बढ़ा 

हा २५ घटा 

श्र १००.” बढ़ा 

१ ५० / घटा 

हज ५०” बढ़ा 


तो १२५ प्रतिशत कुल बढ़ा;और ६ जिन्‍्सों द्वारा १२५ प्रतिशत 
को विभाजित किया तो फल यह निकला कि एक जिन्स पर २०४६ 
प्रतिशत वृद्धि हुई (१६*-२०४६ प्रतिशत )--अर्थात्‌ जिन्सों की दर १०० 
से बढ़ कर १२०६ हो गई। तात्पर्य यह हुआ कि जिस चलुण की 
क्र-शक्ति १९१४ में १०० थी वह १९४१ में २०३ प्रतिशत 
कम हो गईं। दूसरे छाब्दों में, चछण का दाम २०४१ प्रतिशत गिर 
गया । 
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सचक अंक 


इस तरह जिन्‍्मों की दर के जो अंक तैयार किए जाते हैं उन्हें हम 
“सूचक अंक के नाम से पुकार सकते हैं। अब १९१५ से १९४० तक 
के सूचक अंक नीचे की तालिका में देते हैं। इससे पता लूग्रेगा कि चलछण 
की क्रब-शक्ति में कितती घटा-बढ़ी हुई है, अर्थात्‌ चछण की कीमत किस 
कदर घटती या बढ़ती रही है । 


कलकत्ते में कुछ खास चीजों के थोक दाम 


१९१४८- १०० ह 
2९१५ औसत श्श्र्‌ | १९२८ औसत १४५ 
१९१६ । €३८., |. जुहरर क १४१ 
१९१७ हे १४५ | १९३० मर ११६ 
१९१८ रे १७८ १९३१ ९६ 
१०१९ श १९६ | १९३२ की ९१ 
११२० हि २०१ १९३३ ८७ 
१९२१ हु १७८ १९३४ मा ८९ 
१९२२ हे १७६ | १९३५ का ९१ 
१९२३ हा १७२ | १९३६ कै ९२ 
१९२४ ५ १७३ है १९३७ हा १०२ 
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९२६... १४८ १९३९ ,, १०८ 
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पर यह भी सद्टी हैं कि चलण की कीमत के स्थायित्व में जितनी श्रद्धा 
यूरोपवासियों की रही उतनी इस देश के लोगों की न रही । हमारे पिछले 
इतिहास में समय-समय पर इतने राज्य बदलते रहे हैं, इतने दंगे-फसाद 
होते रहे हैं कि इसके कारण भारतवासियों को स्वभाव से ही सोने-चांदी में 
मोह ज्यादा रहा । इसके विपरीत इंग्लिस्तान में, बाहर के आत्रमणों से 
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मुत्त रहने की वजह, वहां के लोगों में काफी अमन-चैन रहा । नतीजा 
यह हुआ कि स्वभाव से ही चारों ओर चान्ति और व्यवस्था दिखाई देती 
रही, और इच्चलिए उन्हें अपनी सरकार की साख में श्रद्धा भी ज्यादा रही । 
लंदन नाणे का एक वृहत्‌ वाजार बन गया और अंग्रेजों की देखा-देखी हमने 
भी सरकारी कागजों में और तरह-तरह के होयरों में रुपया लगाना 
सीख लिया । 


चलण की कीमत गिरती आई ह 


पर बताना तो यह था कि चरण की कीमत स्थायी नहों रही, और 
दूसरी! बात यह बतानी थी कि चलण की कीमत गिरा कर अपना उल्ल 
सीधा करने का तरीका इतिद्ास में हर सल्तनत ने--जब वह विपदृश्रस्त 
हुई तब--बिना किसी हिचकिचाहट के अख्तियार किया हे । रोम की प्राचीन 
सरकार ने हजारों साहू पहले अपने चलण को अंग्रतः खोदा करके अपना 
खजाना भरा; तभी से हर सल्तनत ने यह पाठ सीख लिया | और चलण 
के दाम गिरा कर प्रजा की बिना जानकारी के कर-वसूली का यह अदझुत्‌ 
तरीका मौके-मौके पर हर सरकार ने विपद्‌ के समय अपने लछाभ के लिए 
कामयाबी के साथ आजमाया । 

बात यह है कि सिक्का जेसा भी हो, अच्छा या बुरा, उसके चछण का 
संपूर्ण अधिकार तो हर देश की सरकार के पास रहता है। और इस अधि- 
कार का दुरुपयोग करके भी यदि कोई सल्तनत अपना दिवाला दवा सके 
और राणज्यच्युत होने से अपने-आपको बचा सके तो कौन ऐसी संयमी 
सल्तनत हो सकती है जो इस अधिकार का दुरुपयोग करने के लोभ का 
संवरण कर सके ? इसलिए जहां किसी सल्तनत पर आफत आई, कोई 
बड़ा बलवा होने को है या कोई बड़ा युद्ध छिड़ गया और धन की बड़ी 
राशि की जरूरत आ पड़ी और प्रजा सीधी तरह से देने को तैयार नहीं 
यदि जबरन लिया जाय तो क्रांति की आग धधक उठती है, लोगों की रही- 
सही सहानुभूति भी गायब हो जाती है, तो ऐसे विकट समय में सबसे सीघा 
और सहज मार्ग कर-वसूली का यही रह जाता है कि नोट छापे जाओ 
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और उसीसे अपना खर्च चलाए जाओ। धन की जरूरत पड़ी और सीधी 
अंगली से घी न निकला तों फिर चलण के दाम गिरा कर टेढ़ी अंगूली से 
---चाहे वह फिर अधिकार का दुरुपयोग ही क्यों न हो--धी निकाला ! 
पर एक बात और है। चलण के दाम गिराने में ऐसी विपद्ग्रस्त 
सरकार का तो स्वार्थ रहता ही है, पर प्रजा के एक दल-विशेष की भी 
सहानभति रहती है। हमने पहले बताया है कि चरूण के दाम गिरने से 
कर्जदार और बंधी मालगजारी देनेवाले और अन्य ऐसे छोग,जिनका दायित्व 
धी हुई रकम में हो, उन्हें लाभ होता है। इसलिए ऐसे सब लोग चलण 
के दाम गिरने के स्वभाव से ही पक्षपाती होते हें,और विपद्ग्रस्त सरकार को 
तमाम ऐसे लोगों की सहानभति अपने-आप मिल जाती है। प्रख्यात अर्थ 
शास्त्री श्री केयन्स ने सच कहा 
चलण का मल्य जब गिरता है तब उसका लाभ केवल सरकार तक 
ही सीमित नहीं रहता । किसान, कर्जदार और अन्य लोग, जिन्हें अपने- 
अपने क्षेत्र में एक निर्धारित रकम देनी पड़ती हु--मसलन ब्याज या माल- 
गुजारी इत्यादि--वे सव-के-सब इस लाभ में शरीक हो जाते हैं। जेसे आर्थिक 
क्षेत्र में आजकल व्यापारी लोग समाज के एक रचनात्मक और क्रियात्मक 
अंग माने जाते हैं, वेस ही प्राचीन समय में किसान इत्यादि एक विशिष्ट 
अंग माने जाते थे, और सल्तनत पर इनका प्रभाव तो पड़ता ही रहता था। 
कोई भी सांसारिक परिवततेन, जो द्रव्य के मूल्य को ठेस पहुंचाता था, वह 
नए आदमियों के लिए एक रसायन का काम कर जाता था। यह परिस्थिति 
पुराने लोगों की दौलत का नाश करके नए लोगों के पास दौलत ला देती थी। 
' जिन्होंने घन संग्रह करके रखा था उनका खातमा करके व्यवस्ाायशील 
लोगों को यह परिस्थिति सहायक हो जाती थी । कुदरत का यह खेल ऐसा 
लगता हू मानो संग्रह और क्रिया के बीच के संग्राम में द्रव्य के मूल्य का गिरना 
क्रिया का पक्ष लेता रहा हो। द्रव्य के मूल्य के गिरने की प्रवृत्ति ने 
बपौती घन और उस पर चत्रवृद्धि ब्याज खानेवाले इन्सान की खार्सियत 
पर काफी आकसण किया हूँ । इसका नतीजा यह हुआ है कि बपौती संपत्ति 
को अकर्मंप्य होकर भोगने की वृत्ति को इसने जबरदस्त धक्का मारा ॥। 
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इस परिक्रिया ने हर पीढ़ी को बफौती सम्पत्तिके उत्तराधिकार से एक तरह 
से वंचित-सा कर दिया । जो हो, विपद्ग्रस्त सरकार की जरूरतें और कर्ज- 
दार वर्ग की आवश्यकताएं, इन दो प्रभावों ने मिल कर, कभी एक तो कभी 
दूसरी शक्ति ने, द्रव्य के मुल्य का लगातार घटाना जारी रखा है । यह क्रिया 
ईसा के ६०० साल पहले, जब पहले-पहल सिक्का चला, तभी से न्‍्यूनाधिक 
रूप से चलती आ रही है ।” 

फुलावट का यह एक दिलचस्प पहल हैं । किस तरह समाज की भिन्न- 
भिन्न श्रेणियों का स्वार्थ सिक्के के मूल्य के साथ बंधा है, किस तरह जान- 
बूझ कर समाज की कुछ श्रेणियां चलण के मूल्य को गिरा देने के पक्ष में 
रहती हैं और असाधारण समय में लड़कती हुई सल्तनत के लिए भी चलण 
का मुल्य गिराना कितना उपयोगी चस्त्र है, यह ऊपर के कथन से 

जाहिर होता है। 


& 


फुलावट एक तरह का कर---प्रच्छन्न कर है, यह कम लोग जानते 
है। पर यह छा वसत्य है कि एक कमजोर सरकार भी, जिसके कर 
लगाने के अन्य सब साधन सूख गए हों, और जिसके लिए कोई भी कर 
उगाहना असंसव-सा हो गया हो, इस अन्तिम शस्त्र का उपयोग करके प्रच्छन्न 
कर उपाजेन कर सकती हें । इस प्रच्छन्न कर का यह मजा है कि कोई कितना 
ही सरकार का विरोधी क्‍यों न हो, वह भी इस कर से बच नहीं सकता । 
इस पहल को कुछ और विइलेषण के साथ समझाने की जरूरत है । 

जहां हमने द्रव्य परिमाण मत” का जिक्र किया है वहां यह बतला 
दिया है कि अन्य सब स्थिति समान रूप से बत॑ती हों तो जितना ही चछूण 
में हम द्रव्य का अधिक प्रवेश करावेंगे उसी अनुपात से द्रव्य का सल्य गिरेया 
और जिन्सों के दाम चढ़ेंगे। इसका फिर एक उदाहरण दे देना अच्छा 
होगा । 

मात लीजिए कि सामान्य अवस्था में हमारे यहां २५० करोड़ रुपए 
के नोट चलण में हैं, जिनकी सोने की कीमत १० करोड़ तोला सोना हैं । 
(एक तोला सोने की कीमत-२५ रुपए। इसलिए १० करोड़ तोला 
सोना%२५-२५० करोड़ रुपए) तो यदि हमले चलूण में २५० करोड़ 
रुपए के नोट और छाप कर डाल दिए, तो भी सोने की कीमत तो वही १० 
करोड़ तोले की रहेगी । पर चूंकि चलण में नोट अब ५०० करोड़ के हो गए, 
इसलिए जहां पहले २५० करोड़ रुपए के नोटों की कीमत १० करोड़ तोला 
सोना थी, अब ५०० करोड़ रुपए के नोटों की कीमत १० करोड़ तोला 
सोना रही--अर्थात्‌ वोटों की सोने की माप में जो कीमत पहले थी उससे 
आधी हो गई। इसके माने यह भी हुए की जिन्सों की कीमत दुगुनी हो गई-- 
अर्थात्‌ नोटों का चलण दुगुना हुआ,उसके अनुपात से नोटों का मूल्य तो आधा 
रह गया, पर जिन्सों का मूल्य दुगुना हो गया। 


रुपए की कहानो हरे 


अब सरकार को जो नए २५० करोड़ रुपए नए नोट छापने के 
कारण हासिल हुए वह सारा-का-सारा धन उन लोगों की जेब से निकला, 
जिनके पास चलूण की धरोहर थी--अर्थात ऐसे छोगों की जेब से निकला 
जो रुपया उधार देने का काम करते थे--जैसे बैंक, साहकार हकार इत्यादि, या 
तो जिन्हें जेब-खर्चे के लिए भी अपनी जेब में कुछ नोट रखने पड़ते थे। 
इस २५० करोड़ की क्रय-शक्ति अवश्य ही पहले के मकाबिले में घट गई 
क्योंकि जिन्‍्सों के दाम जो चढ़ गए । पर जब फलावट-नीति पहले-पहल 
शुरू होती हैँ तब लोगों के अज्ञान के कारण जिन्‍्सों के दाम अचानक नहीं 
चढ़ जाते, और इसलिए नए २५० करोड़ की क्रय-शक्ति भी शरू-शहू मे 
पहले से बिल्कुल आधी शायद न होगी । अव सरकार इस तरह से यदि 
५० करोड़ का कर उगाहती तो सैकड़ों झमेले होते, पचासों तरह का 
विरोध होता, कर-कानून बनाना पड़ता । इसके विपरीत, इस तरह से 
चुपचाप नोट छाप कर चरण में प्रवेश करा देने से सरकार ने चुपचाप 
अपना काम बना लिया । 


इस कर से बचना असंभव-सा है 


कोई कह सकता हूँ कि क्या इस कर से कोई बच भी सकता है ? हां, 
कल्पना में बच सकता है, पर व्यवहार में शायद ही । आखिर यह कर उसी 
की जेब से निकलता है, जिसके पास द्रव्य की धरोहर हो | जैसा कि हम 
पहले बता चके हैं, यह कर एक तो इस तरह के लोगों की पाकेट से निकलता 
हैं जो उधार रुपया देते हैं; दूसरे, ऐसे लोग जिन्हें ऋ्रय-विक्रय के लिए 
रोजगार-धंबे के लिए कुछ-त-कुछ रुपया तो सिलक में रखना ही पड़ता हैं, 
उनकी जेब से भी यह कर निकलता है । 

अब थे दोनों तरह के लोग कर से इस तरह बच सकते हें कि उधार 
देनेवाले तो उधार देना बन्द कर दें, घर में जवाहरात इत्यादि रख छोड़ें 
और क्रय-विक्रयवाले नोट का व्यवहार तक करना छोड़ दें । पर यह 
ताममकिन हे। सूद पर उधार देनेवाले शायद उधार देना बन्द करके 
अपना धन जिस्सों में रोक दें, पर नित्य की खरीद-फरोख्त के लिए रुपए 
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का व्यवहार वन्द करना, यह दवा मर्ज से भी कहीं ज्यादा कष्टप्रद हैं। 
हम गहरे उतरने पर देखेंगे कि रोजमर्रा की खरीद-फरोख्त के लिए जो 
रुपया हम उपयोग में छाते हैं उसके कारण हर व्यक्तित पर यह नई तरह 
का कर इतनो कम मिकदार में पड़ता हैं कि बजाय इसके कि वह रुपए 
का व्यवहार बन्द कर दे, एक नागरिक इस कर को अदा करता अधिक 
पसन्द करेगा | 
हम एक अन्तिम सीमा का उदाहरण छे लें। मान लीजिए सरकार 
चलण में इतना द्रव्य प्रविष्ट करती हैं कि जिसके कारण हर महीने द्रव्य 
का मूल्य करीब आधा ही रह जाता है । अब यदि रोजमर्रा के व्यवहार के 
लिए हर मनृष्य दो दिन से ज्यादा फरोख्त किए हुए माल का रुपया अपने 
पास नहीं रखता, तो इसके माने यह हुए कि रुपए की एक महीवे में १५ बार 
पल्टाई हुई--अर्थात्‌ १५ बार भिन्न-भिन्न कामों के लिए उसी रुपए का 
उपयोग हुआ। द्रव्य का मूल्य गिरा एक महीने में ५० प्रतिशत | 
सपए की पल्टाई हुई एक महीने में १५ बार! तो ५०-१५८७३.३३ | 
अर्थात्‌ हर सौदे की लेवा-बेची पर ३.३३ प्रतिशत कर पड़ा । याने, १०० 
रुपए में जिस सोदे को खरीदते उसके १००+३-३३, अर्थात्‌ १०३.३३ 
रुपए असल में आपको देने पड़े । यह कर असाधारण जमाने के लिए इतना 
कम हैं कि केवल इससे बचने के लिए ही कौन रुपए का व्यवहार बन्द करेगा ? 
' इसलिए, जेंसा कि ऊपर बताया जा चुका है, इस कर से अत्यन्त 
विरोधी भी बच नहीं सकता; और निकम्मी-से-निकम्मी सरकार भी यह कर 
उगाह सकती है। असल में तो इस शस्त्र का उपयोग भी वही सरकार 
करती है, जिसका दिवाला निकलने जा रहा हो। हां, अल्प मात्रा में, और 
नियंत्रण के साथ, तो उद्योग-धंधों को पनपाने के लिए, जैसा कि पहले बता 
चुके हैं, हर अच्छी सरकार भी फूलावट-नीति को समय-समय पर काम में 
लाती है। 
पर यह भी सही हू कि जिस तरह हर चीज की सीमा होती है वैसे ही 
इस शास्त्र को करामात के बारे में भी कहा जा सकता हैं। जब साख में 
लोगों की कोई श्रद्धा नहीं रहती तब लोग महज खरीद-बिक्री के लिए, और 
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सो भी अत्यन्त कम समय के लिए ही, अपने पास नोट रखते हैं। नतीजा 
यह होता हे कि चलण को व्यवहार में लानेवाले इतने कम हो जाते है कि 
फिर हजारों मन नोट छाप कर चलण मं श्रव्रिष्ट करने प्र भी कोई 
लम्बी रकम सरकार को हासिल नहीं होती । इसलिए इस जस्त्र की धार 
भी अंत में करीब-करीब भूंटी-सी पड़ जाती है । 

ऐसी भयंकर फूलावट का एक परिणाम और होता है। सरकार का 
कर्ज तो अपने-आप चक जाता है । जब द्रब्य का मूल्य इतना गिर जाय कि 
रुपया एक कौड़ी का भी न रहे तो, फिर हजारों-अरबों का देना-पावना भी 
केवल हिसाब-बहियों की शोभा की चीज रह जाता है; और इस तरह 
सरकार का कजे अपने-आप रफा हो जाता है । चंकि सारा-का-सारा यह कर 
द्रव्य के धरोहरधारी की जेब से निकला, इसलिए इसे हम यदि प्‌ जी-कर 
की भी उपमा दें तो यह अनुपयुक्त उपमा न होगी। पर यह प्‌ जी-कर 
धुमाके नाक पकड़ने-जेसी चीज हैँ। सीधे रास्ते से पू जी-कर लगाने में 
मनष्य शास्त्रीय विधि का उपयोग कर सकता है। पर लुढ़कती हुईं सल्त- 
नत में सीधा मार्ग अख्तियार करने की हिम्मत कहां ? इसलिए यह 
अशास्त्रीय और भद्दा मार्ग ऐसी विपदग्रस्त सरकार के लिए ज्यादा आसान 
होता है । 


१० 


हमने अबतक फुलावट-नीति की चर्चा की । उससे पाठक के दिल पर 
यही असर होगा--और वह स्वाभाविक हूँ, क्योंकि सारे विवेचन में ध्वनि 
भी वही निकलती है--कि फुलावट या गिरावट की क्रिया का संचालन 
केवल सरकार या नोट-प्रसारक बेंक के हाथ में ही रहता हैँ । किन्तु 
यह बात अंशत: ही सही है । हृद दरजे की भयंकर फुलावट या गिरावट 
का संचालन तो अवश्य ही या तो सरकार कर सकती हैं या उसके इशारे 
से नोट-प्रसारक बेंक । पर, एक सीमा के भीतर, फुलावट या गिरावट 
अन्य बेक या अन्य साहूकार भी पैदा कर सकते हैं। 

हमने बतलाया है कि धन का प्रतीक मुद्रा , मुद्रा का प्रतीक नोट और 
नोट का या मुद्रा का प्रतीक चेक या हुंडी हो जाती है। जिस आसामी की साख 
अच्छी है उसकी हुंडी भी घन ही हैं। फुलावट या गिरावट नोटों के अधिक 
विस्तार या संकोच से पैदा होती है, क्योंकि नोट धन के प्रतीक हैं। तो 
उसी तरह चेकों और हुंडियों-द्वारा भी तो धन का प्रसार या संकोच किया 
जा सकता हूं, क्योंकि यह भी तो धन के प्रतीक हैं। वह इस तरह होता हैः- 

मान लीजिए एक बेंक है या एक साहुकार हैं। उसके पास रुपया 
सिलक में नकद पड़ा है, अथवा, सरकारी कागजों में, कम ब्याज में रुका 
पड़ा है। न तो वह अक्रिय रकम किसी तरह के वाणिज्य-व्यवसाय में लगती 
है, न लेन-देन में काम आती है। उधार लेनेवालों की कमी नहीं, पर उन्हें 
बेंक या साहुकार की उस अक्रिय पूंजी से कोई छाभ नहीं मिल रहा है। अब 
व्यापार को पनपते देखकर पूंजी के स्वामी उस बेंक या साहुकार की रुपया 
उधार देने की इच्छा होती है। वह व्यापारियों एवं अन्य उधार लेनेवालों, 
को रुपया देना शुरू करता हें और इस तरह उस घन का उपयोग होने लगता 
हूँ । अक्रिय रकम अब सक्रिय बत जाती है और जितनी. ही रकम सक्रिय 
बनती जाती है, उतनी ही बाजार में नाणे की बहुतायत होती जाती है। 
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उधार को फुलावट 

इस बहुतायत का वही असर होता है जो नोट-प्रसार के कारण होता है, 
वल्कि नोट-प्रसार से पेदा हुई फुलावट की अपेक्षा , उधार-द्वारा की गई 
फुलावट कभी-कभी ज्यादा शक्तिशाली भी होती है । एक करोड़ रुपए 
का नया नोट हम चलण में डालते हें और सौ करोड़ का नोट पहिले से 
चलण में है, तो साधारणतया यह कहा जा सकता है कि एक प्रतिशतक 
फुलावट हुई और उसका सावधारणतया ( यदि और कोई नया मसला उलट- 
फेर का रौजूद न हो तो ) उसी परिमाण में दामों पर भी असर होना चाहिए। 
पर उधार-द्वारा एक करोड़ की पूंजी यदि नाणे के बाजार में प्रवेश करती 
हैँ तो यह नहीं कहा जा सकता कि उसका दामों पर असर, एक करोड़ की 
फुलावट के अनुपात से ही होगा । 

हम कल्पना कर सकते हे कि किसी आसामी के पास एक लाख का 
गल्ला पड़ा है जिसपर उस आसामी की रकम लगती हैं। उसे रुपया उधार 
न मिलने की वजह से उसका हाथ रुका पड़ा है। उसे अचानक बेंक से रुपए 
उधार मिल जाते हैं । अब उसका हाथ खुला हो जाता है। एक लाख 
रुपए से वह एक तेल का कारखाना खोलता है। उसे अब सरसों की जरूरत 
पड़ती है। सरसों बेचनेवाले आसामी के पास मुद्त से सरसों पड़ी थी, वह 
बिक नहीं रही थी। उसे बेच कर सरसोंवाला आसामी एक बर्तन बनाने 
का कारखाना खोल लेता है। उसके लिए तांवा खरीदता है। तांबेवाले 
आसामी के पास मुह॒त से तांवा पड़ा था जो बिक नहीं रहा था। तांबा बिकते 
ही वह नया माल खरीदने रूगता है। नया माल खरीदने से खानवाला 
काम बढ़ाता हैँ। चांरों तरफ से मजदूरों की मांग होने से ठलए मजदूरों 
को काम मिलता हूँ । वे फिर ज्यादा कपड़ा खरीदने रूगते हैं; तो कपड़े 
की पैदाइश बढ़ती है। उसके माने हं---ज्यादा मजदूरों की मांग, ज्यादा रुई 
की जरूरत । बस, इस तरह से बाजार की रोशनी जो फीकी हो चली थी, 
फिर चमकती हूँ। उस चमक का दूसरी चीजों पर प्रभाव पड़ता है। इस 
तरह उत्पन्न हुई आशावादिता चारों ओर प्रकाश डालती है और थोड़ी-सी 
रकम से, बड़ी-सी फुलावट भी आ सकती है। 
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हमने यह उदाहरण इसपर काफी रंग चढ़ाकर पेश किया है। ऐसा 
ही होता है सो नहीं, पर ऐसा हो सकता है, इतना ही बताना है । गरज 
यह है कि उधार से पैदा हुई फुलावट कभी-कभी अपने अनुपात से ज्यादा 
काम कर जाती है; क्योंकि उसके पीछे एक भावना रहती है, जो लोगों में 
आशा का संचार करके कभी-कभी आवश्यकता से अधिक सरगर्मी ला देती 
है । इसी तरह जब बेंक अपना उधार सिमेटती है तो आवश्यकता से 
ज्यादा मु्दनी भी पैदा कर देती हैं । 

अब हम देख सकते है कि उधार-द्वारा भी धन का विस्तार और संकोच 
और तज्जनित फुलावट या गिरावट पंदा को जा सकती हैं । 

ठों के प्रसार और संकोच से जो काम होता है , एक तरह से उधार 

के विस्तार और संकोच से भी वही काम होता है। दोनों चीजें एक तरह से 
तो एक ही हैं , क्योंकि दोनों के द्वारा धन का संकोच या विस्तार हो सकता है। 
पर बेंकों या साहुका रों-द्वारा धन का विस्तार अर्थात्‌ धन का चलण में प्रवेश 
तभी होता हैं जब कि व्यापार चलता हो या तो अच्छे चलने की आशा हो, 
कारखानेवाले कमाते हों, भविष्य उज्ज्वल दिखता हो । रुपया उधार 
देने में किसी तरह का खतरा न लगता हो, तभी उधार का विस्तार होता है। 
साख एक नाजुक चीज है जो लाजवंती पौधे की तरह खतरे की आशंका 
होते ही अपने डाल-पात को समेट लेती हैं। जहां समय अच्छा आया, 
व्यापार पनपने लगा, कि पूंजीवाले उधार देने में बहादुरी दिखाने लगते 
हैं, और जहां खतरे की घंटी बजी कि वे अपना बोरिया-बधना उठाने लगते 
हैं। इस तरह से उधार देनेवाले भी फुलावट और गिरावट के कर्ता बन 
जाते हैं । इस फुलावट या गिरावट को साख की फुलावट या गिरावट 
भी कह सकते हैं । 

पर यह उधार की फुलावट या गिरावट सीमा के भीतर ही रहती है। 
किसी पूंजीवाले के पास अगनित धन तो होता नहीं; संख्याबद्ध धन ही 
होता है। इंसलिए बेक या साहुकार-द्वारा की गई फुलावट या गिरावट 
भी सीमा के भीतर बद्ध रहती हैं । | 
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फूलावट-नीति का हमने विस्तार के साथ जिक्र किया। गिरावट 
का हमने ज्यादा जिक्र नहीं किया है । पर ज्ायद यह समझाने की जरूरत 
नहीं कि गिरावट का परिणाम हर बात सें फूलावट से उल्टा होता हैँ। 

विपद्ग्रस्त सरकार धन उगाहने के छिए--चारों तरफ से उसकी चाल 
रुक जाती है तब--फुलावट-नीति का आसरा लेती है, या तो स्वल्प और 
नियंत्रित मात्रा में फूलावट उद्योग-बंबों को पनपाने के लिए भी काम में 
लाई जाती है। 

तो फिर यह प्रदन हो सकता है कि गिरावट-नीति का दौरदौरा कब 
होता है ! 

गि्रावट-नीति आम तौर से ऐसी दद्या में प्रयोग में लाई जाती 
है जब कि सरकार तो व्यवस्थित हे और व्यवस्था के साथ विशेष हेतु के 
लिए उस सरकार ने फुलावट-नीति का प्रयोग किया है; पर मात्रा से कुछ 
ज्यादा फूलावट हो गई है, और इसलिए, फूलावट का जोण ठंडा करने के 
लिए व्यवस्था के साथ अब कुछ गिरावट-नीति के प्रयोग की आवश्यकता 
हैं। ऐसी आवश्यकता पड़ने पर गिरावट-नीति का उम्र प्रणेग किया 
जाता है । 

पर जसे फुलावट बेबसी की चीज है, वेसे ही गिरावट इस बात 
की द्योतक है कि सरकार सहीसलामत है; उसकी ताकत या व्यवस्था में 
कोई कमजोरी नहीं है । गिरावट मं तो चलण की साख बढ़ानी पड़ती है । 
इसल्लिए यह काम एक व्यवस्थित सरकार ही, ओर सो भी विशेष हेतु के 
लिए ही, कर सकतो है। यह इसलिए स्वाभाविक है कि जिस तरह 
फ्लावट असीमसित हो सकती है, वेसे गिरावट सीमा के बाहर नहीं जा 
सकती । 
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पर गिरावद-नीति के प्रयोग के उदाहरण संसार के आथिक इति- 
हास में कम मिलते हैं ।,ज्यादातर लोगों ने विवश होकर, या तो देश के 
उद्योग-धंधों की उन्नति के लिए, फलावट-नीति का ही प्रयोग किया है। 
इसलिए फ्र्लावट-वीति के गण-दोषों का हम अच्छी तरह विवेचन कर लें 
तो काफी है; क्योंकि जो हानि-लाभ फुलावट के हें उसको ठीक तरह 
समझने के वाद गिरावट के गुण-दोष अपने-आप समझ में आ जायंगे । 
जब गिरावट-नीति का प्रयोग होता है तब फुलाबट-नीति 
से ठीक उल्टे नियमों को काम में लाया जाता है--अर्थात्‌ किसी भी 
बहाने नोटों को चलण में से निकाल कर नोटों की एक बनावटी तंगी 
पैदा की जाती है। सरकारी खर्च के लिए, मान लीजिए, आवश्यकता है 
एक सौ करोड़ की और कर-वसूली की गईं सवा सौ करोड़ की, तो 
जनता के पास से पच्ीस करोड़ का घन खेंच लिया गया | और इसी 
परिमाण में जनता की क्रय-शक्ति कम हो गई; या तो ब्याज ऊंचा 
देकर बिता किसी हेतु के सरकार ने पचीस करोड़ का ऋण ले लिया और 
उसे खर्चने के बजाय कोष में ही रख छोड़ा । तो इसका भी वही असर 
पड़ा--अर्थात्‌ जनता की क्रय-शक्ति कम हो गई। 


गिरावट कब वांछनीय हे! 


जनता की क्रय-शक्ति को कम करने की यह नीति एक तरह से तो 
दम घोटने की नीति-जेसी लगती है। इसलिए ऐसी नीति को -काम में 
छाना तभी वांछतीय हो सकता हैँ जब कि सलल्‍्तनत को यह लगे कि 
जनता समृद्ध है और समृद्धि के नशे में वित्त-शाठय करने जा रही है--- 
अर्थात बते के बाहर खर्च करने की या व्यवसाय करने की जन-साधारण 
की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जिसका आगे जाकर परिणाम भयानक हो सकता 
है। जब सरकार को ऐसी विपत्ति की आशंका होती है तभी, जैसे 
दूध के उफान को ठंडा करने के लिए पानी से छांट दिया जाता है 
उसी तरह समृद्धि के उफान को--समृद्धि को नहीं, क्योंकि समद्धि तो 
ठोस असली चीज हैँ, उफान धोखा है--आवश्यकतानसार गिरावट 
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का प्रयोग करके ज्ान्त करना प्रजाप्रिय सरकार का कर्तव्य बन 
जाता है । 

सरकार ने कर-वसूली से या ऋण-द्वारा जों धन जनता से खेंचा 
उसका आखिर तो व्यय ही करना है । और वह व्यय उस समय किया 
जाता है जब कि उफान के बाद की सुस्ती के मारे जनता भयभीत होकर 
अपनी सारी प्रगतियों को बन्द कर देती हूं, व्यय मे आवश्यकता से ज्यादा 
'कंजसी करने लगती है, व्यापारी मंदी से भयभीत होकर अपने हाथ-पाव 
सिमेट छेते हैं, बेकारी बढ़ने लगती और जिन्‍्सों के दाम गिरने लूगते हूं। 
ऐसे समय में जनता को फिर त्रोत्साहन देने के लिए, अतिशय आई हुई 
मंदी को शान्‍्त करने के लिए, ठंडे खून में फिर से गर्मी लाने के लिए, 
जनता से खेंचा हुआ धन सरकार खर्चने लगती हैं। और जहां खर्च शुरू 
हुआ कि फिर ताजगी आने छूगती हूं । 

इसके यह माने नहीं कि हिन्दुस्तान में सरकार ने जो गिरावट का 
प्रयोग किया वह इसी सिद्धान्त पर किया और जब मंदी-ने तवाही शुरू 
की तब उसको रोकने के लिए फिर फुलावट का प्रयोग किया। यहां की 
कथा तो निराली हैं! 

इस देश में गिरावट-तीति अक्सर इसलिए काम में लाई गई है कि 
द्रव्य के परिमाण में कमी करके उसका मूल्य ऊंचा कर दिया जाय । 

आगे जब हम भारतवर्ष की हुण्डी का विवेचन करेंगे तब गिरावट- 
नीति से इस देश की जिन्सों के दामों पर, कल-कारखानों पर, समूद्धि पर 
और आयात-निर्यात पर क्या असर हुआ, गिरावट की नीति को सफल 
बनाने के लिए कँसे करोड़ों रुपए बरबाद किए गए, इन सब बातों का 
विवेचन करने के लिए हमें काफी मौका मिलेगा । 


हर 


फूलावट में दामों में तेजी, गिरावट में मनन्‍्दी, यह हमने बतलाया है। 
और फूलावट या गिरावट मुख्यतया सल्तनत की मर्जी की चीज है। कम- 
से-कम सरकार सहीसलामत रहे तो बेबसी की फुलावट को तो हम अनहोनी 
चीज करार दे सकते हैँ । इसलिए सीमाबद्ध फूलावट या गिरावट सरकार 
की मनन्‍्शा पर अवरूम्बित रह जाती है। तो फिर यदि फूलावट से तेजी 
और गिरावट से मन्दी होती है तो दाम करीब-करीब स्थिर रखने के लिए 
भी कभी फुलावट तो कभी गिरावट की चाभी घुमाई जा सकती है । 
दूसरे शब्दों में, दाम स्थिर रखने के लिए भी इन दोनों तरकीबों का 
उपयोग किया जा सकता हैं । और दाम स्थिर रहना, यह भी तो समाज 
के लिए एक बड़ा लाभ हैं । 

हम पहिले बता चुके हें कि दामों की तेजी से माल उपजानेवालों को 
लाभ और बंधी आय वालों को नुकसान है; दामों की मन्दी में इससे उल्टा । 
पर इस तेजी-मन्दी के उलट-फेर में कभी किसीको छाभ और कभी हानि से 
भामाजिक असन्तोष फंलता है सो बुराई तो है ही, १र इस असन्‍्तोष के 
साथ-साथ पंदाइश पर भी बुरा असर पड़ता रहता है। धीरे-धीरे छगा- 
तार तेजी चलती हूँ तो पैदाइश बढ़ती रहती है पर फिर, जब दामों में 
मुड़की आती है और दाम गिरते हैं तो कारखानों को ताला रूगने लगता 
हें. वेकारी बढ़ती है और इससे समाज में गरीबी आने रलूगती है। उससे 
असन्तोष बढ़ता है। सम्भव हैँ दाम स्थिर हों--कम-से-कम एक परिधि के 
भीतर--तो शायद इस परिस्थिति से पैदाइश की वृद्धि भी हो और समाज के 
विभिन्न फिरकों में दामों की घटा-बढ़ी से पैदा हुआ असनन्‍्तोष भी न होने 
पाए। इस भावना से प्ररित होकर कई अर्थज्ञास्त्री दामों की साम्यावस्था 
की पृष्टि करते हैं । 
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दामों की साम्यावस्था 


दामा का साम्यावस्था से इतना ही प्रयोजन है कि दामों के सूचक 
* अंक ( 70०८5 778०४० ) की साम्यावस्था। यह तो नामुमकिन 
चीज हैँ कि हम सब जिन्‍सों के अलग-अलग दामों की घटा-बढ़ी को 
रोक सके। मान लीजिए, एक साल गेहूं की फसल वहुत बढ़िया बैठी 
और सरसों की फसल मारी गई। तो गेहूं की बहुतायत से गेहं की मन्दी 
और सरसों की कमी के कारण सरसों की तेजी अवश्यम्भावी है। इसे 
कोई नहीं रोक सकता। पर अलग-अलग चीजों की तेजी या मन्‍्दी एक 
बात है, और सम्मिलित दामों की तेजी या मन्दी दूसरी बात । जब सम्सि- 
लित दामों की तेजी या मन्दी आती है तभी समाज के एक अंश को लाभ 
और दूसरे को हानि होती है। इस सम्मिलित दामों की तेजी या मन्दी 
को गिरावट या फुलावट की नीति-द्वारा काफी दर्जे तक रोका जा सकता 
हैं। वह इस तरह:-- 

सल्तनत दामों के सूचक अंकों का अध्ययन करती रहती है और जहां 
दाम कुछ बढ़े कि नोट-प्रसारक बेंक चलण में से नोटों को निकाल 
कर धन का संकोच शुरू कर देती है; जहां दाम गिरे कि नोटों का चलण 
बढ़ाकर विस्तार कर देती हे । इस तरह के संकोच-विस्तार-द्वारा दामों 
को यथासाध्य साम्यावस्था में रखने की कोशिश की जाती है । और उसमें 
उसे साधारणतया सफलता भी मिलती है । इस सारी क्रिया को विस्तार 
से समझाने में छोटी-मोटी अन्य कई क्रियाओं का भी उल्लेख करना पड़ेगा । 
चूंकि पाठकों के सामने एक मोटी-सी रूप-रेखा देना ही इस पुस्तक का ध्येय 
है इसलिए ज्यादा ब्यौरे में उतरना आवश्यक नहीं है । बतलाना इतना ही 
है कि फूलावट-गिरावट की नीति से दामों में तेजी, मन्दी और साम्यावस्था 
तीनों चीजें छाई जा सकती हैं । 

पर दामों को साम्यावस्था में रखने के और भी तरीके हैं। एक तरीका 
तो खास करके इसी महायुद्ध में बहुतायत से काम में छाया गया है। 
यह तरीका नया नहीं है, पर इतने विस्तार से इसी युद्ध में काम में 
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लाया गया है, इसलिए इसे नया तरीका भी कह सकते हैं। यह तरीका 
है मालकी उपज, खपत और दामों का नियंत्रण करता | 

जब हम नोट-प्रसार अधिकता से करके दामों की तेजी को प्रोत्सा- 
हन देते हूँ या तो कम करके दामों की मंदी को आह्वान करते हैं तो 
एक तरह से हम दामों की तेजी या मंदी पर सीधा हल्ला न बोलकर 
ऐसे टेढ़े-मेढ़े उपायों का प्रयोग करते हें कि जिससे जनता की क्रय-शक्ति 
कमोवबेश होकर चीजों की उपज और खपत पर अपने-आप अच्छा या 
बुरा असर पड़ता रहें। ' 

जनता के पास क्रय-शक्ति है और वह उसका उपयोग' करके दामों 
को तेज करना चाहती है। उस क्रय-शक्ति को हमने कर-दवारा या उधार 
लेकर अपने कब्जे में कर लिया । फलस्वरूप अब जनता बाजार से हट 
जाती है और दाम गिर जाते हैं । या तो जनता की क्रय-शक्ति का 
ह्यास हो गया और इसलिए बाजार में सन्नाटा छा गया । सत्तवत ने 
नए-तए खर्चे करना शुरू करके जनता की कऋ्रय-शर्जित बढ़ा दी और 
जनता फिर बाजार में खरीदने के लिए आ धमकी और इस तरह बाजार 
में फिर जान आ गई | यह गिरावट या फूलावट का एक तरीका है दामों 
को घटाने और बढ़ाने का। 

पर मान छीजिए कि आपके पास असंख्य दौलत पड़ी हैं। उसको 
किसीने नहीं छीना | पर आप पर यह दफा छगा दी कि आप अमुक 
परिमाण से ज्यादा किसी भी हालत में किसी भी वस्तु को खरीदने नहीं 
पावेंगे, और न दूकानदार बिना सरकारी इजाजत के आपको कोई चीज 
बेचेगा। तो फिर इसका परिणाम भी वही होता जाता है जो चलूण 
की कमी-बेशी से पैदा किया जाता है; क्योंकि आपके पास शक्ति होते 
हुए भी आप खरीद के हकदार नहीं रहे । यदि सरकार इस तरह की 
सारी हरूचलों का नियंत्रण कर डाले कि अमुक चीज की इतनी पैदाइश 
होगी, हर मनृप्य अमुक मिकदार ही अमुक चीज की खरीद और खपत 
कर सकेगा, बेचनेवाले और लेनेवाले अमुक बंधे हुए दाम पर ही खरीद 
ओर फरोख्त कर सकेंगे और जो कोई सरकारी हुक्मउदूली करेगा उसे 
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सजा भुगतनी पड़ेगी, तो फिर चाहे किसी के पास असंख्य धव क्‍यों न 
पड़ा हो वह धन बेकार-सा बन जाता है और उसकी नियंत्रित किया के 
कारण दामों की घटा-बढ़ी भी नियंत्रित हो जाती हैं। अवश्य ही यह 
दूसरा तरीका, दामों की साम्यावस्था लाने का, ज्यादा सीवा हे---आड़ा- 
टेढ़ा नहीं है--पर इसके यह माने नहीं कि यह ज्यादा वांछतीय है। 
नियंत्रण 

इस तरीके में योजना- और संचालन के लिए अफसरों और कारिब्दों 
की एक वृहत्‌ सेना को रोकना पड़ता हैं जो रात-दिन इसी ताक-नअ्ञकि 
में रहती है कि किसीने इस नियम का भंग तो नहीं किया । इतने 
नागरिकों को केवल योजना और संचालन के लिए रोक रखना, यह भी 
देश की समृद्धि के लिए एक हानिकर चीज है । आखिर जब तक हंर 
आदमी कुछ पैदाइश करता रहता है तभी तक देश की समृद्धि बढ़ती 
है। यदि सब लोग संचालन में, वाद-विवाद में, सैन्य और पुलिस में 
और ऐसे अन्य बेउपजाऊ धंधों में ही लगे रहें, तो फिर समृद्धि कहां ? 
इस दृष्टि से वही तरीका अच्छा है जिसमें कम-से-कम आदमियों की 
शक्ति का ह्यास हो। पर युद्धकाल में इन सब नियमों की अवहेंलना 
करनी पड़ती है ! ऐसे विकट समय में ध्येय की अपेक्षा साधन ग्रौण बन 
जाता है। इसलिए ऐसे नियंत्रणों का उपयोग विकट काल में ही वांछनीय 
माना जाना चाहिए। यद्यपि रूस में शांति-समय में भी नियत्रण का 
उपयोग किया गया है पर रूस के सम्बन्ध में तो यह भी कहा जा सकता 
है कि वहां शांति का समय आया ही नहों--विक्रट समय का ही दौर- 
दौरा रहा, और इसलिए वहां नियंत्रण-नीति अभीष्ट ही थी। जो हो, 
दामों की साम्यावस्था नियंत्रण से भी लाई जा सकती है, यह अब पाठक 
समझ सकेंगे । 

>< रा ओर >< 
' अब पाठकों से विदा लेता हूं । 
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मुद्रा का अर्थ चिह॒त हैं । बहुत कार पहले जब सिक्कों के लिए चांदी 
या सोने के टुकड़ों का व्यवहार बढा तब यह आवदध्यक हो गया कि वे टुकड़े 
ठीक तौल के हों और हुए उनपर कोई चिह्न वना दिया जाय ! 
इस प्रकार सिक्के का नाम मुद्रा हो चला । 

प्रदत उठता है कि मद्रासम्वन्त्ी का इस देश की अपनी उपज थी 
या वह कहीं बाहर से आई ? 

_ यहां के सिक्‍कों की तौल और बनावट दोनों ही निराले ढंग के है 
और धीरे-धीरे इस मत की पुष्टि होती जा रही हैं कि भारत ने इस विपय 
में न तो किसीकी नकर की, न किसीकों अपना गुरु माना। नागरी 
ग्रचारिणी पत्रिका (वेज्ञाख १९९७) में प्रकाशित स्व० दुर्गाप्रसाद 
जी का लेख इस सम्बन्ध में पढ़ने लायक हैँ। आप लिखते है 

मुझे जहां तक खोज करने का अवसर मिला हैँ, इसका प्रमाण मिल्ग है 
कि भारत में गौतम बुद्ध से पहले सिक्‍कों का चलन था। उस समय के 
सिक्‍के मुझे प्राप्त भी हुए हैँ । आपके लेख से पता चलता हैं कि गौतम 
बद्ध के समय में चांदी के सिक्‍कों की तौल ४० और २५ रत्ती होती थी। 
पण, कार्षापण--ये चांदी के तत्कालीन सिक्‍कों के नाम थे। सिक्‍कों पर 
पहले किसी राजा की मूरति या उपाधि अंकित करने की प्रथा नहीं थी, 
केवल कुछ चिहत--जसे हाथी, कृत्ता या वृक्ष--ठप्पों से अंकित कर दिए 
जाते थे। ईसा के पूर्व दूसरी शताब्दी से अक्षरों का प्रयोग होने रूगा। 
कुछ समय तक प्राकृत का बोलवबाला रहा। फिर देवनागरी या हिन्दी 
का प्रयोग होने लगा। चांदी का रुपया चलानेवाला शेरशाह था। 
उसके सिक्‍कों पर कूफी के साथ हिन्दी को भी स्थान प्राप्त था। उसके 


श्र 
हि; 
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बेटे इस्ठामगाह के समय में भी यही बात रही। श्रीयुत दुर्गाश्रसाद जी 
लिखते हैः--- इनके समय तक तो मुद्राओं पर हिन्दी को बराबर स्थान 
मिल्ला, पर जब मगल वादद्ाह बाबर, हमाय और अकबर ने अपने अधिकार 
जमाए और सिक्‍के चल्छाए तो उन्होंने पहले कफी अक्षरों में अपने नास 
सिक्‍कों पर लिखें। हमाय॑ ने पहलेपहल फारसी अक्षरों का प्रचार भारत 
में किया। उसके पहले फारसी अक्षरों को, जिसमें उदू लिखी जाती हे, 
वहां कोई नहीं जानता था। , . . - - -+-«* अकबर और उसके बाद 
जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेव इत्यादि सभी बादकाहों ने फारसी का 
प्रचार किया। राजकार्य सव फारसी में होते रहे । सिक्कों पर भी फारसी 
अक्षरों को जगह दी गई और हिन्दी देवनागरी को हटा दिया गया । 
भारत में सोने के सिक्कों का प्रचार भी अत्यन्त प्राचीन काल से है। 
हैँ निष्क, पाद आदि कहते थे । कुछ विद्वानों का मत हैँ कि संसार में 
पहलेपहल सिक्‍के के लिए सोने का ही प्रयोग होता था, क्योंकि सोना 
सुलभ था, और चांदी दुलंभ | सोना जहां मिलता था वहां सोने के ही 
रूप में, उसे अछय करने के छिए कोई विशेष परिश्रम या प्रयास नहीं 
करना पड़ता था; पर चांदी की वात और थी, वह दूसरे खनिज द्रव्यों के 
साथ इस प्रकार मिश्रित थी कि उसे निकालना या हासिल करना जरा 
टेढ़ा काम था। कहते हैं कि उस यूग में सोने से चांदी का मूल्य कहीं अधिक 
था। क्रमश: चांदी निकालने के ज्ञान या विज्ञान की उन्नति होती गई और 
चांदी की दुर्लभता मिटती गई। कुछ काल बाद स्थिति बिलकुल बदल गई। 
चांदी सुलभ हो चली, और सोना दुलेभ। मालूम नहीं,इस देश में इनका क्या 
क्रम रहा । पर इतना निश्चित-सा जान पड़ता है कि प्राचीन काल में 
यहां सोना, चांदी की तुलना में, सस्ता था। फोलर कमेटी के सामने 
बयान देते हुए अंगरेज अर्थज्ास्त्री मि० मेकलियड ने कहा था:--- 

“अति प्राचीन काल में भारतवर्ष सुसभ्य था, और पारचात्य देश 
असभ्य या बर्बर। उस समय भारतवर्ष को विदेशी वस्तुओं की कोई 
खास जरूरत नहीं थी और वह बिना सोना या चांदी पाए, अपना माल बेचने 
को तैयार न था। पर भारतवर्ष में सोना ओर देशों की अपेक्षा सस्ता 
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था--ईरान में १३ भाग चांदी एक भाग सोने के बरावर होतो थी, और 
भारतवपं में ८ भाग चांदी एक भाग सोने के; लेहाजा भारत में बाहर 
से चांदी बहुत बड़े परिमाण में आया करती, जिसके बदले में वहां से या 
तो सोना बाहर जाता या दूसरा साल ।” 

साने-चांदी के इतिहास में अमेरिका का पता चकछना (१४९३) 
एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना है। यूरोपवाकों को मानों कुबेर की निधि 
हाथ लग गई। जहां सोने या चांदी का--पर विशेषत्र: चांदी का+- 
एक साधारण सोता-सा बहता था वहां, समद्र नहीं हो एक जबर्दस्त दरिया 
लहरें मारने लगा | थोड़े ही समय में शरोप वी भमि इनसे परिष्छावित 
हो चली और वहां के आशिक क्षेत्र में पूरा इनकिलाट नजर आदे छगा | 
पानी -फलक पर खेत में दाना बदल गया । 

१४०३ और १८७०० के बीच सोने और चांदी के उत्पादन का 
तखमीना यह हैः--- 





सोना ु चांदी 
(लाख ऑंस ) (लाख आस ) 
१४९३-१६००. २३० ७,४७० 
१६० ९१-१७०० २९० १२,७२० 
१७०१-१८०० ६१० १८,३३० 
१,१३० ३८,०५२० 


उत्पादन की दृष्टि से १६वीं सदी में सोने और चांदी का पारस्परिक 
अनुपात १: ३२ था--अर्थात्‌ जितना सोना निकला उससे ३२गूना अधिक 
चांदी निकली । १७वीं सदी में यह अनुपात १ : ४४ हो चला। पारस्परिक 
मूल्य का अनुपात पहले १: ११ था-- अर्थात्‌ एक भाग सोना प्रायः ११ 
भाग चांदी के वराबर होता था । पर यह अब प्राय:१ : १५ हो चला, और 
प्रायः दो सो साल तक-- अर्थात्‌ १९वीं सदी के पिछले भाग तक--- यही: 
कायम रहा । 

इस देश में यूरोप से चांदी का आयात अब और भी अधिक हो चला। 
विदेशी कम्परनियों--मृख्यत: ईस्ट इंडिया कम्पती--क्रा इस व्यापार पर 
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एकाबिपत्य-सा था। उधर बंगाल-विहार में--और अंशतः अन्यत्र भी-- 
आर्थिक क्षेत्र के अधिपति थे मृशिदावाद के जगत्सेठ । नवाब ने इन्हें 
टकसाल का इजारा दे रखा था। लेहाजा चांदी के सबसे बड़े खरीदार 
यही थे । ईस्ट इंडिया कम्पनी और जगत्सेठ के घराने के बीच के लेन-देन 
के संवन्‍्ध पर, और तत्कालीन व्यापारिक अवस्था पर, यह अवतरण अच्छा 
प्रकाश हालता है:-- 

४ (१३४६) अक्तूबर में विछायत से कुछ चांदी आई । कौंसिल 
के आग्रह करने पर (जगत्‌सेठ) महताबराय ने उसे खरीद लिया । इससे 
कम्पती को कई लाख रूपए तत्काल मिल गए और कुछ दिनों तक उसे कर्जे 
लेने की जरूरत नहीं पड़ी । पर नया साल शुरू होते ही अवस्था फिर बदली 
और ढाका के कर्मचारियों ने कौंसिल से रुपया मांगा । इसी समय कुछ 
चांदी आ पहुंची । कौंसिल ने उसे कासिमवाजार भेज दिया। वहां वह 
महतावराय को बेच दी गई और उसके पेटे कम्पनी को डेढ़ लाख रुपया 
मिल गया। पर यह रुपया कास्तिमवाजार की कोठी को न मिला, इसकी 
वहांवालों ने शिकायत की और कौंसिल को लिखा-- ऐसे समय में, जब 
कि हमपर कर्ज का इतना भारी बोझ है और कम्पती की साख इतनी 
कम रह गई है, आपने यह रुपया मंगाकर अच्छा काम नहीं किया। महा- 
जन पहले से ही अधीर हो रहे थे, मालम नहीं, अब वे क्‍या कर बेठेंगे ।' 
कौंसिल ने उन्हें लिखा कि हम और चांदी शीघ्य ही भेजनेवाले हे। चांदी 
कासिमवाजार भेजी गई, पर महतावराय ने उसे उसी दम लेने से इनकार 
कर दिया ।” ईस्ट इंडिया कम्पती के पुराने कागजात से जाहिर होता है 
कि रुपए की ठान उस समय काफी थी और जगत्‌सेठ ने चांदी का दाम 
घटा दिया था। वह १७४७ के उत्तराद्ध में २४० सिक्के रुपए भर चांदी के 
लिए २०१ रुपए से अधिक देने को तैयार न थे। कम्पनी अपनी चांदी उनके 
कैटराथ बेचती जाती और वरावर दाम बढ़ाने के लिए आग्रह करती जाती | 

पलाझी की लड़ाई में विजय पाकर ईस्ट इंडिया कम्पनी बंगाल-बिहार 
का और धीरे-घीरे सारे भारतवर्ष का, भाग्यविधाता बन बैठी । जगतृ्‌- 
सेठों ने इस राज्यक्रांति को सफल बनाने में प्रमुख भाग लिया था और 
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कम्पती की तन-मन-बन से सहायता की थी; पर उन्हें अन्त में लेने 
के देने पड़ गए, और कहना चाहिए कि पलासी के मैदान की रचना कराकर 
उन्होंने अपने ही विनाद् के वीज बोए । आर्थिक और राजदंतिक, दोनों 
ही क्षेत्रों में सर्वेसर्वा ईस्ट इंडिया कम्पनी वन बैठी और जगदहुसेद उपाधि 
उस घरातने की विपुल् सम्पदा और प्रभता का स्मारक-मात्र रह गई । 
पर चांदी के सिक्‍कों का प्रचार विशेषतः उत्तर भारत में ही था । 
दक्षिण मे प्रधानता सोने के सिक्‍कों की थी । 
संस्कृत में चांदी को रूप्य या रौप्य कहते हैं। अप्टाध्यायी में एक 
विशेष प्रकार की मुद्रा के छिए 'जाहत रूप्य शब्द प्रयकत हुआ है। इसी 
रूप्य या रोप्य का अपभ्र दव रुपया है। १८३५ से पहले इस देश में तरह-तरह 
के रुपए प्रचलित थे। इनमें कुछ के नाम-बाम इस प्रकार थे:-- 
१-पुराने सिक्के (१०९३-१८१७) 
२--नए सिक्‍के (१८१८-१८३२ ) 
३--एराने और नए फरूँखाबादी रुपए, जो फरूखाबाद, वनारस 
और सागर की टकसालों में ढले थे । 
४--फरूखाबादी रुपए, जो कलकत्ते की ठकसाल * में ढले थे। 
५--मद्रासी रुपए । 
सोने के सिक्कों का भी यही हाल था। इस बहुतायत और विभिन्नता 
से बड़ी अड़चनें पैदा होती थीं--लेन-देन, व्यापार के मामले में यह 
अनेकता प्रवछू बाधक का काम करती थी। ईस्ट इंडिया कम्पनी की 
ओर से जो कलक्टर नियक्त होते थे उन्हें चांदी के कम-से-कम ६० और 
सोने के कम-से-कम ७२ सिक्‍के माल या लगान के रूप में, लोगों से लेने 
पड़ते थे। बंगाल का यह हाल था कि एक जिले में जो सपया चलता वह 
दूसरे जिले में नहीं ! यह भी नहीं कि एक जिले के अन्दर एक ही प्रकार के 
सिक्के का बोलबाला हो । अरूग-अरूग चीजों के लिए अलूग-अलरूग सिक्‍के 





“कम्पनी की टकसालों में रुपए की ढलाई कल-द्वारा होती थी, इस- 
लिए उसका नाम कलदार पड़? | 
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थे। और डिसाई की मात्रा च्यताधिक होने के कारण सिक्‍कों पर बद्टे का 
हिसाब भी अलग-अलग था । चांदी और सोते का पारस्परिक सम्बन्ध 
सदा एक-सा नहीं रहता था--कभी सोना सस्ता हो जाता, कभी चांदी । 
इनमें जो चीज सस्ती होती वह तो चलन में रह जाती, और जो महंगी होती 
बह निकल जाती | इन सारी अज्चनों और कठिनाइयों को दूर करने के 
लिए मद्रा-सम्बन्धी सधार आवश्यक था. ओर वह सुधार था अनेकता की 
जगह एकता का स्थापन । भारतवर्ष का अधिकांश एक राजछत्र की छाया 
में आ चुका था , इसलिए वह सुधार अब उतना कठिन भी नहीं रह गया 
था। कहना चाहिए कि वासन-सम्बन्धी एकता के बाद मुद्रा-सम्बर्न्ध 
एकता आने ही वाली थी। 

कम्पनी के ह्ाइरेक्टरों ने इस विषय में अपना मत प्रकट करते हुए 
१८०६ मे मद्रास-सरकार को लिखा कि भारतवर्ष का प्रधान सिक्का चांदी 
का होना चाहिए, जिसका वजन १८० ग्रेन (एक तोला) हो और जिसमें 
१६५ ग्रेन खालिस चांदी हो। उनकी राय थी कि प्रधानता चांदी के सिक्‍के 
की रहे, पर सोते का चलन भी बन्द न हो । साथ ही, वे इन दोनों के बीच 
काननन कोई सम्बन्ध स्थापित करना नहीं चाहते थे। उनका प्रस्ताव था 
कि सोने का सल्य उसके परिमाण और उसकी मांग पर अवलरूम्बित हो । 

पर प्रायः ३० साल तक मुद्रा-सम्बन्धी एकीकरण का प्रस्ताव प्रस्ताव 
ही रहा । उसको विधान का रूप मिला १८३५ में, जिससे दो साल पहले 
बंगाल के गवर्नर-जनरल सारे देश के गवनेर-जनरल बनाए जा चुके थे 
ओर शासनसत्ता पूरी तरह केन्द्रीभूत हो चुकी थी । उस साल २७ मई को 
सरकार की ओर से यह घोषित किया गया कि भारतवर्ष का जितना भाग 
ब्रिटिम छत्रच्छाया में आ चका हे उसमें अब एकही प्रकार के रुपए का चलन 
होगा और हर वात में यह रुपया आजकल के फरूँखाबादी रुपए के समान 
हागा। इस घायणा के अनुसार जो विधान बना उसे भारत के म॒द्रा- 

सम्बन्धी इतिहास में बड़े ही गौरव का स्थान प्राप्त है। उसका सारांश 

यह थाः--- 

(१) ली सितम्बर १८३५ से कम्पनी की टकसालों में एक ही प्रकार . 
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के रुपए की ढलाई होगी | इस रुपए का वजन १८० ग्रेत होगा, जिससें 
खालिस चांदी १६५ ग्रेन होंगी। अठचन्नियों और चवच्नियों में भी इसी 
हिसाब से चांदी रहेगी । 

(२) कुछ खास तरह के सोने के सिक्के भी ढाले जायंगे, पर कोई भी 
आदमी कम्पनी के राज्य में सोने का सिक्‍का देने या लेते को बाध्य न होगा । 

इस विधान की बदोलत १६५ ग्रेन खालिस चांदीवाला रुपया मुद्रा 
सिहाशन पर जा बैठा। देन-लेन के लिए सब छोग इसीका व्यवहार 
करने को बाध्य थे, इसलिए अपने क्षेत्र में धीरे-धीरे इसका एकछत्र राज्य- 
सा स्थापित हो गया । भारतवर्ष में हर प्रकार के मुल्य का मापदण्ड चांदी 
बन गई । | 

पर साथ-साथ एक हद तक सोने का चलन भी बना रहा। कम्पनी 
की टकसाल में सोने का जो प्रधान सिक्का ढलता उसका वजन भी १८० 
ग्रेत था, जिसमें खालिस सोना' १६५ ग्रेन था। इसका मूल्य था १५), और 
१८४१ का सरकारी आदेश था कि जब तक दूसरा हुक्म जारी नहीं किया 
जाता तब तक उसकी ओर से ये सिक्के इसी दर से मंजूर किए जाय॑। 
पर यह अवस्था चिरस्थायी न हो सकी | कुछ ही वर्ष बाद ऑस्ट्रेलिया 
ओर कलीफोनिया में नई खानों के खुलने से सोने का उत्पादन बहुत बढ़ 
चला और चांदी की तुलना में वह सस्ता हो चला । नतीजा यह होने लगा 
कि छोग अपना रऊगान या कर रुपयों में न चुका कर मोहरों में चुकाने रंगे। 
बाजार में एक मोहर के १५) से कम मिलते, क्योंकि सोना सस्ता हो रहा 
था-- पर सरकारी खजाने में वह अब भी उसी दर से ली जाती, इसलिए 
मोहरों की वहां भरमार होने छगी। और सरकार किसीको भी १५) 
में मोहर लेने को बाध्य नहीं कर सकती थी। सरकार चाहती तो चांदी 
की जगह उसी समय सोचे को दे देती और सोने को ही मूल्य का मापदण्ड 
बना देती । पर ऐसा न करके सरकार ने १८४१ के आदेश को ही 
उठा लिया, और १ली जनवरी १८५३ से मुद्रा के रूप में सोचे का चलन 
बिलकुल बन्द हो गया । | 

सन्‌ सत्तावन के गदर के कारण भारत-सरकार की आथिक कठिनाइयां 
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बेहद बढ़ गई और स्थिति सुधारने के लिए मि० जेम्स विल्सन नामक 
विद्यपज्ञ इंगलेण्ड से छाए गए । यह भारत-सरकार के प्रथम अर्थ-सदस्य थे 
ओर इन्हीके समय में करेन्सी नोट जारी किए गए । यह १८६१ की बात 
है। उससे पहले नोट जारी करने का अधिकार कुछ खास बेंकों को प्राप्त 
था; पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के बाहर नोटों का प्रचार नहीं के 
बरावर था। उस समय कोई भी आदमी नोट देने या लेने को कानूनन 
वाध्य न था। विल्सन ने नोटों का प्रचार बढ़ाने की दृष्टि से अपनी योजना 
भारत-सचिव के सामने रखी । उस समय भारत-सचिव सर चारलसे उड 
थे, और उनका इस विषय में विल्सन से मतभेद था । विल्सन इस मत के 

तयायी थे कि नोटों की पृदती के लिए जो कोष या रिजरवे कायम किया 
जाय उसमे एक हद तक सोना-चांदी रखकर बाकी हिस्सा सरकारी कागज 
के रूप में रखा जाय । सर चाल्स का सिद्धान्त था कि कम-से-कम नोटों की 
पुदती ऐसे कागज से होनी चाहिए, और रिजवे का बाकी सारा हिस्सा सोने 
या चांदी का होना चाहिए। 

अन्त में हुआ वही जो भारत-सचिव को मंजूर था। सन्‌ १८६१ में नोट- 
संबंधी जो विधान बना उसने करेंसी रिजव में सरकारी कागज की ह॒द चार 
करोड़ पर बांध दी--अर्थात्‌ यहां तक तो नोटों की पुए्ती सरकारी कागज 
या सिक्‍्यूरिटीज से की जा सकती थी, पर यहां पहुंच जाने के बाद जो नोट 
निकाले जाते वे रिजवे में सोना-चांदी रखकर ही। आरम्भ में रिजव में 
चांदी ही चांदी रहती थी; १८६५ में कुछ सोना भी जमा हुआ, पर उसकी 
मात्रा कम होती गई, और १८७५ में वह विलकुर गायब हो गया । 
फिर १८९८ के बाद करेन्‍्सी रिजवे सें सोना इकट्ठा होने लगा। आरम्भ 
में दस, बीस, सौ और एक हजार के नोट जारी किए गए थे। पांच रुपए 
का नोट १८७१ में जारी किया गया, और दस हजार का नोट उसके भी बाद। 
१८६१ के विधान ने सारे देश को कुछ हल्कों में बांद दिया, जो सकेल' 
कहलाते थें--जैसे कलकत्ता, वम्बई, मद्रास और रंगन । एक सकंरू का 
जारी किया हुआ नोट दूसरे सर्कल में कोई लेने को बाध्य न था, पर सरकारी 
देना किसी भी सर्कल के नोटों में अदा किया जा सकता था। नोटों की 
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लोकप्रियता बढ़ाने के लिए और भी सभीते कर दिए गए थे। पर नोटों का 
विशेष प्रचार वर्तमान शताब्दी में ही हुआ है । समय-समय पर नोट-सम्बन्धी 
विधान में संशोधन होते रहे हैं। इस बताब्दी के पहले ग्यारह सार के 
भातर, पांच से लेकर सी रुपए तक के नोद अखिल भारतीय कर दिए 
गए--अर्थात्‌ वे चाहे किसी भी सर्कल के हों, छोग उन्हें सत्रंत्र लेने को 
कानूनन बाध्य हो गए । इससे नोटों का प्रचार और भी स्वच्छन्दता से होने 
लगा। नाटो का कागजी पच्ती को हद भी १८६१ ओर १०४६ के बीच 
कहीं-से-कहीं जा पहुंची 
जिस समय नोट-सम्बन्धी विधान पहलेपहल बना उस समय यहां 
रुपए की बड़ी टान थी । इसके कुछ खास कारण थे। अमेरिका में उत्तर 
और दक्षिण के राज्यों के बीच जो भीषण संग्राम हुआ उसका एक नतीजा 
यह हुआ कि दक्षिण से रूई का निर्यात (एक्सयोर्ट। कुछ समय के लिए 
बन्द हो गया और यह व्यापार भारतवर्ष को मिल्ल गया। यहां से निर्यात 
काफी होने छगा और देदय का पावना चुकाने के लिए दूसरे देशों के लिए 
अधिकाधिक चांदी भेजना आवध्यक हो गया । पर भारतवर्ष इस समय 
बाहर कर्ज भी काफी ले रहा था। १८५५-०६ और १८६९-७० के बीच 
उसने प्रायः ९६ करोड़ रुपए कर्ज लिए | इन दोनों कारणों से चांदी का 
आयात कहीं-सै-कहीं बढ़ गया | १८५७-०८ और १८६२-६३ के बीच 
संसार भरमें जितनी चांदी निकली उससे अधिक चांदी अकेले भारतवर्ष 
ने ली। फिर भी यहां रुपए की टान वनी ही रही । ऐसी अवस्था में लोगों 
का ध्यान सोने की ओर जाना स्वाभाविक था। १८६४ में यहां के वाणिज्य- 
व्यापार से सम्बन्ध रखनेवाली कुछ सभाओं या चेम्बरों ने प्रस्ताव किया 
कि मूल्य का मान या स्टेण्डड सोना कर दिया जाय, और सोने के सिक्के 
चलन में लाए जायं । इस सम्बन्ध में कुछ अवतरण उस आवेदनपत्र से 
दिए जाते हं,जो बम्बई के चेम्बर की ओर से बड़े लाट के पास भेजा गया था:- 
भारतवर्ष का व्यापार तेजी से बढ़ रहा है, वह आधथिक और औद्यो- 
गिक उन्नति के पथ पर अग्रसर हो रहा है, पर चांदी इस समय उस व्यापार 


अर 


और उस उद्नति में सहायक न होकर बाघक हो रह 
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“जिस समय चांदी को अपनाया गया था उस समय उसका उत्पादन 
सोने से प्रायः दूना था। इसलिए कहा जा सकता है कि उसे अपनाना बृद्धि- 
मत्ता का काम था। पर वह बात अब नहीं रही। इधर चांदी के उत्पादन में 
काई वद्धि नहीं हुई है। पर भारतवर्ष की मांग बेहद बढ़ गई है, इसलिए 
चांदा से काम चलाता असम्भव-सा हो गया है । 

“संसार में हर साल प्रायः एक करोड़ पौंड (स्टलिग) की चांदी 
निकलती है। पर पिछले छ: साल में एक भारतवर्ष ने ही हर साल एक करोड़ 

पन्रह छाख पॉंड को चांदी ली है। पिछले साल तो उसने १ करोड ४५ 
लाख पोंड की ली | 

“ऐसी अवस्था में चांदी के मूल्य में बहुत बड़ी वद्धि अनिवार्य है--- 
जिसका अर्थ है भारतवर्ष जेसे देश में द्रव्य की कमी और दामों का गिरना । 

उधर सोने का यह हार है कि उसका उत्पादन बहत बढ़ गया है 
और संसार में जितनी चांदी निकलती है उससे कम-से-कम १५० प्रतिशत 
अधिक सोना निकलता है । 

भारतवष के लिए, और वाकी दूनिया के लिए, चांदी काफी नहीं है, 
पर सब के लिए सोने की बहुतायत है; इसलिए हमें चाहिए कि हम चांदी 
जेसी कीमती और भारी चीज को छोड़कर सोना जैसी सस्ती और हलकी 
चीज को अपनावें। 

इससे कइ लाभ होाभ--चांदी का मुल्य अपनी मनासिब जगह पर 
बना रहेगा और इस देझ्य के वाणिज्य-व्यवसाय का विस्तार अग्रतिहत गति 
से होता रहेगा । 

सान का इस समय जो बहिष्कार हैं वह न तो सभ्योचित है, व यक्ति- 
संगत हैं, न स्वाभाविक हैँ । सोना इस समय भी यहां काफी आता हूँ, 
पर वह सिक्‍के के रूप में नहीं चछ सकता । सरकार को चाहिए कि बह 
शीघ्र-से-शीघ्र चांदी की गही सोने को दे दे, जिससे सोने के सिक्कों का चलूत 
हो जाय; और इससे जो अनेक लाभ' हो सकते हैं उनसे यह देश वंचित 
न रहे । 

इस विषय पर काफी लिखा-पढ़ी हुई, पर कोई खास नतीजा त्‌ निकला । 
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भारत-सचिव अन्त में यहां तक जाने को राजी हुए कि साँवरेन या गिनी 
१० ) की दर से सरकारी छजानों में ले ली जायगी | बाद यह दर १०।) 
कर दी गई। १८६६ में इस विषय के अनसच्चान के लिए एक कमीशन 
भी बेठा। भारत-सरकार के तत्कालीन अर्थ-सदस्य सोने के सिक्तके के पक्ष 
में थे। कमीशन ने भी अपनी राय उसके पक्ष में दी। पर यह सब निष्फल 
रहा । १८७२ और १८७३ में अर्थ-सदस्य ने फिर इस सम्बन्ध में कुछ 
प्रस्ताव भारत-सरकार के सामने रखे। पर सरकार को प्रस्तावित सुधार 
स्वीकार न हुआ ?८७४ की ७ वीं मई को उसने अपना निर्णय इन दाब्दों 
में प्रकाशित कर दिया कि-- 

“सोने के सिक्‍के को चलन में लाने की वान्‍्छनीयता पर विचार कर 
सरकार इस नतीजे पर पहुंची है कि फिलहाल सोने को मत्य का मान बनाने 
के लिए कोई भी कारंबाई न की जाय ।' 

फलत: यहां चांदी के रुपए का ही बोलवाला बना रहा । 

अब और देशों की सुनिए । फ्रांस में सोता और चांदी दोनों के ही 
सिक्के चलते थे। पर १८५० से पहले वहां प्रधानता चांदी की ही थी । 
कानूनन एक भाग सोना १५॥ भाग चांदी के बरावर था, पर १८०३ और 
१८५० के बीच वाजार-दर के अनुसार चांदो इससे प्रायः सस्ती पड़ती थी; 
१५॥ के बजाय प्राय: १६ भाग चांदी एक भाग सोने के वरावर होती थी। 
जहां दो प्रकार के सिक्के चलते हें वहां सस्ता या घटिया सिक्‍क्रा तो चलन 
में रहता है, और महंगा या बढ़िया वाहर निकल जाता है। इसीको 
अर्थशास्त्र सें ग्रेशम नियम कहते हें, क्योंकि सबसे पहले इसपर प्रकाश 
डालनेवाले सर टॉमस ग्रेशम नामक अंगरेज अर्थ-सचिव थे। फ्रांस की ही 
बात लीजिए | सोने के सिक्‍के में कोई भूगतात करता तो वह सिर्फ १५॥ 
भाग चांदी पाने का हकदार होता, पर उसी सिक्‍के को गलाकर वह बाजार 
में बेच देता तो उसे १६ भाग चांदी मिल जाती । ऐसी अवस्था में यह 
स्वाभाविक था कि चलन से सोने के सिक्के निकल जायें और उसमें चांदी 
के सिक्‍कों की भरमार हो जाय। पर १८५० के बाद गंगा उलटी बहने लूगी--- 
अर्थात्‌ चांदी महंगी और सोना सस्ता हो चला । जो अनुपात कानूनन 
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१: १५॥ था वह अब कुछ समय के लिए प्रायः १: १५ हो चला। 
सिक्के के रूप में ?५॥ भाग चांदी एक भाग सोने के बराबर होती, पर 
बाजार में अपने असली रूप में बिकने पर १५ भाग का ही एक भाग 
सोना हो जाता । इस परिवर्तित अवस्था में चलन से चांदी निकलने लगी 
और उसकी जगह सोना भरने छगा। फ्रांस में अब यह प्रश्न उठा कि दोनों 
डाल पकड़ने की--दो नावों पर पैर रखने की क्या जरूरत ? कुछ लोग 
कहने लगे कि इंगलेण्ड की तरह फ्रांस सिर्फ सोने को अपना ले; कुछ इसका 
विरोध करते हुए उसकी जगह चांदी की सिफारिश करने लूगे। पर फ्रांस 
के कर्तादर्ता न सोने का परित्याग करना चाहते थे, न चांदी का । वे कुछ 
संबोधन के साथ परम्परा को कायम रखना चाहते थे। चलन से चांदी के 
सिक्‍के निकछे जा रहे थे ; इसको रोकने के लिए उन्होंने कुछ सिक्कों में चांदी 
की मात्रा कम कर दी । फिर १८६५ में फ्रांस, बेल्जियम, स्विटजरलेण्ड 
और इटली की एक सभा इस बात पर विचार करने के लिए हुईं, कि इ 
देशों की म॒द्रा-नीति क्या होनी चाहिए । इसके फलस्वरूप लेटिन-मुद्रा-संघ 
की स्थापना हुई और आपस में यह तय पाया कि संघ पन्द्रह साूू तक 
कायम रहे, और जो देश इसके सदस्य हों वे सब-के-सब अपनी मुद्रा-तीति 
एक रखें । नीति यह ठहरी कि सोना और चांदी, दोनों से ही मुद्रा का 
काम लिया जाय और गौण सिक्‍तकों में चांदी की मात्रा कम कर दी जाय 
ताकि किसीके लिए उन्हें गलाकर बेचना काभदायक न हो। सोने और 
चांदी के बीच का अनुपात वही १:१५॥ रखा गया और इस बात की व्यवस्था 
की गई कि संघ के भीतर एक देश के सिक्के दूसरे देशों में भी चल सकें । 

संघ को कुछ हृद तक सफलता जरूर मिली, पर यह नहीं कहा जा सकता 
कि उसकी स्थापना से मुद्रा-सम्बन्धी प्रन्‍तत का कोई स्थायी हलरू हो सका। 
इसलिए जून १८६७ में, फ्रांस के आग्रह से उस प्रदत पर विचार करने के 
लिए एक अत्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ । इसमें बीस देश सम्मिलित हुए 
थे, जिनमें केवल दो---इंगलेण्ड और पोर्टगारू---सोने के अद्वेतवादी उपासक 
थे। वाकी सव-के-सब या तो हेतवादी थे, जो सोना और चांदी दोनों से ही 
मंद्रा का काम लेते थे, या जो केवरू चांदी के उपासक थे। 
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सम्मेलन में हॉलेण्ड को छोड़कर सभी देशों का झुकाव सोने की ओर 
था, और यह निद्चित हुआ कि धीरे-बीरे सब-के-सब चांदी को छोड़ सोने 
को अपना लें और सर्वत्र एक ही प्रकार के सिक्कों का चलन हो। यहाँ तक 
तो इंगलैण्ड सबके साथ रहा, पर अब उसके प्रतिनिधि कहने लगे कि हमने 
जो कुछ कहा है उससे हमारी सरकार पावन्द नहीं है और वह अपनी 
मुद्रा-परणाली में तब तक कोई भी हेर-फेर न करेगी जब तक उसे विश्वास 
न हो जाय कि यह सब प्रकार से वांछनीय है । उनका यह नया दुर सुनकर 
लोगों का उत्साह ठंडा पड़ गया और आगे जो कारंवाई हुई उसमें उतनी 
एकता नजर नहीं आई । सम्मेलन की सिफारिशों का तत्काल कोई नतीजा 
नहीं निकला, पर इसमें सन्देह नहीं कि उसने सोने का जो गुण-गान किया 
उसका, निकट भविष्य में, कितने ही देझों की मुद्ा-तीति पर खासा असर 
पड़ा। १८७० में फ्रांस और प्रशिया ( जरमनी ) के दीच संग्राम छिड़ा । 
इसमें फ्रांस की हार से उसका प्रभाव जाता रहा, और मुद्रा-सम्वस्धी अन्त- 
र्ष्ट्रीय एकता के प्रश्न को आगे बढ़ानेवाल्ा अब कोई दूसरा राष्ट्र न रह 
गया। मूल्य के मान के रूप में तो सोने को कई देशों ने ग्रहण कर 
लिया, पर अन्तर्राष्ट्रीय सिक्के की वात जहां थी वहीं रही । 


क्‌ 


चांदी का परित्याग 


लत्दन में चांदी स्टेण्डड औंस के हिसाब से विकती है। वहां का स्टैण्डर्ड 
हू १००० भाग मे ९२५ भाग खालिस चांदी । जिस समय का वत्तान्त 
यहां दिया जाता हैं उस समय इंगलेण्ड की मुद्रा सोने की थी, इसलिए कुल 
दाम सोने में ही समझे जाने चाहिए । 

१८७३ से पहले कई साल तक हरन्दन में चांदी का दाम ६० पेंस के 
करीव था। इधर चांदी में कुछ तेजी जरूर आ गई थी, मगर वह इतनी 
अधिक नहीं थी कि उसे विशेष महत्वपूर्ण कहा जा सके। लोगों को थोड़े समय 
के लिए कुछ चिल्ता जरूर हुई, मगर वे शीघ्र ही निश्चिन्त हो गए और 
उनका यह विद्वास फिर दुढ हो चला कि चांदी और सोने के बीच का 
सम्बन्ध स्थिर या स्थायी बना रहेगा । 

वास्तव में १८७३ चांदी के इतिहास में एक नए यूग का प्रारम्भिक 
वर्ण था। यह युग मुद्रा-जगत्‌ में भूचाल-सा छानेवाला और कई गहन सम- 
स्याओं को उपस्थित करनेवाला था। इस भूचाल से चांदी और सोने का 
पुराना सम्बन्ध ठिन्नभिन्न-सा हो गया, और इसका एक नतीजा यह हुआ 
कि कई देझ्ों ने चांदी से घबरा कर सोने का पल्ला पकड़ लिया । 

चांदी अब अधोमृख हो चली---उसका दाम क्रमशः गिरने रूगा । 
यों तो यह गिरना पहले ही शूरू हो गया था, पर १८७३ में जब दाम ५७४ 
पेंस हो गया तब संसार का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकर्षित हुआ 
और इस सम्बन्ध में तरह-तरह के प्रश्न किए जाने रूगे | चांदी बराबर 
गिरती ही गईं। हर पांच सारू का औसत लें तो १८७ ६ और १८९० 
के बीच उसका दाम यह रहा:-- * 
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१८७६---८० ५२३६ पेंस 
9223-८0: ७५०६ पेंस 
१८८५---९० ४४४६ पेंस 


दाम गिरते-गिरते १८९३ में ३७३६ पेंस तक आ गया था। 

चांदी के यों अधोमृख होने का कारण क्‍या था ! 

इस सम्बन्ध में प्रधान कारण यह बताया जाता हे कि फ्रांस पर विजय 
पाने के बाद जर्मनी ने सोने को अपनाकर चांदी को वहिष्कृत कर दिया । 
यह सारी चांदी जब बाजार में विकने लगी तब दाम का गिरना अनिवार्य 
हो गया । 

जम॑नी को फ्रांस से जो हर्जाना मिलता वह काफी बड़ी रकम थी। 
इसलिए चांदी की जगह सोने का चछन करना उसके लिए आसान हो गया। 
उधर उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ी-चढ़ी थी ही। शायद उसका यह भी खयाल 
था कि सोता बड़प्पन का चिहन है, और कोई भी राष्ट्र तव तक बड़ों की 
श्रेणी में नहीं आ सकता जब तक वह इस विषय में इंगलण्ड की बराबरी 

नहीं करता । १८७१ में ही उसने इस ओर कदम बढ़ाया और १८७३ में 

उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई | सोना सिंहासन पर आरूढ़ हो गया और 
चांदी जहां-तहां जाकर खरीदार ढुंढ़ने लगी। १८७३ और १८७९ के 
बीच जरमनी की ओर से जो चांदी संसार में बेची गईं वह ११ करोड़ 
ऑँस से ऊपर थी। 

पर कुछ विद्वानों का मत हैं कि अगर भारतवर्ष पर हंंडी करके भारत- 
सचिव करोड़ों रुपए हर साल विलायत न खेँंचते रहते तो जर्मनी की चांदी 
इस तरह बिकने पर भी बाजार इतना खराब न होता। इस मत के प्रति- 
पादकों में मि० माटित उड थे, जो कभी बम्वई के टाइम्स आव इंडिया” 
के सम्पादक रह चुके थे। १८९३ में हशेल कमेटी को उन्होंने इस विषय 
प्र अपना लिखित वक्तव्य दिया था। उनका कहना था कि जब लन्दन की 
ओर से इस प्रकार की हुंडी की जाती है तब लन्दन के लिए यह जरूरी नहीं 
रह जाता कि वह चांदी भेज कर भुगतान करे--और उतने करोड़ रुपए 
की चांदी बिकने और भारतवर्ष जाने से रह जाती है । अगर भारतवर्ष 


3] रुपए की कहानी 


पर इगलूण्ड का राजनतिक प्रभुत्व न होता और इंगलैण्ड इतने करोड 
रुपए इस देश से हर साल न लेता जाता तो चांदी की यह हालत न होती 
चांद का दाम गिरता गया और, जैसा कि ऊपर कह चके हैं, वह दाम 
सान से था। यहां यह श्रश्न उठना स्वाभाविक है कि चांदी सस्ती हो गई 
या साना महगा हो गया ? वास्तव में दोनों ही बातें हुईं। सोने का उत्पादन 
इधर कम हो चला था, और चांदी का उत्पादन बहुत बढ़ गया था। अमेरिका 
मे पहल चांदी कम--बहुत कम--निकलती थी पर, १८५९ के बाद वहां 
इसका पएंदावार इतनी बढ़ी कि संसार आइचर्य-चकित हो गया और चांदी 
की समस्या सयकत राज्यों की राजनीति का एक प्रधान अंग बन गई | 
१८५६ से १८६० तक वहां कल चांदी ४०० ऑंस निकली थी | 
दूसरे पांच वर्षों में निकली २८,१८०,६०० औंस । पर बाद की पंदावार 
का देखते हुए यह भी वहुत कम था। अकेले १८७४ में वहां २८,८६८.२०० 
ऑस चांदी निकही, और १८९२ में ६३,५००,००० औंस । 
अमेरिका में उस समय मुद्रा * सोने की थी, और सोना महंगा होने के 
कारण दाम गिरते जा रहे थे। इसलिए वहां यह आन्दोलन उठा कि मद्गा- 
सिहासन पर चांदी को भी बैठने का अवसर दिया जाय । इस आन्दोलन 
के समथक चांदी के उत्पादक और क्ृषक थे। यह आन्दोलन तो सफल 
न हा सका, पर इसक फलस्वरूप अमेरिका की सरकार बाजार में चांदी की 
उहुत वड़ा खरादार बन गईं। यहां दो विधानों का उल्लेख आवश्यक 
“एक ता ब्लाण्ड-एलीसन ऐक्ट, और दूसरा शर्मन ऐक्ट | पहला १८७९ में 
पास हुआ और उसके अनु सार सरकार हर सार कम-से-कम २०,६२५,००० 
ओंस और अधिक-से-अधिक ४१,२५०,००० औंस चांदी खरीदने को 
वाध्य हुई। बारह साल तक सरकार चांदी खरीदती गई, पर दाम का 


आशा ्क्त्त्त्त्ाा-+-......../ दरभभा 


“आयः ऐसे प्रसंग में मुद्रा का व्यवहार स्वयंसिद्ध सद्रा के अथ में किया 
गया हू । 


प्रतीक-मुद्रा चांदी या तांबे के अलावा कागज की भी हो. सकती थी 
ओर हर जगह थी भी । 
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गिरना रुका नहीं । १८७३८ में जो दाम ०० ८६ पेंस था वह १८९० में 
४३ ६३ पेंस हो गया। इस साल विधान-द्वारा अमेरिका की सरकार प्रतिवर्ष 
कम-से-कम ५४,०००,००० ऑंस खरीदने को बाध्य की गई। चांदी के 
वाजार में इससे थोड़े समय के लिए तेजी आई और दाम ५४४ पेंस हो गया, 
पर उसे फिर अधोम ख होने देर न लगी और, जेसा कि ऊपर कहा जा चका 
हैं, दाम गिरते-गिरते १८९३ में ३७११ पेंस पर आ गया। 

रुपए में खालिस चांदी थी १६५ ग्रेन, और जब चांदी का दाम ६० 
पेंस था तव एक रुपया प्रायः दो शिल्िग * के बराबर होता था| यह रुपए 
का विनिमय-मल्य था। ज्यों-ज्यों चांदी गिरती गई, वह विनिमय-मूल्य 
या एक्सचेंज भी गिरता गया। उदाहरणार्थ:--- 


चांदी का औसत दाम औसत एक्सचेंज 
पेंस पेंस 
१८७२-७३ ५९६ २०.६०१ 
१८७३४--७५. ५८५४ २२२२१ 
् ८3 ५ ० द् हे ड डे श ९ ४ ््‌ 
१८७६--७ ७ ७ज्ड २०.४९१९ 
एक्सचेंज गिरने से समाज के एक अंग की हानि थी, और दूसरे का 


लाभ था । 

जब एक रुपए में दो शिलिग अर्थात्‌ २४ पेंस होते थे तब दस रुपए 
की समता एक पौंड से होती थी। उस समय किसीका एक पौंड विलायत में 
होता तो वह बैंक को देकर उसके बदले यहां १० ) पा सकता था, या किसीको 
एक पौंड वहां देना होता तो वह १०) यहां देकर बदले में एक पौंड 
वहां पा सकता था। जब एक्सचेंज गिरते-गिरते यहां तक आ गया कि 





49२ पेंस -- १ शिलिग, और २० शिलिग-- १ पोंड स्टलिग । 
रुपए का वजन था १८० ग्रेन (£ ओंस ), जिसमें खालिस चांदी थी 
१६५ ग्रेंत । चांदी के दाम से रुपए का विनिमय-समूल्य निकालना साधारण 
अंकगणित का काम था। 
है 
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एक रुपया सोलह पेंस के बराबर होने लगा, तब १५) की समता एक पौंड 
से होने लगी। अब अगर विलायत में एक पौंड जमा हो तो उसके बदले 
१५) यहां ले लीजिए; और अगर विलायत में एक पौंड चुकाना हो तो 
उसके लिए यहां १५) दाखिल कीजिए । 

एक्सचेंज गिरने से इस देश के उत्पादकों का--विशेषकर कृषक-समाज 
का--लाभ था। उनका जो माल विदेश में बिकता उसका दाम पौंड- 
शिलिग-पेंस में मिलता । फिर इनका रुपए से विनिमय करना पड़ता । 
अब अगर रुपए का विनिमय-मृल्य गिर गया, तो पौंड के उतने ही अधिक 
रुपए हुए, जिससे यहां के उत्पादक या किसान विशेष लाभ में रहे । 

हां, जिन्हें रुपया विल्ञायत भेजना था उनकी बात और थी | एक्सचेज 
ज्यों-ज्यों गिरता, उन्हें अधिकाधिक रुपए देकर पौंड लेने पड़ते। इस श्रेणी में 
थे ब्रिटिश कर्मचारी, जिन्हें अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए विलायत 
पैसे भेजने पड़ते थे; ऐसे व्यापारी या व्यवसायी जिनका कारोबार 
यहां था पर जो अपने मुनाफे या अपनी एंजी को यहां से उठाकर 
वहां ले जाना चाहते थे; और भारत-सरकार, जिसे भारत-सचिव की मांग 
पूरी करने के लिए हर साल कई करोड़ रुपए जुटाने पड़ते थे। विलायत 
से माल मंगानेवाले भी इसी श्रेणी में थे। मान लीजिए, उन्होंने एक पौंड 
का माल मंगाया और हिसाव छगगाया कि १३।-) में उन्हें बेंक से एक पौंड 
मिल जायगा; इसी बीच एक्सचेंज गिर जाने से पौंड के पन्द्रह रुपए 
लगने छगे। लेहाजा उन्हें उस पौंद के लिए १॥८) अधिक देना 
पड़ा। 

भारतवर्ष के अधिकांश निवासी किसान हैं, और ऐसे विषय में देश 
के हानि-लाभ का निर्णय उन्हींके हित की दृष्टि से होना उचित है। पर 
किसान न तो शिक्षित हैं, और न संगठित । इसलिए, जहां उनकी गहरी 
हानि होती हैँ वहां भी उनसे कुछ करते-धरते नहीं बनता, और ऐसी दशा में 
उनके हित की उपेक्षा होना बिलकुल स्वाभाविक है। उधर सरकार या 
अंगरेज कर्मचारी या व्यवसायी सुशिक्षित, सुसंगठित और सदा सावधान 
रहनेवाल हैं। उनकी जहां थोड़ी भी हानि होती है, वे रोने-चिल्लाने रूगते 
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फ्रे 


है और एसा आन्दोलन खड़ा कर देते है कि उनके हित की उपेक्षा असम्भव- 
सी हो जाती है । रुपए के एक्सचेंज के इतिहास में वार-वार ऐसा ही हुआ है । 

जब चांदी की दर के साथ रुपए की विनिमय-दर गिरने रूगी, तो 
विलायत पैसे भेजनेवालों को यह स्थिति बहुत अखरने लगी, और उन्होंने 
इसके खिलाफ हो-हत्ला मचाना हमर कर दिया। किसान तो बेजबान 
थे, और उनकी ओर से बोलनेवाले दूसने छोग भी आज की अपेजक्ना बहुत 
कम थे । 

१८७०५ में पार्॑मेण्ट की ओर से एक कमेटी इस विपय के अनुसन्धान 
के लिए बैठी कि चांदी के दाम गिरने के क्या कारण हैं, और भारत तथा 
इंगलेण्ड के बीच के एक्सचेंज पर इसका क्या असर पड़ा है। इस कमेटी ने 
अपनी रिपोर्ट में विषय-विवेचना तो की, पर भारतवर्ष की ओर से किसी 
कारंवाई की सिफारिश नहीं की । 

उसी साल अंगरेज व्यापारियों की ओर से भारत-सरकार के पास 
आवेदन-पत्र भेजे गए कि कुछ काल के लिए चांदी की टकसाल सर्वेसाधारण 
के लिए बन्द कर दी जाय । पर सरकार को यह मंजर न हआ । 

तीन साल बाद स्वयं सरकार ने यह प्रस्ताव किया कि भारतवर्ष 
चांदी की जगह सोने को अपना ले और सर्वेसाधारण को अपनी चांदी टक- 
साल में ले जाकर उसके सिक्के ढलवा लेने का जो अधिकार प्राप्त है 
वह॒ उससे ले लिया जाय---अर्थात्‌ मुद्रा सोने की हो और रुपया उसके 
प्रतीक का काम करें। “दोनों के बीच की दर समय-समय पर सरकार 
निश्चित करती रहे और जब उसमें यथेष्ट स्थिरता आ जाय तब वह दर 
बराबर के लिए दो शिलिग कर दी जाय-।” उस समय बाजार में एक्सचेंज 
की दर १ शिलिंग ७ पेंस थी। दो शिलिंगवाले दिन इस समुदाय को अभी 
तक भूले नहीं थे । 

भारत-सरकार के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए लन्दन में एक 
कमेटी बैठी, जिसके सदस्यों में भारत-सचिव की कौंसिल और ब्रिटिश 
सरकार, दोनों के ही प्रतिनिधि थे। इस कमेटी ने एकमत हो अपनी राय 
उस प्रस्ताव के विरुद्ध दी। ब्रिटिश सरकार के अर्थ-विभाग की ओर से 
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इस प्रस्ताव पर जो टिप्पणी की गई थी (नवम्बर २४,१८७९) उसका 
कुछ अंग उद्धृत करने लायक है:-- 

“भारत-सरकार का प्रस्ताव है कि चांदी के रुपए को इस समय जो 
स्थान प्राप्त है वह उससे छीन लिया जाय और उसे प्रतीक-मुद्रा बनाकर 
उसके और सोने की मुद्रा के बीच एक स्थायी सम्बन्ध सरकारी आदेश 
से स्थापित कर दिया जाय । 

“पर यह व्यवस्था स्वाभाविक न होकर क्ृत्रिम होगी और इसकी 
सफलता के लिए सरकारी हस्तक्षेप अनिवार्य होगा । इस प्रकार के हस्त- 
क्षेप से बहुत कुछ बुराई होने का डर है । 

“हो सकता है कि इस प्रकार रुपए की दर बांध देने से भारत-सरकार, 
अंगरेज कर्मचारी और अंगरेज व्यवसायी अपनी-अपनी चिन्ता से मुक्त हो 
जाय॑ और फायदे में रहें; पर आखिर इसका दाम चुकाना पड़ेगा भारत के 
किसानों को, जिनके कर्ज का बोझ (गल्ले इत्यादि का दाम गिर जाने के 
कारण ) और भी भारी हो जायगा और जिन्हें लगान या कर चुकाने के लिए 
(उपज के रूप में) आज जितना देना पड़ता है उससे कहीं अधिक देना 
पड़ेगा ।* . 
भारत-सचिव ने दिसम्बर १८७९ में भारत-सरकार को लिखा कि 
इस परिवर्तत की मंजूरी नहीं दी जा सकती । 

लेटिन-मुद्रा-संघ के सदस्य-देशों को अपनी हितरक्षा के लिए अब 
दूसरे ही प्रकार की कारवाई करनी पड़ी । चलन से सोना निकला जा 
रहा था, और उसकी जगह सस्ती चांदी भरती जा रही थी । चंकि उनके 
यहां चलन में चांदी के सिक्कों का अनुपात बहुत बढ़ा हुआ था, वे अपनी 
सद्रान्यणाली से चांदी का पूर्ण वहिष्कार करने में असमर्थ थे । पर आगे 
के लिए उन्होंने चांदी की टकसाल का दरवाजा सर्वसाधारण के लिए बन्द 
कर दिया। १८८० तक यूरोप में कोई भी देश ऐसा न रह गया था जहां 
सर्वेताघारण को यह अधिकार हो कि चांदी टकसाल में ले जाकर उसके 
सिक्के ढलवा सके। मूल्य के मान के सिंहासन पर सिर्फ चीन और भारत- 
वर्ष में चांदी रह गई थी । 


(्‌ 


चांदी का परित्याग १०५ 


कमेटी-कान्फेंस-कर्मीशन, इनका सिलसिला वना हीं रहा । दो अन्त- 
गीप्ट्रीय सम्मेद्तत फिर पेरिस में हुए, और दोनों का उद्देश यही था कि चांदी 
में स्थिरता लाने के लिए सब देशों की ओर से कुछ किया जाय । पर सब 
एकमत ने हो सके, इस कारण परिस्थिति में कोई अन्तर न पड़ा । 

१८७८-७९ से १८८४-८८ तक चांदी ५१ पेंस के आसपास बनी 


रही, और फलतः एक्सचेंज भी स्थिर रहाः-- 
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पर १८८६ में चांदी फिर नीचे गिरी और भारत-सरकार ने फिर 


अपनी कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए एक्सचेंज बांबने के उद्देश से 
एक स्कीम ऊपरवालों के सामने रखी । पर इस वार भी उसका प्रयत्न 
निप्फल रहा, ऊपरवालों ने उसके प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। उन्होंने 
भारत-सरकार के प्रस्ताव की आलोचना करते हुए लिखा:--- 

इसमें सन्देह नहीं कि अंगरेज कमंचारी-जंसे लोगों को इससे कुछ लाभ 
पहुंचेगा, पर साथ ही, इससे भारतीय किसान या करदाता की बड़ी हानि 
होगी | चांदी का दाम गिरने से इधर भारतवर्ष के वाणिज्य-व्यवसाय 
की बड़ी उन्नति हुई है, और ऐसा जान पड़ता है कि जनता को हानि की 
अपेक्षा लाभ अधिक हुआ हैं। ऐसी हालत में भारत-सरकार का हस्त- 
क्षेप करके रुपए को कृत्रिम मूल्य देना बहुत आपत्तिजनक हूँ। हम इस 
प्रश्न पर केवल सरकार या उसके अंगरेज कर्मचारियों के हित या सुविधा 
की दृष्टि से विचार नहीं कर सकते; हमें सब से अधिक तो यह देखना 
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और विचारना होगा कि चांदी के गिरने का भारतीय जनता पर---उसकी 
व्यापारिक और औद्योगिक अवस्था पर--क्या असर पड़ा है ।” 

१८८६ में एक शाही कमीशन, जिसके अध्यक्ष लॉड हशल थे, चांदी 
और सोने के सम्बन्ध की आलोचना के लिए बैठा । इस कमीशन के १२ 
सदस्यों में एक सर डेविड बार्बर थे, जो भारत-सरकार के प्रतिनिधि कहे 
- जा सकते थे। पर यह कमीशन भी एकमत न हो सका । छ: सदस्यों 
ने द्वेत मुद्रा-प्रणाली के पक्ष में राय दी, पर बाकी छः: की राय यह ठहरी 
कि अद्वेत (सोना या चांदी) की जगह द्वेत (सोना और चांदी दोनों) 
को ग्रहण करना अन्धकार में कूदने के समान खतरनाक होगा । इस मत- 
भेद के कारण कुछ भी न हो सका। भारत-सरकार ने आशा की थी कि 
अन्तर्राष्ट्रीय समझौते से ढवेत प्रणाली की स्थापना और चांदी के प्रश्न का 
हल हो जायगा; पर वह आशा निराशा में परिणत हो गई। 

उधर चांदी नीचे गिरती ही गई और उसके साथ-साथ हमारी 
हुण्डी की दर भी :-- 
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१८९१ में सुनने में आया कि अमेरिका चांदी की समस्या पर विचार 
करने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेछन का आयोजन कर रहा है। भारत- 
वर्ष में किसीको इस सम्मेलन से विशेष आज्ञा नहीं थी । यहां सरकार और 
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अंगरेज व्यवसायी यह सोचने-विचारने लगे कि अगर यहू सम्मेलन भी 
पहले सम्मेलनों की तरह असफल रहा तो हमारा करतेव्य क्‍या होंगा। 
भारत-सरकार ने इस सम्बन्ध में भारत-सचिव को लिखा ( जून २१, १८९२) 
कि:--- 

“अगर यह स्पष्ट हो गया कि इस सम्मेलन से कोई सच्तोषजनक 
व्यवस्था होनेवाली नहीं है, और यह भी स्पष्ट हो गया कि भारतवर्ष और 
अमेरिका के बीच कोई समझौता नहीं हो सकता, तो हमारा प्रस्ताव है कि 
सर्वेसाधारण के लिए चांदी की टकसालू का दरवाजा बन्द कर दिया जाय 
और चांदी की जगह सोने को गद्दीनशीं करने की तैयारी की जाय ।* 

सोने और चांदी के बीच का सम्बन्ध क्या हो, इस विषय में अपर्न 
राय जाहिर करते हुए भारत-सरकार ने लिखा कि एक्सचेंज को हम उसी 
रेट या दर के आस-पास रखना चाहते हैं जो नई व्यवस्था करते समय 
बाजार में हो । द 

२१ जून को छिखते हुए भारत-सरकार ने भारत-सचिव को विश्वास 
दिलाया कि लोकमत चांदी के परित्याग और सोने के अंगीकार के सर्वथा 
अनुकूल है और व्यापारीवर्ग से हमें इस काम में हर प्रकार की उचित सहा- 
यता मिल सकती हैं । 

वास्तव में यह अत्युक्ति और असत्य था। भारतवासियों के जो 
सच्चे प्रतिनिधि हो सकते थे वे चांदी के परित्याग के घोर विरोधी थे; 
क्योंकि वे जानते थे कि सोने की आड़ में उसके पक्षपाती एक्सचेंज को 
ऊंचा करना चाहते थे। ब्रिटिश व्यवसायी भी दो दलों में विभक्‍त थे। 
एक दल सरकार के साथ था; और उसके नेता थे मैकीनन मैकंजी कम्पनी 
के मि० जेम्स मेके, जो बाद में लॉर्ड इंचकेप के नाम से महाहूर हुए । इसकी 
ओर से इण्डियन करेन्सी एसोसियेशन' नाम से एक संस्था खड़ी की गई, 
और पालंमेण्ट के पास भेजने के लिए एक आवेदनपत्र पर येनकेनप्रकारेण 
लोगों के दस्तखत कराए जाने लगे। दूसरा दल चांदी के परित्याग के 
प्रस्ताव का विरोधी था; और इसमें राली ब्रदर्स, ग्राहम, जॉर्ज हेंडर्सेन, 


बिक 


ऐण्डू यूल, शा वेलेस-जैसे प्रतिष्ठित फर्म सम्मिलित थे। इन लोगों की 
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ओर से ९ फरवरी १८९३ को गवनेर-जनरल के पास एक आवेदनपत्र भेजा 
गया। उसमें कहा गया था:--- 

“हम लोग कलकत्ते के व्यवसाय के बहुत बड़े अंश के प्रतिनिधि हैं 
ओर ग्रान्त भर के उत्पादक और दूसरे व्यवसायी इस विषय में हमारे 
साथ हूं | 

“हम लोगों का मत है कि करेन्सी एसोसियेशन रुपए का विनिमय- 
मूल्य ऊंचा कराने और ठहराने के लिए जो प्रस्ताव कर रहा हैं वह हानि- 
कारक हैँ, जिससे सरकार की अपनी साख और इस देश के वाणिज्य- 
व्यवसाय को खतरा है । 

“हम लोग इस बात के पक्षपाती नहीं कि रुपए का मुल्य डावां- 
डोल बना रहे या वह बराबर नीचे गिरता जाय, पर हमारे विचार में 
इससे भी कहीं अधिक आपत्तिजनक है उसको पौंड-शिलिंग-पेंस में कृत्रिम 
मूल्य श्रदान करना । हम यह कहे बिना नहीं रह सकते कि करेनन्‍्सी एसो- 
सियेश्वन का बताया हुआ इलाज किया गया तो बीमारी और भी बढ़ 
जायगी और तरह-तरह के उपद्रव होने लगेंगे । 

हम छोग अनुभवी व्यापारी होने का दावा कर सकते हैं, और इस 
हँंसियत से हम करेन्सी एसोसियेशन के अध्यक्ष के इस कथन का खंडन 
करना चाहते हैं, कि चांदी के गिरने से इस देश के व्यापार को बड़ा धक्का 
लगा है और यहां ऐसी मन्दी आ गई है जैसी पहले कभी न थी। वास्तव 
में जो मन्‍्दी है उसके कारण और ही हैं । 

हम जानते हें कि सरकार की आथिक स्थिति चांदी या एक्सचेंज 
के गिरने से चिन्ताजनक हो गई है---और उसके जिन कर्मचारियों को 
इससे नुकसान पहुंचा है उनसे हमारी पूरी सहानुभूति भी हे। पर स्थिति 
को सुधारने के लिए न तो यह आवश्यक हैं, न वांडनीय, कि हम अपनी 
मुद्रा-अणाली को ही--जो हमारे वाणिज्य-व्यवसाय का आधार है और 
जिससे इस देश की धन-सम्पदा इतनी बढ़ी है-- बिलकुल बदल दें ।” 

ऊपर जिन फर्मो के नाम लिखे गए हैं उनके अछावा इस आवेदनपत्र 
पर किल्बने कम्पनी, हांगकांग छांघाई बैंकिंग कार्पोरेशन, ल्यारू माल, 
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ऑक्टेवियस स्टील, बामर छाॉरी, जेम्स डफस, डेविड सैसून ऐंड कम्पनी 
आदि के भी हस्ताक्षर थे । 

भारतीय संस्थाओं की ओर से भी टकसाल बन्द करने के प्रस्ताव 
का विरोध किया गया। कांग्रेस के मत का उल्लेख हम पीछे करेंगे; यहां 
इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं कि कलकत्ते की इण्डियन एसोसियेशन 
और पश्चिम भारत की प्रमुख संस्था इण्डस्ट्रियल एसोसियेशन ने भी 
उस प्रस्ताव का घोर विरोध किया। इण्डियन एसोसियेद्न ने अपने 
वक्तव्य में ठीक ही कहा:-- 

“भारत-सरकार की जो आर्थिक स्थिति हो रही है उसे सुधारने का 
सही तरीका है फौजी खच्चे में कमी करना, जो रकम इंगलैण्ड में खर्चे की 
जाती है उसको घटाना, अंगरेज कर्मचारियों की संख्या कम करके उनकी 
जगह भारतवासियों को भरती करता, और---आवश्यक हो तो--ऐसी 
विदेशी वस्तुओं पर हलका-सा कर छगा देना, जो यहां न तो जनता की 
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आती हैं, न इस देझ के उद्योग-धन्धों की 
तरक्की के लिए । 

वास्तव में सरकारी कर्मचारी करेन्‍न्सी एसोसियेशन से शिखण्डी का 
काम ले रहे थे । पर वे उतने से ही सन्‍्तुष्ट न हुए । उनकी ओर से, और 
भी जितने उपायों से आन्दोलन किया जा सकता था, किया गया । ३१ 
जनवरी १८९३ को एक डेपुटेशन बड़े लाट (लॉड लेन्सडाउन) से भी मिला । 
उनके साथ सरकार की हमदर्दी जाहिर करते हुए बड़े छाठ ने यह सूचित 
किया कि यद्यपि सारा विषय उस समय विचाराधीन था तथापि भारत: 
सचिव के आज्ञानूसार यह निश्चित हो चुका था कि फिलहाल जो कर्मचारी 
छुट्टी लेकर 'विलायत जायंगे उनको वेतत और भत्ता १६३ पेंस की रेट 
से मिलेगा। बाजार-दर उस समय १४5३ पेंस थी । 

सरकार की हमदर्दी और भी आगे गई । टकसाल बन्द हो जाने 
के बाद उसने गोरे और अधमोरे कर्मचारियों को एक खास तरह का भत्ता 
देना मंजूर किया, जो एक्सचेंज गिरने के कारण होनेवाली क्षति की पूर्ति 
के लिए था। यह भत्ता कई सारू तक मिलता रहा। बाजार में वास्त- 
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विक एक्सचेंज रेट और १८ पेंस के बीच जो फर्क होता वह उन्हें सरकार 
की ओर से मिल जाता, जिससे वे साल में १००० पौंड तक विलायत भेज 
सके। जिन्हें इतना न भेजना पड़ता वे भी भत्ता पाने के हकदार होते ! 
हर साल इसमें सरकार का एक करोड़ रुपए से अधिक खर्च होता रहा । 
कांग्रेस बराबर इस भत्ते का विरोध करती रही । 

? सितम्बर १८९२ को भारत-सरकार के प्रस्तावों पर विचार करने 
के लिए एक करेन्‍्सी-कमेटी की नियुक्ति हुई। इसके अध्यक्ष थे छॉड्ड 
हर्शछ, (जों उस समय लॉड्ड चान्सरूर थे) और इसके बाकी सदस्यों में 
मि० कटनी , सर आर्थर गाडले, जनरल स्ट्राची आदि थे। 

इसी वीच वह अत्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी बेल्जियम की राजधानी 
में बंठा। पर जिस राह और सम्मेलन जा चुके थे उसी राह यह सम्मेलन 
भी गया। इसकी असफलता का एक नतीजा यह हुआ कि चांदी की टक- 
साल बन्द करानेवालों के आन्दोलन में और भी बल आ गया। 

इधर हल कमेटी की बेठके लन्दन में होती रहीं और गवाहियां 
गुजरती रहीं। उन गवाहों में एकमात्र भारतवासी प्रात:स्मरणीय दादाभाई 
नौरोजी थे, और उन्होंने भारत-सरकार के प्रस्ताव का विरोध ही किया। 
पर उनका साथ देनेवाले कई अंगरेज गवाह भी थे, जिनमें राली ब्दसे के 
मि० राली, मि० रॉबर्ट ग्रिफिन (जो वर्षों बोर्ड आव ट्रेड में बड़े कर्मचारी 
रह चुके थे) , यूनियन बेंक आव स्कॉटलेण्ड के जनरल मैनेजर मि० चाल्से 
गंडन्र, मि० विलियम फोलर, सर फ्रांक फाब्स ऐडम आदि मख्य थे । 

कमेटी की रिपोर्ट मई १८९३ के अन्त में तैयार हुईं। उसका निचोड़ 
यही था कि भारतवर्ष चांदी का परित्याग कर दे--सर्वसाधारण के लिए 
टकसाल का दरवाजा बन्द कर दिया जाय और हुण्डी की दर फिलहाल 
१६ पंस कर दी जाय । 

गरजे यह कि भारत-सरकार का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया । 
कमेटी ने उसमें हेरफेर किया तो इतना ही, कि हंडी की दर १८ पेंस न 
करके (यह हृ॒द सरकार की ओर से सुझाई गई थी) उसने फिलडाल १६ 
उस कर देने की सिफारिश की। भारत-सरकार ने कहा था, और कमेटी 
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जा 


ने भी इसको दोहराया कि चांदी का परित्याग, सोने के ग्रहण के उद्दे 
से ही किया जा रहा था । 

२० जून को भारत-सचिव ने तार-द्वारा भारत-सरकार को टकसारू 
बन्द करने और नई व्यवस्था जारी करने के लिए मृतासिव कारेवाई 
करने को इजाजत दी । 

२६ जन को बड़े लाट की विधान-सभा में इस विषय से सम्बन्ध रखने 
वाला कानन पास हुआ और उसी दम चांदी सिहासनच्यत कर दी गई। 
सर्वेताधारण के लिए अब टकसाल का दरवाजा खुला न रहा--वहां चांद 
के सिक्‍के ढलवाने का अधिकार अब केवलरू सरकार को रह गया । साथ 
ही साथ इस बात की भी व्यवस्था की गई कि टकसाल में जो कोई १६ 
येंस अर्थात्‌ ७.५३३४४ ग्रेन खालिस सोना दाखिल करे उसे बदले में एक 
रुपया मिल जाय । 

हर्शल कमेटी ने जिस व्यवस्था की सिफारिश की थी, और जो अब 
काननन जारी की गई, वह थोड़े समय के लिए थी । विचार यह था कि 
इसका अनुभव हो जाने पर स्थायी व्यवस्था की जाय । एक्सचज अथात्‌ 
हण्डी की दर के सम्बन्ध में यह बात खास तौर से नोट कर लेनी चाहिए 
दर्द कमेटी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि अगर परिस्थिति अनकूल हो 
तो यह दर बढ़ाई जा सकती हैं । सरकार की ओर से विधान-सभा म॑ कहा 
गया कि चांदी के रुपए और सोने के बीच जो सम्बन्ध स्थापित किया जा 
रहा है उसको अन्तिम निर्णय नहीं समझना चाहिए । 

कांग्रेस ने प्रस्ताव-द्वारा इस बात पर जोर दिया था कि हशेलू कमेटी 
की जो सिफारिशें हों वे सर्वसाधारण के सामने रखी जायं और किसी भी 
प्रकार की कारंवाई से पहले उसपर पूरी तरह से विचार हो के । पर हमारी 
सरकार उतने समय के लिए भी ठहरनेवाली न थी ! 

अब पक्ष और विपक्ष की दलीलें सुनिए:-- 

बार-बार सरकार की ओर से यह रोना रोया जाता था कि चांदी 
गिरने से हुण्डी की दर गिरती है और इसका नतीजा यह होता हैँ किजो 
रकम हमें विलायत भेजनी होती है उसके लिए यहां अधिकाधिक रुपए 
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जूटाने पढ़ते हें; हमारा आर्थिक संकट बराबर बना ही रहता है और हम 
कभी यह निद्चयपूर्वक नहीं जान सकते कि हमारी परिस्थिति कब क्या 
रहेगी । क 

इसका जवाब यह था:-- 

वास्तव में हमें इंगलेण्ड को जो कुछ देना पड़ता था उससे हमारा 
रकनशञोषण-सा होता था, और अगर हम पराधीन घ होते तो देने-लेने की 
यह नौवत ही न आती । उस जमाने में यह सालाना रकम डेढ़. करोड़ पौण्ड 
से ज्यादा थी और अगर एक्सचेंज की दर १६ पेंस पकड़ी जाय, तो 
उसके २०॥ करोड़ रुपए से अधिक होते थे। इसमें कितनी ही ऐसी रकमें 
गामिल थीं, जो हमपर सिर्फ इसलिए लाद दी गई थीं कि हम बेबस थे, और 
इंगलेण्ड मनमानी जोर-जबर्दस्ती कर सकता था। अफगानिस्तान की तो 
बात ही क्या, अबीसीनिया की लड़ाई का खर्च भी हमसे वसूछ किया गया। 
स्थाठीपुलाकत्याय इससे ही समझ लीजिए कि क्या अवस्था थी। सबसे 
पहल देखन का बात तो यह थी, कि भारतवर्ष को जो कुछ देना पड़ता था 
उसम न्यायतः कहां तक कमी की जा सकती थी । फौजी खर्च का एक बड़ा 
हिस्सा इंगलेण्ड को देना चाहिए था, क्योंकि जो फौज यहां थी वह केवल 
भारतवर्ष की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य-मात्र की रक्षा 
और भलाई के लिए। मि० प्रिफिन के मतानसार, भारत-प्रकार का 
आध्िक संकट टालने या दूर करने के लिए मद्गा-प्रणाली में ऐसे परिवर्तन 
की कोई आवश्यकता नहीं थी--आवश्यकता थी तो खर्च घटाने की, भारत- 
वध का बाल हकूका करने की । “न्याय का तकाजा यह था कि भारत के 
खच म॑ करीब छ: करोड़ की कमी कर दी जाय और उसके बोझ का यह 
हिस्सा इंगलेण्ड अपने ऊपर ले के ।” 

एक्सचेंज गिरने से सरकार की कठिनाई जरूर बढ जाती, मगर 

हद तक नहीं, जो सरकारी बयानों में दी जाती । इस विषय में यह भी 
याद रखने की वात हूँ कि चांदी सस्ती होने और एक्सचेंज गिरने से हमारे 
एक्सपोट (निर्यात) व्यापार और उद्योग-धन्धों की वड़ी उन्नति हुई और 
इसस सरकार को आमदनी भी बढ़ी । १८७३-७४ में भारत-सरकार की 
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आय चालीस करोड़ रुपए के लगभग थी। पर १८५१-९२ में यह ५० 
करोड़ से ऊपर पहुंच गई थी। जो रकम विलायत भेजनी पहती उसमें 
थोड़ी-सी वृद्धि हो गई तो उसके लिए चांदी काफी बदनाम की गई । 
पर उसी चांदी ने दूसरी ओर करोड्टों की आमदनी कर दी तो उसे इसका 
कुछ भी यह नहीं मिला! श्री रमेशचन्द्र दत्त ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ 
8667ठफॉं2 5६077 507 90478 ( भारतवर्ष का आ्थिक इतिहास ) 
में लिखा है कि चांदी और एक्सचेंज गिरने से जब चावल और गेट में 
तेजी आती तब सेटलमेण्ट (बन्दोवस्त) अफसर जमीन का लगान या माल 
बढ़ा देते, और जब वाणिज्य-व्यापार बढ़ने से व्यवसाथियों की आय में 
वृद्धि होती तब इनकम टेक्स-अफसर टैक्स बढ़ाकर अपने कर्तव्य का पालन 
करते--चांदी के गिरने से सरकार को न कोई खास कठिनाई थी, न नुक- 
सान। १८९१-९२ में समाप्त होनेवाले दस वर्षों में व्यय से आय प्राय: 
५ करोड़ अधिक रही। यह इस बात का प्रमाण हैँ कि भारत-सरकार 
का आर्थिक संकट जितना काल्पनिक था, उतना वास्तविक नहीं । 
हिसाव-किताब में जो हानि दिखाई जाती वह इस आधार पर, कि 
अगर इतना रुपया दो शिलिग या २४ पेंस की दर से विलायत भेजा जा 
सकता तो सरकार को यहां इतना कम ज॒टाना पड़ता । उदाहरण के लिए 
१८९२-९३ में एक्सचेंज के कारण होनेवाली हानि, प्रायः दस करोड़ 
दिखाई गई थी--अर्थात्‌ अगर दो शिलिंग की दर कायम होती तो उस साल 
इतने कम रुपए से ही भारत-सचिव की हुण्डियों का भूगतान हो जाता : 
पर इस सिलसिले में क्‍या यह याद रखने की बात नहीं थी कि 
दो शिलिगवाले जमाने में भारत-सचिव की मांग आज से कहीं कम 
थी और सरकार के दूसरे खर्च भी इस बड़े पेमाने पर न थे ? भारत-सरकार 
की आथिक कठिनाइयों या संकट में कोई वास्तविकता थी भी तो उसके 
लिए चांदी या एक्सचेंज नहीं, बल्कि और ही बातें जिम्मेवार थीं । 
सरकार को हर हालत में अपने व्यय को आय के भीतर रखना चाहिए 
था। तेते पांव पसारिए जेती लांबी सौर । पर इस कतेंव्य का उससे 
पालन न हुआ, और वह लापरवाही के साथ हर तरफ पेर पसारती ही गई । 
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सरहदी लड़ाइयों में पैसा पानी की तरह बहाया गया; फौजी ताकत बढ़ाने 
में अन्धाधुन्ध खचे किया गया। पर जब आथिक कठिनाई उपस्थित 
हुई तब इसके लिए दोषी ठहराई गई गरीब चांदी और रुपए का गिरा 
हुआ विनिमय-मूल्य ! 

घड़ी भर के लिए यह मान भी लिया जाय कि बिना कर-वद्धि किए 
सरकार की आवश्यकता की पूति नहीं हो सकती थी, तो भी कहना पड़ेगा 
कि सरकार को जो करना चाहिए था उसे करने को वह तैयार न थी। 
विदेशी वस्तुओं पर उस समय जो कर या ड्यूटी थी वह नहीं के बराबर 
थी । १८७५ में यह ड्यूटी ५ प्रतिशत कर दी गई थी। कपड़े के लिए 
खास रिआयत थी। १८८२ में नमक और शराब को छोड़, बाकी चीजों 
पर से ड्यूटी उठा छठी गई और इसके बाद कई साल तक विदेशी वस्तुएं 
यहां बिना किसी प्रकार का कर दिए आती रहीं। इनमें ब्रधानता कपड़े 
की थी। हल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि “आय बढ़ाने. के 
लिए अगर विदेशी वस्तुओं पर फिर से ड्यूटी लगा दी जाय तो इसका बहुत 
कम विरोध होगा--कहा तो यह जाता हैँ कि यह काम लोकप्रिय होगा । 
पर कठिनाई यह है कि अभी हाल में ही कपड़े पर से ड्यूटी उठाली 
गई है, और अगर वह फिर से लगा दी गई तो इंगलैण्ड में इसका घोर 
विरोध होगा ।” इंगलेण्ड का विरोध स्वार्थभूछलक था । उसका उद्देश 
था मेंचेस्टर की मिलों को अधिक-से-अधिक सम्पन्न रखना। बार-बार 
उनकी भलाई की वेदी पर भारत के हित का बलिदान किया गया । अगर 
भारत स्वतन्त्र होता, और चांदी के गिरने से सचमच उसे कोई कठिनाई 
होती, तो वह इस्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा कर बड़ी ही आसानी से उस समस्या को 
हल कर सकता था । 

यह हुई सरकार के संकट की बात। अब अंगरेज कर्मचारियों की 
कठिनाइयों को लीजिए 

कहने की आवश्यकता नहीं कि इन्हें संसार में ऊंचे-से-ऊंचे वेतन 
और ऊंचे-से-ऊंचे भत्ते मिलते थे। कैपिटक' नामक पत्र ने अपने १२ 
जुलाई, १८९२ के अंक में बहुत ठीक लिखा था कि “अगर एक शाही कमी- 


| 
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घन यहां आकर जांच करे, तो यह बात-की-बाल में स्पष्ट हो जायगा कि 
जो अफसर या कर्मचारी सबसे ज्यादा शोर जरूर मचा रहे हें वे इमदाद 
पाने के सबसे कम हकदार हैं। यहां तो जरूरत इस वात की है कि वेतन 
और भत्ते नए सिरे से मकरंर किए जायं; क्योंकि कुछ तो बहुत ही कम 
पाते हैं, और कुछ बहुत ही ज्यादा । संसार में और कोई देश नहीं, जहां 
वेतन इतने 3चे हों, और चीजें इतनी सस्ती । यह ध्यान में रखने की बात हैं 
कि यूरोप में १८७३ और १८९३ के बीच, सोना महंगा होने के कारण, दाम 
काफी नीचे गिर गए थे। स्वेज की नहर के खलने से यूराप का रास्ता 
पहले से छोटा हो गया था और आने-जाने में खर्चे कम पड़ता था| इधर 
भारतवर्ष में रेछों का जाल फैलता जा रहा था और व्यापारिक प्रतियोगिता 
बढ़ती जा रही थी। ये सारे कारण विदेशी वस्तुओं के दामों को यहां 
नीचे गिरानेवाले थे। एक्सचेंज गिरने का असर उलठा जरूर पड़ता था, 
पर फिर भी बाहर से आनेवाली चीजें १८९३ में १८७३ की अपेक्षा सस्ती 
थीं। लन्दन के स्टेटिस्ट' नामक पत्र ने इन कर्मचारियों की मांग पर 
टीका करते हुए लिखा था:-- 

“इनका कहना हैं कि वेतन का जो हिस्सा हमें यूरोप से आनेवार्ली 
चीजों पर खर्च करना पड़ता हैँ उसमें सेकड़े ३८ की वद्धि हुई है । 
दायद इनका खयाल है कि यूरोप में रहनेवाले भारत की बातों से विल- 
कुल अनभिज्ञ हैं। यह खयाल न होता तो ये ऐसी बात कहने की धृष्टता 
न करते । असलियत तो यह हे कि यह वृद्धि नहीं के बराबर हुई है । 
पक फिर इनका कहना हैं कि वेतन का जो हिस्सा 
हमें विछायत भेजना पड़ता है उसमें भी नुकसान उठाना पड़ता है । पर 
अगर नुकसान हो भी तो भारत-सरकार का इसमें क्या दोष ? वह तो 
कहेगी. और बहुत ठीक कहेगी, कि हमने तुम लोगों को जो कुछ देने का 
वादा किया था वह दे दिया । उसके जितने कर्मचारी हें उनके वेतन वह 
रुपयों में चुका देती है । चांदी के गिरने से रुपए की एक्सचेंज-"' गिरती 
है तो वह क्‍या करे ? उसके लिए न वह ,जिम्मेवार है, व वह उसके रोके 
रुक सकती है ।* 
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चांदी के विरुद्ध आन्दोलन करनेवालों का कहना था कि मौजदा हालत 
में एक्सचेंज अस्थिर, डांवाडोल रहता है और यह व्यापार के मार्ग में 
बाधक का काम करता है। पर हर्शल कमेटी के सामने कई ऐसे उदाहरण 
पेश किए गए जो और ही बात साबित करनेवाले थे । दक्षिण अमेरिका 
रूस, ऑस्ट्रिया आदि देशों के साथ--एक्सचेंज में अस्थिरता होते हुए 
भी--इंगलेण्ड बड़े पैमाने पर व्यापार कर चुका था, और जिन्होंने यह उदा- 
हरण पेश किए उनका पूछना था कि जब एक्सचेंज की घटाबढ़ी वहां बाधक 
नहीं हुई तब क्या कारण हैँ कि सिर्फ भारतवर्ष में होगी ? राली ब्रदर्स 
नामक जगद्विख्यात कम्पनी के मालिक मि० स्टेफेन राली से कमेटी 
पूछा कि इधर रुपए की दर में जो घटाबढ़ी हुई है, उससे आपको अपने 
व्यापार में कोई दिक्कत उठानी पड़ी है या नहीं ? मि० राली ने जवाब 
दिया कि नहीं, कोई भी नहीं । उन्होंने वह तरीका भी बताया जो, 
व्यापारी लोग जोखिम से बचने के लिए काम में लाते थे और आज भी छाते 
हैँ । मान लीजिए, हमें दो महीने बाद कुछ डॉलरों की जरूरत पड़ेगी । 
एक्सचेंज अस्थिर होने के कारण कोई नहीं कह सकता कि उस समय उन 
डॉलरों के लिए हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे। पर हम इस विषय में निश्चिन्त 
हो जाना चाहते हैं । ऐसी अवस्था में हम फारवड' अर्थात्‌ आगे मिलने- 
वाले डॉलर आज ही बेंक से खरीद लेंगे और समय आने पर उन्हें देकर 
भुगतान कर देगे। अगर बेक से आगे के डॉलर मिलने में दिक्कत हुई, तो 
हम सम्भवतः यहां कुछ माल खरीद कर अमेरिका में बेच देंगे, जिससे 
हमें वहां समय पर डॉलर मिल जाय॑। 
सच पूछा जाय तो म॒द्रा या विनिमय का प्रइन सरकार या उसके 
कर्मचारियों या व्यापारियों का प्रइवन न होकर इस देश की जनता का--- 
यहां के करोड़ों किसानों का--प्रशन था। इसे कसने की कसौटी यही थी 
कि चांदी या एक्सचेंज के गिरने से उस जनता का--उन करोडों किसानों 
का--लाभ हुआ है या हानि ? अगर किसान-जैसे उत्पादक उससे छाभा- 
न्वित हुए थे, तो इससे यह सिद्ध था कि चांदी हमारे देश के लिए हितकर 
थी, और इसके सामने यह बात कोई महत्व पाने छायक नहीं थी कि अंग्रेज 


चांदी का परित्याग ११३ 


कर्मचारी या व्यापारी उससे थोड़ी-बहत हानि उठा चुके थे और उससे 
असन्तुष्ट थे । 

ऊपर कहा जा चुका है कि यूरोप में दाम गिरते आ रहे थे। सोना 
महंगा हो रहा था, इसलिए जो दाम सोने में दिए जाते थे वे कम हो रहे थे । 
भारतवर्ष में चांदी न होती और चांदी का वाजार इस तरह न गिरता तो 
यहां भी दामों की यही गति होती । इससे किसान या इसरे उत्पादक बड़े 
घाटे में रहते । किसान को छूगान या कर या सूद के रूप में जो कुछ देना 
पड़ता है वह एक निश्चित रकम होती है। यह रकम वह देता है अपने गाढ़े 
पसीने की कमाई से--अपने खेत का अन्न या गल्ला बेचकर | इसका दाम 
जितना ही अधिक मिले, उसके हक में उतना ही अच्छा । माव छीजिए 
कि जिस समय यूरोप में दाम गिर रहे थे उस समय हमारे रुपेए के विनिमय- 
मूल्य में स्थिरता थी; तो उस हालत में हमारे यहां भी दाम उसी हिसाव 
से गिरते और हमारे किसान बड़े संकट में पड़ जाते । पर हुआ यह कि 
चांदी सस्ती हो चली--रुूपए का विनिमय-मूल्य भी गिरता गया---और 
द्रव्य सस्ता होने का अर्थ है दामों का उठना, इसलिए दाम (सोने में गिरने 
पर भी) यहां ऊपर उठे रहे। सोना महंगा होकर हमारे किसानों पर 
आघात करने जा रहा था, पर चांदी ने सस्ती होकर, और बीच में पड़कर, 
उनको बचा लिया । इंगलेण्ड में जिन्सों का दाम जहां १८६३ में १०० 
था वहां गिरते-गिरते १८९३ में ६१ रह गया था। भारत में गल्‍्ले का दाम 
जहां १८६३ में १०० था वहां १८९३ में १९९ था। अगर यहां चांदी का 
रुपया न होता और इसका मूल्य न गिरता, तो यहां भी दाम ऊपर जाने 
के बजाय इंगलेण्ड की तरह नीचे गिरते । 

विदेशी व्यापार के आंकड़े भी यही सिद्ध करते हें कि चांदी से हमारा 
लाभ ही हुआ । 


१८७३-३७ 4 
निर्यात (एक्सपोर्ट ) ५४,९६,०७,८६० रु० 
आयात (इस्पोर्ट) ३१,६२,८४,९७० रू० 


आयात से निर्यात अधिक २३,३३,२२,८९० रु० 
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१८९२--९३ 
निर्यात (एक्सपोर्ट ) १०६,५१,५१,९३० रु० 
आयात (इस्पोर्ट) ६२,६१,८३,८३० रु० 


आयात से निर्यात अधिक ४३,८९,६८, १०० रु० 

भारतवषे में इम्पोर्ट (आयात) एक्सपोर्ट (निर्यात) पर निर्भर 
करता है। जब किसान अपना गज्ला बेचकर ज्यादा रुपए पाते है 
तब वे विदेशी वस्तुओं पर भी ज्यादा खर्च करते हें । एक्सचेंज गिरते 
रहने से इम्पोर्ट बहुत कम हो जाना चाहिए था; पर असलियत में यह प्राय: 
दूना हो गया । फिर भी करेंसी ऐसोसियेशनवाले सन्तृष्ट नहीं थे, और 
यही कहते जाते थे कि व्यापार चौपट हो गया ! 

नीचा एक्सचेंज भारतवर्ष के लिए लाभदायक है या नहीं ? इस 
प्रशन का उत्तर देते हुए कलकत्ते की मशहूर कम्पनी ऐण्ड़ यूछ के मालिक 
मि० जॉर्ज यूल ने (जो इण्डियन नेशनल कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के 
प्रेसिडंट हुए थे) कहा था कि:-- 

हां. यह अवश्य लाभदायक है । में यह उत्तर गहरी समीक्षा- 

परीक्षा के बाद दे रहा हूं। 

मि० यूल का कहना था कि ब्रिटिश पूंजीपति यहां के उद्योग-धन्धों 
का गला घोंट देना चाहते थे और इसी उद्देश से, भारत-सरकार के 
अंगरेज कर्मचारियों को आगे खड़ा करके, सारा आन्दोलन चला रहे थे। ' 
इसमें खास हाथ लेकाशायरवालों का था, जो यहां की काटन-मिलों को नष्ट 
कर डालना चाहते थे। चांदी के गिरने से इन मिलों को फायदा पहुंचा था 
और इनकी तरक्की हुई थी। १८७६-७७ में जहां ४७ काठन-मिलें थीं 
वहां १८९१-९२ में १२७ हो चली थीं। इस बीच में स्पिण्डल (तकुए) 
१,१००,११२ से ३,२७२,९८८ ओर लूम (करघे ) ९,१३९ से २४,६७० 
हो चले थे। यहां की काटन-मिलें चीन के बाजार में भी मेैंचेस्टर 
से प्रतियोगिता करते लगी थीं और इसके व्यापार का काफो 
बड़ा हिस्सा उनके हाथ में आ गया था। नीचे के आंकड़ों को 
देखिए:--- 
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इंगलेण्ड से सुता चीन गया-- 


कीमत पौंड में 
१८९० 3. 2 5:४ १,७९७,००० 
१८९१ विद १,५०७,००० 


भारतवर्ष से सूता चीन गया--- 
कीमत पौंड में 

१८९० के १9,0०७9,००० 

१८९१९ - *+* 2९,२९३७,००० 

१८७६-७७ में भारतवर्ष से जहां ७,९०७,००० पौंड सता और 
१५ ५४४, ००० गज कपड़ा चीन गए थे वहां १८९१-५२ में क्रमशः 
१६१,२५३,००० पौंड और ७३,३८४,००० गज गए। 

जापान भी उस समय यहां की मिलों के सूते का बड़ा खरीदार था । 
यह सब मेंचेस्टर के लिए असहय था; इसलिए उसकी ओर से इस बात 
की भरपूर कोशिश हुई कि भारतवर्ष से चांदी की मुद्रा उठा ली जाय और 
रुपए की एक्सचेंज-दर उस समय जो ऊंची-से-ऊंची हो सकती थी, कर दी 
जाय । इस प्रकार एक्सचेंज को ऊंचा करने से चीन में भारतवर्ष की क्‍या 
क्षति होनेवाली थी, यह बताते हुए शंघाई की चीन-एसोसियेशन नामक 
संस्था ने हर्शूल कमेटी को लिखा था :-- 

“इस समय भारतवर्ष की मिल जब २३,००० रुपए का सूता यहां 
बेचती हैं तब उसके १०,००० डॉलर होते हैं । चीनवाले १०,००० 
डॉलर इसलिए देते हैँ कि वे इससे कम में वेसा सूता स्वयं तैयार नहीं कर 
सकते ; पर अगर एक्सचेंज की दर १८ पेंस कर दी गईं तो भारतवर्ष की मिल 
को तो पहले की ही तरह २३,००० रुपए मिलेंगे, पर चीन के खरीदार 
को इसके लिए यहां १२,००० डॉलर देना पड़ेगा । बहुत सम्भव है कि 
सूता इतना मंहगा हो जाने पर चीनवाले अपनी ही मिलें खोल के और 
भारतवर्ष के लिए स्थिति यह हो जाय कि या तो वह अपना दाम नीचा 
करे, या इस व्यापार से हाथ धो बेठे ।” 


११६ रुपए की कहानी 


शंघाई के अछावा और स्थानों ने भी--जसे हांगकांग और सीलोन ने--- 
इस प्रस्ताव का विरोध किया कि भारतवर्ष से चांदी की मुद्रा उठा ली जाय | 
उन देशों में भो यहां का रुपया चलता था, और इसका मूल्य कृत्रिम हो जाने 
से वहां के उत्पादकों की भी हानि थी। पर उनका आवेदन-निवेदन भी 
अरण्यरोदन ही रहा । 


३ 
सोने का ग्रहण 


मूल्य मापने के लिए पहले चांदी का रुपया काम में लाया जाता था । 
स्वयंसिद्ध मुद्रा होने के कारण, १६५ ग्रेन चांदी की सोने में जो कीमत होती, 
वही रुपए की कीमत थी । पर अब रुपए का वह स्वरूप न रहा | रुपया अब 
प्रतीक-मुद्रा कर दिया गया। वह सोने का प्रतिनिधित्व करवे लगा। 

१६५ ग्रेन चांदी की कीमत सोने में चाहे जितनी कम हो, पर वह १६ पेंस 
अर्थात्‌ ७.५३३४४ ग्रेन सोने का दोतक हो गई । 

“हज क्या रुपया जो कागज का चला ? गम न खा---रोटी तो गेंहू की 
रही।” पर सच पूछिए तो चांदी का रुपया भी अब एक प्रकार का नोट ही 
था । साधारण नोट से उसमें फर्क था तो इतना ही कि यह नोट कागज का 
ने होकर चांदी का था। मूल्य अब दोनों का ही कृत्रिम था । 

चांदी की टकसार बन्द हो जाने पर स्थिति यह थी :--- 

(१) चांदी अब स्वयंसिद्ध मुद्रा या मूल्य-मापक नहीं रही । 

(२) सरकार अपने को बचनवद्ध कर चुकी थी कि यह स्थान सोने 
को प्रदान किया जायगा। 

(३) इस देश में चलन सिफ प्रतीक-मुद्राओं का रह गया, जिनमें 
कागजी नोटों के साथ चांदी के भी नोट थे । 

(४) साधारणतः चांदी की ऐसी प्रतीक-मुद्रा कानूनन एक हद तक 
ही लेन-देन के काम में लाई जा सकती है । उदाहरणार्थ, इंगलेंड में शिलिंग 
का सिक्‍का प्रतीक-मुद्रा का काम करता था, पर शिलिग में एक पौंड से 
ज्यादा देने-लेने को कोई भी कानूनन बाध्य नहीं था। पर यहां भारतवर्ष 
में रुपए पर ऐसी कोई कैद नहीं लगाई गई--चाहे जितना देना-पावना 
हो, रुपए में दिया-लिया जा सकता था | 
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(५) अभी तक चलन में प्रत्यक्ष रूप से सोना नहीं आया था। टक- 
साल में या सरकारी खजाने में सॉवरेन १६ पेंस की दर से लिए जा सकते 
थे। पर उत्हें देने-लेते को जनता कानूनन बाध्य नहीं थी । 

(६) सरकार इस दर से ( अर्थात्‌ ७.५३ ३४४ ग्रेन सोना८ १ 
रुपया ) सोने के बदले रुपए देने को तैयार थी, पर रुपए के बदले 
सोना देने को नहीं । रुपए का विनिमय-मूल्य १६ पेंस बांध दिया गया था, 
इसलिए वह उससे ऊपर नहीं जा सकता था। जब ७.५३३४४ ग्रेन सोना 
सरकार को देकर इससे एक रुपया लिया जा सकता था, तब कोई 
दूसरे को एक रुपए के लिए उससे अधिक सोना कक्‍्योंकर देता ? पर 
चूंकि सरकार ने रुपए के बदले सोना देने की कोई जिम्मेवारी 
नहीं ली थी, उसका विनिमय-मूल्य १६ पेंस से नीचे गिर सकता 
था। हे जि 
, (७) विनिमय-मूल्य या एक्सचेंज १६ पेंस कर दिया गया था, पर 
स्थायी रूप से नहीं । हमारे शासक देखना यह चाहते थे कि ऊंट किस कर- 
वट बेठता है । परिस्थिति अनुकूल हुई तो उनका इरादा उसको और भी 
ऊंचा कर देने का था। मूल्य के मान के लिए अंगरेजी में 'स्टेण्डडे' शब्द 
व्यवहृत होता है। सोना स्टैण्डर्ड कर देने का अर्थ है इस बात की व्यवस्था 
करना कि लेन-देन के भूगतान के लिए लोगों को सोना मिल सके | पर 
इस समय यहां ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। उधर चांदी भी स्टेण्डड की जगह 
नहीं रह गई थी | फिर यहां का.स्टैण्डड क्या था ? वास्तव में इस प्रइन का 
उत्तर देना आसान नहीं था। सर जॉन लबक नामक एक प्रसिद्ध बैंकर 
थे, जो १८८६ वाले सोना-चांदी कमीशन के मेम्बर रह चुके थे । 
उन्होंने इस विषय में अपनी राय जाहिर करते हुए कहा था कि यहां का 
तत्कालीन स्टेण्डड एक्सचेंज स्टैण्डड” था । इसकी व्याख्या उन्होंने इन 
शब्दों में की थी :-- 

जब कभी कोई सरकार ऐसे नोट (वे चाहे कागज के हों, चाहे रुपए . 
की तरह चांदी के) जारी करती है जो कानूनन सोने से बदले नहीं जा सकते, 
और उसकी कीमत ठहराने की जिम्मेवारी अपने ऊपर लेती है, तब, मेरी. 
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समझ से, इस स्टेण्डडे को इससे अच्छा और कोई नाम न मिल सकते के 
कारण-- एक्सचंज स्टेण्डड” कहना चाहिए 
सर जॉन लवक इस प्रकार के स्टेण्डडे के विरोबी थे। उनकी खास 
आपत्ति यह थी कि इस प्रकार की व्यवस्था में करेंसी का घटना या बढ़ना 
प्राकृतिक रूप से न होकर सरकार की मर्जी के मृताबिक हुआ करेगा, जो 
बड़ी भयंकर वस्तु होगी । 
चांदी के पक्षपाती बराबर यह कहते आ रहे थे कि जो लोग सोना- 
सोना चिल्ला रहे हैं वे कपटी हें और उनका उद्देश भारतवर्ष को सोना 
देना नहीं, बल्कि हुंडी की दर को ऊंचा करके रुपए को ही बराबर चलन में 
रखना है । मिस्टर राली ने अपने मत का स्पष्टीकरण करते हुए कहा था 
कि मेरा विश्वास है कि सोने के स्टेण्डर्ड के प्रशन की आड़ या तह में एक्स- 
चेंज का प्रदन है। अगर भारतवर्ष में सोने का स्टैण्डड हो चले तथा सोने 
और रुपए के बीच की एक्सचेंज-दर काफी नीची हो, तो में हगिज उस 
स्टेण्डड का विरोध न करूंगा ।” अब धीरे-धीरे यह स्पष्ट होने लगा कि 
सचमुच हमारे साथ एक तरह की चाल चली गई थी--हमको सोने का 
स्टेण्डड देने का वादा सचाई के साथ नहीं किया गया था। जो हशेल कमेटी के 
मेम्बर रह चुके थे उनका भी सोने के सम्बन्ध में अपना-अपना विचार था। 
१८९८ में बयान देते हुए लॉ फारर ने तो यह कहा कि “अगर मेरा विश्वास 
यह न होता कि हशल कमेटी की रिपोर्ट भारतवर्ष को सोने का स्टेण्डडें 
दिलायेगी तो में उस पर कभी दस्तखत न करता ।” उनका कहना था कि 
यहां अभी तक सोने का स्टेण्डडे स्थापित नहीं हुआ है । उधर मि० कर्टनी 
ने. जो लॉर्ड फारर की तरह हशल कमेटी के मेम्बर रह चुके थे, फर्माया 
कि--नहीं, जब सरकार सर्वसाधारण से लगान या कर के भुगतान में सोना 
' लेने को तैयार हैं और रुपए की एक्सचेंज-दर १६ पेंस हो चकी है तब सम- 
झना चाहिए कि“सोने का स्टैण्डर्ड स्थापित हो चुका । शुरू से ही यहां की 
मुद्रा-प्रणाली को ऐसा रूप दिया गया कि वास्तविकता आसानी से किसीकी 
समझ में न आ सके और उसकी जटठिलता की आड़ में हमारे कर्ताघर्ता 
जो दस्तन्दाजी चाहें, कर सकें । जिस रोज हशेल कमेटी की रिपोर्ट तेयार 
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हुई थी उस रोज एक्सचेंज की दर १४.६२५ पेंस थी । रिपोर्ट निकल जाने 
पर २७ जन को यह दर एक दिन के लिए १६ पेंस हो गईं, पर वहां ठहर न 
सकी । १८९३-९४ सें औसत दर १४.५४४ पेंस रही । यह दर बाजार 
की हालत पर निर्भर करती है । ऐसा न होता तो सरकार विधान-मात्र से 
दर को और भी ऊंचा कर सकती थी। सरकार ने कानून पास कर दिया 
कि वह दो शिलिंग देनेवाले को एक रुपया देगी, पर बाजार की हालत 
ऐसी नहीं कि किसीको रुपए के लिए सरकार के पास जाना पड़े; और दो 
शिलिंग से कम में ही रुपया मिल जाता हैँ तो सरकार का कानून कानून 
ही रहेगा, वह दर चल न सकेगी । यह जरूर है कि सरकार अपनी नीति- 
रीति में परिवर्तन कर बाजार की हालत बदऊू सकती है और बाजार को अपने 
पास आने के लिए मजब्र कर सकती है । पर यह अवस्था भी एक हृ॒द तक 
ही पंदा की जा सकती हे । 

दिसम्बर १८९३ में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ और उसमें 
यह प्रस्ताव पास हुआ कि--भारत-सरकार ने आनन-फानन कानून 
पास करके संर्वेसाधारण के लिए चांदी की टकसाल का दरवाजा बन्द 
कर दिया | इसपर यह कांग्रेस अत्यन्त खेद प्रकट करती है; कारण 
कि रुपए का मूल्य कृत्रिम और ऊंचा करके जनता पर परोक्ष रूप से एक 
नया कर लगा दिया गया हे और इस कारंवाई से हमारे व्यापार और 
उद्योग-धन्धों को--खासकर कपड़े की मिलों को--बड़ी हानि पहुंची है ।” 

टकसाल बन्द हो जाने के बाद चांदी के दाम और एक्सचेंज की दर 
यह ॒रहीं:-- 


चांदी का औसत दाम औसत एक्सचेंज 
पेंस पेंस 
१८९४-९५ २८३ ह १३.१०९१ 
१८९५--९६ २९हं १२.६२८ 
१८९६-९७ ३०३५ १४.४५ १२ 
१८९७-९८ २७ हुं ६ १५.३५४ 
१८९८-९९ २६६६ १५.९७८ 
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आरम्भ में कई साल तक एक्सचेंज १६ उस से वहत नीचे रहा-- 
अर्थात्‌ सरकार चाहती थी कि रुपए को लोग १६ पेंस देकर ले, मगर रुपया 
इससे सस्ता बना रहा । अपनी नीति को असफल होते देख सरकार ने 
रुपए का अभाव या कमी करना शुरू कर दिया । रुपया ढालना न ढालना 
अब सरकार के बस की वात थी। उसने नए सिक्‍कों की ढलाई बन्द कर दी, 
जिससे बाजार में रुपए की टान बढ़ती गई । टकसाल बन्द होने से पहले 
नई करेनन्‍्सी के रूप में हमें प्रायः सात से नौ करोड़ रुपए की हर सार 
जरूरत पड़ती थी। सिक्‍के तो इससे भी ज्यादा डलते थे, पर उनमें से कुछ 
गला दिए जाते थे और उनके जेवर इत्यादि बन जाते थे। जो सिक्‍के 
चलन में रह जाते उनकी तादाद इतनी थी । हमारी जन-संख्या, हमारा 
वाणिज्य-व्यापार, हमारी तरह-तरह की आवश्यकताएं बढ़ रही थीं, 
और इसलिए यह आवश्यक था कि करेन्‍सी भी उन्हींके अनसार 
बढ़ती रहे । अगर स्वाभाविक रीति से वह बढ़ती तो १८९४ से 
१८९८--इन पांच वर्षो में कम से कम ४० करोड़ और रुपए, नए सिक्‍तकों 
के रूप में, चलन में आ जाते । पर वास्तव में हुआ कुछ और ही । 
इतने समय में कुरू पांच करोड़ रुपए के लगभग चलन में बढ़ पाए। सर- 
कार प्रायः नए सिक्के ढालती दही नहीं थी, इसलिए पुराने सिक्‍कों से ही 
सबको काम चलाना पड़ता था। १८९३ में चलते-फिरते रहनेवाले 
रुपयों की संख्या १३८ करोड़ कृती गई थी । अगर यह संख्या ज्यों-की-त्यों 
बनी रहती तो भी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपर्याप्त होती । 
पर स्वाभाविक कारण--जेंसे गलाकर और काम में ले आना, जमीन 
में गाड़ देना, इस देश से बाहर भेज देना--उस संख्या में हथास ही करने- 
वाले थे; इसलिए १८९७ की कृत के अनुसार वह केवल १२० करोड़ ठहरी 
'थी। ऐसे समय में, जब कि रुपयों की आवश्यकता दिन-दिन बढ़ रही थी 
सरकार ने उनकी दलाई बन्द कर और उनकी तादाद कम कर, उनका 
मूल्य बढ़ा दिया और एक्सचेंज अन्त में १६ पेंस हो गया। पर पांच साल 
से कम में यह काम पूरा न हो सका । 

यहां यह प्रश्त किया जा सकता है कि सर्वसाधारण के लिए टकसाहल 
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जरूर वन्द्र थी, पर लोग सरकार को सोना देकर तो रुपया ले ही सकते 
ये; फिर वे ऐसा क्यों नहीं करते थे ? उत्तर यह है कि सोता लोग सरकार 
के पास तभी ले जाते जब और जगह बेचने में अधिक लाभ न होता। 
जब तक एक्सचेंज १६ पेंस न हुआ , सोना बाजार में सरकारी दर से 
महंगा बिकता रहा । सरकार तो ७.५३३४४ ग्रेन सोने के बदले एक 
रुपया देती, पर इतने सोने का मूल्य बाजार में एक रुपए से अधिक था। 
ऊपर कहा जा चुका हूँ कि इंगलैण्ड में स्टैण्ड्ड सोने का था और पौंड- 
शिलिग-पेंस उस समय सोने के द्योतक थे। फिर, जब बाजार में एक्सचेंज 
१४ पेंस होता तो उसका अर्थ यही था कि उतने सोने का मूल्य एक रुपया 
हुआ। अवश्य ही जव किसीको १४ पेंस (सोना) बेच देने से ही एक 
रुपया मिल जाता हैं तब वह १६ पेंस (सोना) देकर एक रुपया लेने 
को तेयार न होगा । यही कारण है कि इतने साल तक कोई अपना 
सोना ले जाकर सरकार से रुपए मांगने न गया। इसी बात को दूसरी तरह 
यों कह सकते हैं कि इतने समय तक एक्सचेंज-नीति सफल न हो सकी । 

चांदी की कहानी पूरी करने के लिए यहां अमेरिका की भी कुछ 
घटनाओं का उल्लेख आवश्यक है। 

जब १८९३ में भारत-सरकार ने अपनी टकसाल बन्द करके चांदी 
की मुद्रा यहां से उठा ली तब अमेरिका ने शर्मेंन-विधान को मन्सूख करके 
बाजार में चांदी खरीदना बन्द कर दिया । इससे चांदी और भी नीचे 
गिरी । दामों का यह हाल रहा:--- 


+ पेंस-- 
१८९३ रे५६ 
१८९४ २८₹् है 
१८९५ रहे 
१८९६ ३०३ 
१८९७ २७३६ 
१८९८ २६१ 


१८९९ २७३ 


सोने का ग्रहण श्२३ 


१८९६ में चांदी अमेरिका में एक बार फिर राजनेतिक आन्दोलन 
'का मुख्य'विषय वन बेठी। वहां के रिपब्लिकन चाहते थे कि इस विषय पर 
अन्तर्राप्ट्रीय समझौते की फिर चेष्टा की जाय । पर डिमॉक्रैंट इसके 
विरोधी थे। उनकी मांय थी कि अमेरिकन सरकार विना औरों से किसी 
प्रकार का समझौता किए द्वंत मद्रा-प्रणाडी ग्रहण कर ले और सोने तथा 
चांदी के बीच १ : १६ का सम्बन्ध स्थापित कर दे। प्रेसिडेंट के चुनाव में 
जीत रिपब्लिकन पार्टी की रही और नए राष्ट्रपति ने दोनों धातुओं के 
बीच सम्बन्ध निश्चित करने के उद्ेश से इंगलैण्ड और फ्रांस के साथ पत्र- 
व्यवहार शुरू कर दिया। फ्रांस की राय थी कि यह सम्बन्ध या अनुपात 
१: १५३ हो, पर यहां भारत-सरकार को यह मंजूर न था। वाजार में 
उस समय (१८९७) यह अनुपात १: ३४.२० था-अर्थात प्रायः ३४ भाग 
चांदी, एक भाग सोने की बराबरी करती थी। फ्रांस की बात स्वीकार करने 
का अर्थ होता चांदी का मूल्य इतना अधिक कर देना कि १५॥ भाग चांदी 
ही एक भाग सोने की बराबरी कर सके । साथ ही, इसका अर्थ होता रुपए 
के एक्सचेंज को अत्यधिक ऊंचा कर देना--जो भारत-सरकार की भी दृष्टि में 
सर्वेथा अनुचित था। अमेरिकन राष्ट्रपति के पत्रव्यवहार का कोई नतीजा 
'नहीं निकछा। इधर सोने के उत्पादन में बड़ी वृद्धि होने लगी थी और सोना 
सस्ता होने लूगा था। लोग थोड़े ही समय में चांदो को भूल-से गए। 
१८९८ में भारत-सरकार ने एक प्रस्ताव भारत-सचिव के सामने 
'रखा, जिसका उद्देश था कर्ज लेकर इंगल्ण्ड में सोने का एक रिजर्व कायम 
' करना और रुपए गला-गला कर चांदी के रूप में बेच देना। सरकार का 
'कहना था कि चलन में रुपया आवश्यकता से अधिक है और एक्सचेंज को 
१६ पंस तक उठाने और वहां टिकाने के लिए इस आधिक्य या बाहुल्‍य को 
"मिटा देना जरूरी है । 
२९ अप्रेंछ को भारत-सचिव ने एक नई करेंसी कमेटी नियक्‍त करके 
उसे आदेश दिया कि वह सरकार के प्रस्ताव पर विचार करे। इस कमेटी 
"के अध्यक्ष सर हेनरी फौलर थे, जो स्वयं भारत-सचिव रह चुके थे। उसके 
'दूसरे सदस्यों में सर जॉन म्यूर, सर ड्रेविड़ बराबर, लॉर्ड बैठफर, मि० 
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कंम्पवेल आदि थे। अनुसन्धान के लिए जो क्षेत्र कमेटी को दिया गया 
था वह भारत-सरकार के प्रस्ताव तक ही परिमित नहीं था । भारत-सचिव 
के आदेशानुसार यह भारतीय मुद्रा-प्रणाली से सम्बन्ध रखनेवाली 
हर बात का अनुसन्धान कर सकती थी और उसपर अपनी राय दे 
सकती थीं । 
कमेटी के सामने मुख्य प्रश्न दो थेः-- 

(१) यहां का मान या स्टैण्डड सोना हो या चांदी ? 

(२) चांदी और सोने के बीच सम्बन्ध क्‍या हो ? 

बहुतेरे गवाहों ने इस बात पर जोर दिया कि १८९३ में जो भूल हुई 
उसके सुधार के लिए यह आवश्यक है कि चांदी अपनी पुरानी जगह पर 
फिर से स्थापित कर दी जाय । कुछ गवाह ऐसे भी थे, जो चांदी को 
उसी हालत में फिर से उसकी पुरानी जगह पर लाने के,पक्षपाती थे, जब 
कि अन्तर्राष्ट्रीय समझौता होकर दोनों धातुओं का सम्बन्ध सदा के लिए 
निश्चित हो जाय । 

यह हुई चांदी के पक्षपातियों की वात । सोने के पक्षपाती भी दो 
दल्ों में विभकत थे। एक दल चाहता था कि सोने का मान तो हो ही, साथ- 
साथ सोने के सिक्‍के भी चलन में हों। दूसरा दल कहता था कि मान तो 
सोने का रहे. पर यहां उसके सिक्के न चलाए जाय॑। 

गवाहों में इस बार दो भारतवासी थे--श्रीयत रमेशचन्द्र दत्त, 
(कांग्रेस के भावी प्रेसिडेण्ट) और बम्बई के पारसी व्यापारी मि० मेरवानजी 
रुस्तमजी | दोनों ने ही सरकार की नीति की कड़ी आलोचना की । 

चांदी के पक्षपातियों की दलील यह थी कि “उससे भारतवर्ष को 
काफी लाभ हुआ था, और ऐसी वस्तु का परित्याग हगिज न करना चाहिए 
था। १८९३ में परिस्थिति और भी उपायों से काबू में लाई जा सकती 
थी । इसके लिए मुद्रा-प्रणाली में ऐसे उलट-फेर की कोई आवश्यकता नहीं 
थी। इस बीच में यह अनुभव भी हो गया था कि इस क्षेत्र में सरकार की 
दस्तन्दाजी से क्या-क्या अनर्थ हो सकते हैं । व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए 
कि समांज की आवश्यकताओं के अनुसार करेंसी (मुद्रा) की मात्रा स्वतः 
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घटती-बढ़ती रहे । पर यह प्रवन्ध जब सरकार अपने हाथ में ले लेती 
तब यह घटना-वढ़ना उसके इच्छानुकल होने लगता है। फिर तो यह हो 
सकता हे--जैसा कि यहां हो चुका था --कि रुपए की सख्त जरूरत है, और 
सरकार उसे देने से इनकार कर देती है; देश में रुपए-पैसे का दुर्भिक्ष हैं, 
और सरकार कहती है कि नहों, रुपए का बाहरय है, हम सिक्कों को चलन 
से निकाल कर गलाने जा रहे हैं ! पर करेंसी का स्वतः घटना-बइना तभी 
हो सकता हैँ जब टकसाल का दरवाजा सबके लिए खल्ा रहे; जिसकों 
मुद्रा की आवश्यकता हुई, अपना सोना या चांदी टकसाल में के गया और 
उसके सिक्के करा लिए। यहां भारतवर्ष में सोने की इलाई की आजा 
कम थी, इसलिए यह और भी आवश्यक था कि चांदी की टकसाल फिर 
से खोल दी जाय । इससे सारी कृत्रिमता और तज्जनित दोप दर हो 
जायंगे । 

उस समय चांदी का दाम २७ और २८ पेंस के बीच था, पर चांदी के 
पक्षपातियों का कहना था कि अगर टकसाल खोल दी गई और यहां चांदी 
के सिक्‍के पुवेवत्‌ ढलने छगे तो बाजार शीघ ही ३० पेंस हो चलेगा। इसका 
अर्थ होगा १२ पेंस का रुपया। पर विपक्षी यह कहते कि इस बात 
की गारण्टी ही क्‍या है कि चांदी या एक्सचेंज इससे भी नीचे न मिरेगा ? 
मि० राली ने इस प्रइत का उत्तर देते हुए कहा था कि संसार में सभी 
कुछ सम्भव हैँ, पर हम व्यापारी अनृभव से जानते हैं कि क्या सम्भव है 
ओर क्या असम्भव। जहां व्यावहारिक बातों की चर्चा हो वहां ऐसे प्रइन 
उठाने से क्या लाभ ?  मि० डंकन नामक दूसरे गवाह से भी यही प्रश्न 
किया गया और उनका उत्तर इस प्रकार था:---- हमारे स्कॉटलेण्ड में 
जब कभी कोई ऐसा सवाल करता हैं तव इसका जवाब एक लोकोक्ति के 
रूप में दिया जाता है। वह लोकोक्ति यह हैं कि अगर आसमान गिर पड़े 
तो गानेवाले पक्षियों के दम घुट जायंगे। पर ब्रावजद इसके, वे पक्षी गाते 
ही जाते हैं।” 

लॉड्ड ऐल्डनहम इंगलेण्ड के प्रसिद्ध बेंकर थे, और बेंक आव्‌ इंगलैण्ड 
के गवर्नर रह चुके थे। इन्होंने अपने बयान में भारत-सरकार की कार्रवाई 
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की तीब्र आलोचना की और उसे जुर्म! तक बताया | छोॉर्ड ऐल्डनहम 
ह्ेत मृठ्रा-प्रणाली के पक्षपाती थे और सोने-चांदी का सम्बन्ध निश्चित 
करने के लिए चाहते थे कि फिर से अन्तर्राष्ट्रीय समझौते के लिए प्रयत्न 
किया जाय । ु 

मि० रॉबर्ट बारकछे नामक व्यवसायी भी ऐसा समझोता चाहते थे । 
उन्होंने अपने इजहार में कहा:--- 

“मेरा विश्वास है कि भारत में चांदी की टकसाल का दरवाजा फिर 
से खोल देने का निर्चय होते ही कुछ ऐसी शक्तितियां काम करने लगेंगी 
जो चांदी के मूल्य को बढ़ाये बिना न रहेंगी। भारतीय टकसाल बन्द होने 
से पहले, चांदी का दाम ३८ पेंस से कभी नीचे नहीं गिरा था, और ऐसे 
निशचयमात्र से ही उस दाम में तेजी आ जायगी। चीन और अफ्रीका में 
भी चांदी के उपयोग के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र हैँ ।” 

सोने के पक्षपाती वही कहते जाते थे जो टकसाल बन्द होने से पहले 
बार-बार कह चुके थे---चांदी काफी चंचल, डावांडोल, अस्थिर, अव्य- 
वस्थित साबित हो चुकी हैँ । एक्सचेंज को अपने साथ नीचे गिरा कर 
इसने उन सबको नृकसान पहुंचाया हें“---और उनमें भारत-सरकार का 
नाम सबसे पहले लेने लायक हे---जिन्हें रुपया विलायत भेजना पड़ता हूँ । 
पर इससे आगे सोने के सब पक्षपाती साथ जाने को तेयार न थे। कोई हमें 
सोना किसी रूप में देना चाहता था, कोई किसी रूप में। कुछ तो सोना 
नाममात्र को ही देनेकाले थे । 

इंन सबके सामने पहला सवाल यह था कि जो रुपए चलन में थे 
ओर जो प्रतीक-मुद्रा बना दिए गए थे उनके बदले,जनता की मांग होने पर, 
सरकार सोना देने को तैयार रहेगी या नहीं ? सर जॉन रूबक का कहना 
था कि जब तक सरकार बदले में सोना देने को तैयार नहीं होती तब तक 
सोने का मान या स्टेण्डड सार्थक हो ही नहीं सकता । पर सोने के पक्ष- 
पातियों ने एक स्वर से यही कहा कि अगर सोने के स्टैण्डर्ड की प्रतिष्ठा 
के लिए यह आवश्यक हो तब तो न होगा बांस न बजेगी बांसुरी । 
रुपयों के बदले सरकार सोना देते को बाध्य न हो--इसी आधार पर सबने 
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अपनी-अपनी स्कीम पेश की | हां, अगर किसी साल भारत की देनदारी 
ज्यादा हुई और उसके लिए भूगतान में सोना वाहर भेजना आवश्यक 
हो गया तो इन स्कीमों में इस बात की प्राय: व्यवस्था थी कि सरकार रुपए 
लेकर उस काम के लिए सोना दे । 
आपस का मतभेद विश्येषत: इस बात पर था कि देश के भीतर चलन 
में सोने के सिक्के रहें या नहीं । मि० मैकलियड, लॉ नॉर्थत्रक, सर 
सेम्युअल माण्टेग्यू, सर एडगर विन्स्टन-जैसे लोग इस वात के पक्ष में थे । 
उनका कहना था कि जब तक सोने के सिक्के चलन में न होंगे, यहां की 
मुद्रा-प्रणाली पूर्णतः स्वस्थ न हो सकेगी। सर एडगर विन्स्टेत मिल्र-सरकार 
के सलाहकार रह चुके थे । उनका कहना था कि “सिद्धाल्वतः यह सम्भव 
है कि सोने का मान या स्टैण्डर्ड बिना सोने के सिक्कों के चलन के हो, पर 
यह अपवादस्वरूप हैं; और जिस मुद्रा-प्रणाली में ऐसी व्यवस्था हो वह कभी 
उत्तम नहीं कही जा सकती । सोने के मान या स्टेण्डड का आधार ऐसी 
व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें आवश्यकतानुसार सोना देश से वाहर 
बेरोक-टोक जा-आ सके और देश के भीतर भुगतान के लिए सोने के सिक्‍कों 
का स्वच्छन्द व्यवहार हो सके। इस प्रकार की व्यवस्था उस व्यवस्था से 
अधिक प्रचलित और हितकर है, जिसमें लेन-देन के लिए केवल प्रतीक- 
मुद्रा काम में लाई जाती हो। यह भी कहा जा सकता हैँ कि जहां सोने 
का मान या स्टैण्डड है, पर चलन में सोना नहीं है, वहां सरकारद्वारा दस्त- 
न्‍्दाजी विशेष रूप से होगी। पर इस प्रकार की दस्तन्दाजी बहुत ही बुरी 
चीज है। जो भी मुद्रा-प्रणाली हो, वह स्वतः काम करनेवाली होनी चाहिए 
और सरकारद्वारा हस्तक्षेप कुछ खास परिस्थितियों में ही--और वहां भी 
कम-से-कम ---होना चाहिए ।” सोने के सिक्के के विरोधी यह कहा करते 
कि चलन में सोना अधिक काल तक नहीं ठहर सकता--लोग उसे दबाकर 
बैठ जायंगे । इसके उत्तर में मि० मेकलियड का कहना था कि सोना इस 
देश के लिए कोई नई चीज नहीं थी । सोने के सिक्के यहां सदियों 
तक चल चुके थे। १८५३ से पहले जो सोने के सिक्‍के यहां चलन में थे 
उनका तखमीना था बारह करोड़ पौंड। “नहीं, भारतवर्ष को सोनें के 
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सिक्‍कों का ऐसा लोभ या मोह नहीं है कि वह उन्हें चलन में रहने ही 
नदें। 

सोने के सिक्के के विरोधियों में बंगाल-बेंक के कर्मचारी मि० लिण्डसे 
का नाम विशेष उल्लेखनीय है | यह इस विषय पर वर्षों से लिखते आ 
रहे थे और जब फौलर कमेटी बेठी तब उसके सामने इन्होंने एक स्कीम 
रखी, जो इनके नाम से मशहूर है । इनकी स्कीम संक्षेप में यह थी :-- 

“सोना मान या स्टेण्डडे कर दिया जाय, पर चलन में सोने के सिक्‍के 
न हों। देश के भीतर रुपए और नोट करेन्‍्सी का काम करें। लन्दन 
में एक करोड़ पौंड के लेकर एक रिजवें (कोष) कायम किया जाय, 
जिसका नाम गोल्ड स्टेण्डड रिजवे हो । रुपए की एक्स्चेंज-दर, ऊपर 
और नीचे, दोनों ओर बांध दी जाय । जब किसीको रुपयों की जरूरत 
हो तब वह लन्दन में सरकार को स्टलिंग दे और १६६% पेंस की दर से 
यहां उससे रुपए ले ले। इसके विपरीत, जब किसीको विलायत में स्टलिग 
की जरूरत हो तब वह यहां रुपए देकर १५३ पेंस की दर से वहां सरकार 
से सटलिंग ले छे। १५,००० से कम किसीको रुपए न मिलें और १,००० 
से कम किसीकों स्टलिंग न मिले | अगर किसी समय स्टलिग की मांग 
इतनी अधिक हो कि रिजवे खाली हो जाने का डर हो, तो उस हालत में 
सरकार भारतवर्ष में मिलनेवाले रुपयों को कुछ हद तक गला डाले और 
चांदी को लन्दन भेज कर बेच दे और उसका स्टलिंग कर ले ।” 

इस स्कीम का खास उद्देश था भारतवर्ष में करेन्सी के लिए सोने 
का व्यवहार न होने देना, और इसमें इस बात पर बहुत जोर दिया गया था 
कि सोने का जो रिजवं हो वह लन्‍्दन में ही रहे। मि० लिण्डसे का कहना 
था कि लन्दन में सोना रहने से ब्रिटिश साम्राज्य के आ्थिक केन्द्र की 
मजबूती बनी रहेगी, और वह रिजर्व को भारतवर्ष में रखने के कट्टर 
विरोधी थे । 

पर उस समय भारत-सरकार का मत और ही था। उसके अर्थ-सदस्य 
सर जेम्स वेस्टलेण्ड ने इस स्कीम की आलोचना करते हुए कहा कि “भारत- 
वर्ष में नई मुद्रा-पणाली की सफलता के लिए ग्रह अत्यन्त आवश्यक है कि 
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सर्वसाधारण को उसपर पूरा विश्वास हो । और उस विश्वास-सम्पादन 
के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि सोने का रिजवे इसी देश में रखा 
जाय । अगर रिजवे लन्दन में रखा गया, और लोगों का यह खयाल हो 
चला कि भारत-सचिव या व्यापारियों की मांग पूरी करने में यह कभी 
भी गायब हो सकता हैं तो विश्वास हशिज न जम सकेगा ।” सर जेम्स 
वेस्टलेण्ड की एक टिप्पणी यह थी कि रिजवे ६,००० मील दूर न रखकर 
भारतवर्ष में रखा जाय तो उसकी मिकदार चाहे जो हो, वह हर हालत में 
ज्यादा मफीद साबित हो सकता है । 

और लोगों ने भी इस स्कीम को आपत्तिजनक वताया और इसकी 
कड़ी आलोचना की । इसका सबसे बड़ा दोष यह बताया गया कि इसमें 
सरलता और स्वाभाविकता को तिलांजलि दे दी गई थी और सारी व्यवस्था 
जटठिल-से-जटिल और क्ृत्रिम-से-कृत्रिम बना दी गई थी। प्राय: सव कुछ 
सरकार के हाथ में या उसकी मर्जी पर छोड़ दिया गया था, और विद्येष 
ध्यान इस बात का रखा गया था कि सोना यथासम्भव हरून्दन में ही केन्द्री- 
भूत रह । 

यद्यपि फोलर कमेटी ने यह स्कीम स्वीकार नहीं की तथापि हमारे 
शासकों की कारसाजी से देश में जो मृद्रा-प्रणाली प्रचलित हुई वह बहुत 
कुछ इसी स्कीम के अनुसार थी। इसीलिए इस विषय के इतिहास में 
लिण्डसे-स्कीम को विशेष महत्व प्राप्त है । 

कमेटी ने अपना निर्णय देते हुए पटले तो भारत-सरकार के प्रस्ताव 
को यह कह कर अस्वीकार्य बताया, कि इस बीच में परिस्थिति बहुत कुछ 
बदल चुकी थी---एक्स्चेंज १६ पेंस तक पहुंच गया था और स्थिर हो रहा 
था---अब वह समस्या नहीं रह गई थी---अगर रुपए चलन से निकाल लिए 
गए तो यहां मुद्रा-सम्बन्धी स्थिति भयंकर हो जायगी और अगर उन रुपयों 
को गला कर बेच दिया गया तो चांदी और भी नीचे गिर जायरी, जिससे 
चीन-जसे चांदी की मुद्रावाले देश और भारतवर्ष के बीच के एक्सचेंज में 
हलचल-सी उपस्थित हो जायगी। , 

चांदी और सोने के बीच के प्रश्न पर कमेटी ने अपना फैसला चांदी के 


है 
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खिलाफ दिया और भारतवर्ष के लिए सोने को ही श्रेयस्कर बताया। 
“भारतवर्ष में मूल्य का मान या मापक सोना ही होना चाहिए--चाहे वह 
सोने के सिक्कों के साथ हो, चाहे सोने के रिजवे या कोष के ।” 

पर कमेटी ने उन सव स्कीमों को त्याज्य ठहराया जिनमें बिना सोने 
के सिक्कों के सोने का मान या स्टैण्डडे चलाने की वात थी। ऐसे सिक्‍के 
इस देश में बहुत समय तक चल चुके थे, और इतिहास से इस आशंका की 
पृष्टि नहीं होती थी कि जैसे छलनी से पानी बाहर निकल जाता हैं वेसे ही 
इस देश में चलन से सोने के सिक्के निकरू जायंगे। कमेटी की सिफारिश 
यह थी :--- 

“हम लोग इस वात के पक्ष में हें कि ब्रिटिश सॉवरेन या गिनी का भारत- 
वर्ष में भी चलन होने लगे और लोग उसे देने-लेने को बाध्य कर दिए जाय॑ ॥ 
साथ ही, ब्रिटिश टकसाल की ऑस्ट्रेलिया में जो तीन शाखाएं हे उन्हें जिन 
शर्तों पर सोने के सिक्के (सॉवरेन) ढालने का अधिकार प्राप्त है उन्हों 
शर्तों पर भारतवर्ष की टकसालों को भी ऐसे सिक्के अवाधित रूप से ढालने 
दिया जाय । इसका फल यह होगा कि सब सॉवरेन समान होंगे और उनका 
चलन ग्रेट-ब्रिटेन में तथा भारतवर्ष में, दोनों जगह, होने लगेगा।” 

रुपयों के बारे में कमेटी ने लिखा कि “स्वयंसिद्ध मुद्रा सॉवरेन 
होगा, और रुपए प्रतीक-मुद्रा का काम करेंगे। पर लेन-देन में रुपयों का 
व्यवहार परिमित या नियन्त्रित करना संभव नहीं--इसलिए इस विषय 
में प्रतीक-म॒द्रा स्ववंसिद्ध मुद्रा के ही समान होगी।” कमेटी ने अमेरिका के 
संयक्त राज्य और फ्रांस, इन दो देशों के उदाहरण देकर यह दिखाया कि 
वहां सोने का मान या स्टैण्डड था, फिर भी चाहे जिस हद तक हो, लोग 
चांदी के सिक्‍के लेने-देने को बाध्य थे। कमेटी की राय में आवश्यकता 
केवल इस बात को थी कि रुपयों की तादाद जरूरत से ज्यादा न बढ़ाई 
जाय; और उसकी सिफारिश थी कि जब तक चलन में सोने का परिमाण 
अत्यधिक नहीं हो जाता तब तक और रुपए न ढाले जाय॑। 

रुपयों के बदले भारत-सरकार सोना देने को बाध्य हो--ऐसी कोई 
सिफारिश कमेटी ने नहीं की। 
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एक्सचेंज की स्थायी दर के सम्बन्ध में कमेटी ने अपना निर्णय १६ पेंस 
के ही पक्ष में दिया । उसकी खास दलील यह थी कि मौजूदा दर यही है और 
यह प्राय: डेढ़ साल से कायम है । इसको वेदखल करके किसी भी दूसरी 
दर को इसकी जगह विठाना--बने को विगाड़ना, बसे को उजाड़ना और 
अनगिनत आदमियों के साथ अन्याय करना होगा | 

टकसाल बन्द करके जो परिस्थिति पैदा कर दी गई थी उसमें सरकार 
१६ पेंस ही क्‍यों, जो दर चाहती, कायम कर सकती और टिका सकती 
थी । सिक्कों की ढलाई अब उसके हाथ की बात थी--उनकी तादाद 
या संख्या कम करके वह उनका मूल्य चाहे जितना ऊँचा कर सकती थी। 
सवाल सिर्फ यही था कि लोगों को अपनी अन्त्रणा के रूप में इसका क्‍या 
दाम चुकाना पड़ेगा और इसमें कितना समय छगेगा ? कृत्रिम उपाय 
से किसी दर को कायम कर देना और फिर उसी दर की दुहाई देता--- 
यह नीति-रीति हमारी सरकार और उसके तरफदारों को ही झोभा 
दे सकती थी। फौरर-कमेटी की नियुवित अप्रैल १८९८ में हुई थी। उसने 
अपना काम इतनी ढिलाई से किया कि उसकी रिपोर्ट निकली जुलाई 
१८९९ में | तव तक १६ पेंस दर कायम हुए प्रायः १८ महीने हो चुके 
थे। क्या इसमें भो सन्देह हो सकता है कि जानबूझ कर यह निर्णय इतने 
समय बाद किया गया, ताकि उस दर के पक्ष में और कुछ नहीं तो इतना 
तो कहा जा सके, कि यह पोधा डेढ़ साल का हो चुका है, अब इसको उखाड़ 
कर इसकी जगह दूसरा पौधा लगाना जं/खिम और खतरे का काम है? 

ऊपर कहा जा चुका हूँ कि नए सिक्‍कों की ढलाई बन्द करके और 
रुपए की कहतसाली पेदा करके ही सरकार ने उसकी कीमत १६ पेंस 
तक पहुँचाई। कमेटी को इस सम्बन्ध में जो साक्ष्य मिला वह उस भयंकर 
स्थिति का सूचक था, जिसे सरकार की नीति ने यहां कुछ काल पहले 
पेदा कर दिया था । क्‍ 

बंक-रेट १३ प्रतिशत तक पहुँच गई थी, पर व्यापारियों को २४ 
प्रतिशत पर भी रुपया उधार मिलना मुश्किल था। रुपए की ऐसी तंगी 
लोगोंके लिए बिलकुल नई वात थी। कलछकत्ते की किलबर्न कम्पनी 
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के प्रतिनिधि ने अपने बयान में कहा था:---इस समय किसी भी 
उद्योग-बंच्े के लिए रुपया उठाना असम्भव हो रहा हैं। सरकारी कागज 
पर कर्ज लेना चाहें तों मिलने का नहीं, वंयोंकि सराफ उस पर रुपया 
देने को तैयार नहीं हैं । अच्छी-से अच्छी कम्पनी के शेयर बेचना चाहें, तो 
शोबर बिकने के नहीं । जो कम्पनियां डिविडेण्ड देती आ रही हैं उनके 
भी शेयर बाजार में बिक नहीं सकते। हम लोगों की एक स्टीम-बोट कम्पनी 
है, जो कई साल से आठ प्रतिज्मत मुनाफा देती आ रही है । पर अगर हम 
उसके ५०० जोयर भी बेचना चाहें तो नहीं बेच सकते। थाजार में महीनों 
से रुपए की ऐसी तंगी है कि कोई ऐसे शेयर या डिबेंज्चर का भी खरीदार 
नहीं निकलता । 
रुपया इतना महंगा हो जाने से चीजों के दाम गिरे थे और व्यापार 
मन्‍्दा हो रहा था। श्रीयुत रमेशचन्द्रदत्त ने इस सम्बन्ध में कमेटी का 
ध्यान अपने एक नोट की ओर आकर्षित करते हुए कहा था :-- टकसारू 
बन्द हो जाने के बाद भारतत्॒र्ष के प्राय: प्रत्येक प्रान्त में --पंजाब, संयुक्त 
प्रान्त, बंगाल, वम्बई, मद्रास, आसाम, और मध्य प्रान्त में--गल्ले का 
दाम नीचे गिरना शुरू हुआ । . . . - ---- मेंने १८९३-९४ और 
१८९४-९५ को एक साथ लिया है, और में देखता हूँ कि प्राय: सर्वेत्र 
दाम गिर गए थे। में इसका कारण यही बता सकता हें कि टकसाल बन्द _ 
हो जाने के बाद रुपया महंगा हो चछा | १८९२, १८९४ और १८९५ 
में में स्वयं बंगाल में था (१८९३ में में बाहर था) और में निजी अनुभव 
से कह सकता हूँ कि १८९४-९५ में दाम गिरने का और कोई कारण 
हीं हो सकता था। उस समय संयुक्त प्रान्त में अकाल था, इसलिए गल्‍ले 
का दाम ऊँचा रहना चाहिए था। पर आप देखेंगे कि प्रायः हर जगह 
दाम नीचे ही रहे ।* 
इसी तरह नील और चाय के दाम नीचे गिर गए थे और इनकी 
काइत की तरक्की रुक गई थी। बम्बई की कॉटन-मिलों की अवस्था 
शोचनीय हो रही थी। ६ अगस्त १८९८ के अंक में टाइम्स आफ इण्डिया' 
ने लिखा था-- परिस्थिति' सुधरने के बजाय बिगड़ती जा रही है । ऐसा 


सोने का ग्रहण १३३ 


बुरा समय तो न कभी देखा गया, न सुना गया । अधिकांग मिलें घाटे से 
चल रही हँं--ऊुछ किसी त्तरह अपनी आय से अपना व्ययमात्र पूरा कर 
लेती हैं; बहत कम मिले ऐसी हैं जो कुछ म॒नाफे के साथ चल रहो हों। 
मालम नहीं, ऐसे दुष्काल का अन्त कब होनेवाला हे । वाणिज्य-व्यापार 
में दारुण मन्‍्दी छाई हुई थी और बड़े-बड़े व्यवसाथधियों को टाट उलट 
देना पड़ा था । 

विदेशी व्यापार का हाल यह था कि जितना निर्यात (एक्सपे 
होना चाहिए था, नहीं हो रहा था; और जो आयात (इस्पोर्ट) 
होना चाहिए था, होने रूगा था। एक्स्पोर्ट में से इम्पोट घटा देने पर जो 
बाकी बचता है वह एक्स्पोटें-सरप्छस (निर्यात का आविक्य) कहाता है| 
एक्सचेंज की दर का इस सरप्छस पर क्या असर पहु्ता है वह नीचे के 
अंकों से स्पष्ट हो जायगा :-- 

निर्यात का आधिक्य 


र्टे) 
न 


साल करोड़ रुपए एक्सचेंज की रेट (पेंस) 
१८९२-९४ ५३२ 58% 
१८९४-९५ र४८ १९.१० 
१८९५-९६ हे १३.६४ 
९८९६-९७ 50 १४८, ४५ 
(८९७३-९८ ९१ १५.४० 


दर जितनी ही ऊंची, सरप्लस उतना ही नीचा--अर्थात्‌ एक्स्पोर्ट 
उतना ही कम | अवश्य ही एक्सपोर्ट कम होने के कुछ और भी कारण थे-- 
अकाल, भूकम्प, महामारी, सरहदी लड़ाई इत्यादि--पर सबमें प्रधान 
कारण एक्सचेंज ही था। जब यहां दाम ऊँच होते हैं तब एक्स्पो्टर को विदेश 
एक हद तक दाम घटा कर माल बेचने की गुंजाइश रहती है । पर जब 
यहां दाम नीचे होते हैँ तब यह गुंजाइश नहीं के बराबर रह जाती हैं। 
चीन के व्यापार से भारतवर्ष को क्रमश: हाथ धोना पड़ा । जब यहां का सूत 
वहां महँगा पड़ने छमा तव चीन में ही कॉटन-मिल्लें स्थापित होने लगीं, 
और अन्त में वह बाजार हमारे हाथ से निकल गया । उधर इस्पोर्ट को 
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एक्सचेंज बढ़ने से प्रोत्साहन मिला और यहां के उत्पादकों की कठिनाई 
इससे और भी वढ़ गई। जर्मनी और ऑस्ट्रिया-हंगरी से उन दिनों चुकन्दर 
की चीनी की वाजार में वाढ़-सी आ गई और देशी चीनी या गड़ बनाने- 
वालों को उससे काफी नकसान पहुँचा | जो द्रदर्शी थे वे जानते थे कि 
इम्पोर्ट स्थायी रूप से तभी बढ़ सकता है, जब एक्स्पोर्ट की यथेड्ठ उन्नति 
होती रहे। यही कारण है कि राली ब्रदर्स और ग्राहम कम्पती-जैसे इम्पोर्टर 
भी नीचे एक्सचेंज के पक्ष में थे । मि० राली ने कहा था--- ग्राहम और 
हमारी फर्म बड़ें-से-बड़े इम्पोर्टर हैं--वल्कि ग्राहभ तो केवल इम्पोर्टर 
हें--फिर भी वे चांदी की टकसाल को खोल देने और एक्सचेंज को नीचा 
रखने के पक्ष में हैं।' मि० ग्राहम ने इसका समर्थन करते हुए कहा था-- 
“चांदी के और एक्सचेंज के गिरने से स्वयं मुझे नुकप्तान पहुँचा है । पर मेरा 
विश्वास हू कि यह नुकसान थोड़े समय के लिए हूँ । लोग मशझप्ते पूछते हें कि 
आप कपड़े के इम्पोर्टर होते हुए चांदी की टकसाल खोल देने के पक्ष में 
कंसे हैं ? में उत्तर देता हूँ कि यह प्रश्न एक्स्पोर्ट या इम्पोर्ट का नहीं, यह 
तो देश की भलाई का प्रहत हैं। देश की उत्पादन-शक्ति बढ़ जाय तो एक्स्पोर्टर 
ओर इस्पोर्टर दोनों ही फायदे में रहेंगे। फर्क इतना ही है कि एक्स्पोर्टर फौरन 
फायदा उठा लेगा और इम्पोर्टर को--अर्थात्‌ मुझे कुछ देर ठहरना पड़ेगा।” 

१८९८ वाले कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव पास हुआ, जिसमें 
कहा गया कि एक्सचेंज के गिरने से होतेवाली हानि का मूल कारण हे 
इंगलेण्ड में भारत-सरकार के खर्च को उत्तरोत्तर वृद्धि। ' और यह कि अगर 
उस नकसान को पूरा करने के लिए एक्सचेंज को कृत्रिम ढंग से ऊंचा किया 
जाता हे या चलन में करेन्सी की कमी कर दी जाती है तो इससे भारतवर्ष 
की आर्थिक कठिनाई बढ़े विना और उसको व्यायारिक क्षति हुए बिता 
नहीं रह सकती | 

एक्सचेंज के प्रइन पर कमेटी सर्वेसम्मति से १६ पेंस के पक्ष में 
निर्णय न दे सकी । उसके दो मेम्बर सर जॉन म्पूर और मि० कैम्पबेल ने 
१८ पेंस की सिफारिश की, और मि० हॉलेंड की राय यह ठहरी कि इस 
प्रदन का अन्तिम निर्णय अभी न किया जाय । 
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सर जॉन म्यूर और मि० कंम्बेल ने १६ पेंस का विरोध करते हुए यह 
दिखाया कि यह दर कृत्रिम ढंग से कायम की गई थी और इस देग के लिए 
हानिकर थी; इससे किसानों का बड़ा नुकसान था। 

“यह सच हैं कि दर जितनी ऊंची होगी, भारत-सरकार के लिए 
स्टलिग उतना ही सस्ता होगा । पर पूछा जा सकता है कि सरकार को 
जो फायदा हुआ वह आखिर आया कहां से ? इस प्रइन का उत्तर देना 
आसान काम है। सरकार को जो लाभ होता है वह वास्तव में उस किसान 
की हामि है जिसे अब कम दाम में ही अपना माल बेच देना पड़ता है ।” 

रुपए की असली कीमत तो १५ पेंस से भी बहुत कम थी, इसलिए 
यह आक्षेप करना जा नहीं था कि उसकी सिफारिश करनेवाले रुपए की 
कीमत घटाकर उसे 'घटिया' कर देना चाहते थे। प्रत्युत १६ पेंस कीमत 
बहुत ज्यादा थी, और उसके विरुद्ध बहुत कुछ कहा जा सकता था | कृत्रिम 
और ऊंची दर की भयंकरता को कम करने के उद्देश से इन दोनों मेम्वरों 
ने यह सिफारिश करना मुनासिव समझा कि वह १६ के बजाय १५ पेंस 
कर दी जाय। 

इधर चांदी के पक्ष-विपक्त की बातें हो रही थीं, उधर सोने का उत्पादन 
वेग से बढ़ रहा था और सोने में चीजों के दाम भी ऊंचे होने लगे थे। १८९८- 
९९ में दाम ऊंचे होने के कारण इस देश के माल की मांग अच्छी रही 
और एक्सपोर्ट की उन्नति हुई। सोने के उत्पादन में इस वृद्धि के कारण 
संसार के मुद्रासम्बन्धी इतिहास में एक नए अध्याय का आरम्भ हो चुका 
था या होनेवाला था। भारतवषे में भी अब दाम बढ़ने छगे और कुछ 
समय बाद लोग १६ पेंस के दोषों को भूल-से गए. और उसीको स्वाभ!विक 
समझने लगे । 

यहां भारत-सरकार के आयनव्यय के विषय में कुछ कह देना 
आवश्यक है । लॉर्ड रिपन के जाने के बाद इस देश में कई नए टेक्स लगाए 
गए, जिससे करदाता का बोझ बेहद भारी हो गयां। १८८२-८५ में 
सरकार प्रतिवर्ष कर के रूप में जो कुछ ले चकी थी उसको आधार मानकर 
स्वर्गीय गोखले ने अपनी एक स्पीच में दिखाया था कि १८८५-९८ इन 
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१४ सालों में सरकार ने जनता से १२० करोड़ अधिक लिया था। इससे 
से ८० करोड़ तो फौजी रच में चला गया था, और बाकी दूसरी मदों में । 
शिक्षा के लिए इसमें से कुछ एक करोड़ ही प्राप्त हुआ था । 

पहले सरकार की ओर से कहा जाता कि एक्सचेंज गिरने से जो हानि 
होती है वह उसे टेक्स घटाने के प्रइन पर विचार भी करने नहीं देती । 
जब एक्सचंज ?६ पेंस कर दिया गया और सर का र की वह गहन समस्या 
हल हो गई, ठव लोगों को आज्या होने लगी कि हमारा बोझ अब हलका 
कर दिया जाग्ग/। पर उनका बोझ ज्यों-का-त्यों बता रहा और उनकी 
आश्या निराद्या में परिणत हो गई। रुपए की कीमत जब १२ और १३ 
पंस के बीच थी तब सरकार को जितना खचे पड़ता था उसमें--रुपए की 
कीमत १६ पेंस होजाने पर--चार और पांच करोड़ के बीच की बचत 
होने लगी; पर इस बचत का कई साल तक जनता को कोई लाभ न पहुंचा । 
अब सरकार की नीति यह हो चली कि आय से व्यय पूरा होना ही पर्याप्त 
नहीं कहा जा सकता--आय इतनी होनी चाहिए कि प्रतिवर्ष व्यय पूरा कर 
देने के वाद खासी बचत रहे । १९०१-०२ में समाप्त होनेवाले पांच 
वर्षों में यह बचत १२.२६ करोड़ रुपए रही ! श्रीयुत गोखले का कहना था 
कि अगर यद्ध और अकाल के कारण व्यय में वृद्धि न होती तो सरकार की 
आय उसकी आवद्यकता से प्रतिवर्ष प्राय: ६॥॥ करोड़ रुपए अधिक होती ॥ 

इस विषय पर दूसरे अध्याय में और भी प्रकाश डाला गया हैँ । 


छे 


आड़ से शिकार 


फौलर-कमेटी ने बहुमत से जो सिफारिश की थीं उन सबको भारत- 
सचिव ने मंजर कर लिया । उन्होंने अपने ववक्‍तव्य में कहा कि-- इस 
रिपोर्ट के महत्व के अनसार इस पर ब्रिटिय सरकार ने ध्यानपूर्वक विचार 
किया हैं । और इसमें जो तथ्य और जो यक्तियां पेश्य की गई है उन्हें सार- 
गभित मानती हुई वह इस नठीजे पर पहुंची है कि इसके उनूछ मान ब्िए 
जाय॑ं और वे अमल में लाए जाय॑ । पर इतना कह कर भारत-सचिव और 
उनके सलाहकारों ने रिपोर्ट को ताक पर रख दिया और उन उसूलों के ही 
खिलाफ काम करना शुरू कर दिया । 

उन्होंने नई मद्रा-प्रणाली के संगठन या रचना में कानन से कम-- 
बहुत कम--काम लिया और अपनी निरंकुदता प्राय: अक्षण्ण रखी | जो 
कुछ करते रहे, हुक्‍्मनामों या फरमानों के जरिए, जो उनके सुविधानुसार 
बदले जा सकते थे । 

इस समय में कब कौन-सी घटना घटी, इसका एक संक्षिप्त विवरण 
नीचे दिया जाता है:-- 

१८९ ९---एक ऐक्ट पास हुआ, जिससे लोग सॉँवरेन या गिनी लछेने- 
देनें को बाध्य हो गए। दर रही १६ पेंस ८ एक रुपया । 

१८९९--१९०३--भारतीय टकसालों में सॉवरेन ढालने के सम्बन्ध 
में समझौते का जो प्रयत्न हो रहा था वह छोड़ दिया गया । 

१९००--#पयों की दलाई से जो मुनाफा होता उससे लबन्‍्दन में 
गोल्ड स्टेण्डड रिजवें-सुवर्णनिधि या सुवर्ण-कोष-की रचना की गई । 

१९०४--भारत-सचिव की ओर से ऐलान किया गया कि १६६ 
पेंस की दर से वह चाहे जितने की हुंडी भारत-सरकार पर बेचने को तैयार 
रहेंगे । 
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१९०५--तोंटों की पुश्ती के लिए जो करेनन्‍्सी रिजवे था उसकी ओर 
से कुछ सोना बेंक आघ्‌ हु्ंगलेण्ड में रखा गया, और यह विधान भी बना 
कि उस रिजवे का एक हिस्सा लन्दन में कर्ज या उधार दिया जा सकेगा । 

१९०६--पहले यह व्यवस्था थी कि भारतवर्ष में सोना देनेवाले 
को सरकार रुपए दे देती । अब यह व्यवस्था कर दी गई कि सिफं सोने के 
ब्रिटिश सिक्‍के देनेवाले रुपए पा सकेंगे । 

१९० ३--गोल्ड स्टैण्डडे रिजवे की एक शाखा इस देश में खोली गई, 
जिसमें रुपए रखे जा सकते थे । 

१९०८--कलकरे में लन्दन पर १५८६ पेंस की दर से हुंडियां बेची 
गई और हब्दन में गोल्ड स्टेप्ड5 रिजं से उनका भुगतान किया गया । 

१९ १ ०--दस और पचास रुपए के नोट अखिल भारतीय कर दिए 
गए और यह विधान बना कि सोने के ब्रिटिश सिवकों के बदले नोट मिल 
सकेंगे | 

१९११---सौ रुपए के नोट भी अखिल भारतीय कर दिए गए 

१९१३--भा रतीय मद्रा-५रणाली की जांच के लिए एक शाही कमीशन 
नियक्त हुआ । 

अब फौलर-कमेटी की सिफारिशों को लेकर हम यह दिखाना 
चाहते हे कि सरकारद्वारा स्वीकृत हो जाने पर भी वे कहां तक अमल में 
लाई गई । सबसे पहले सोने के सिवके की बात लीजिए । 

कमेटी ने सिफारिश की थी कि ब्रिटिश सॉवरेन लेने-देने को लोग 
बाध्य कर दिए जाय । १८९९ में एक ऐक्ट के द्वारा यह विधान कर दिया 
गया। कमेटी की दूसरी सिफारिश यह थी कि जिन झार्तों पर ब्रिटिश 
शाही टकसाल ऑस्ट्रेलिया में साँवरेन की ढलाई होने देती है उन्हीं शर्तों पर 
यहां भी होने दे । ब्रिटिश सरकार की ओर से या उसके अर्थ-विभाग की 
ओर से इसका ऐसा विरोध हुआ कि यह सिफारिश सिफारिश ही रह गई 
वास्तव में वह विरोध जाहिरा तौर पर नहीं किया गया । पर तरह-तरह 
की जो आपत्तियां पेश की गई उनसे उतके असली भाव के सम्बन्ध में 

सन्देह नहीं रह सकता था। 
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पहले तो ज्ञाही टकसाल ने यहां ढलाई की व्यवस्थादि के विषय में 
अड़चनें डालों, पर जब इनसे भी काम बनते न देखा तब अन्त में ब्रिटिश 
अर्थ-विभाग ने यह कहना शुरू किया कि आखिर भारतव3णें में सॉवरेन 
ढालने की ऐसी जरूरत ही कौन सी हैं? १८९९ से १९०३ तक पत्र- 
व्यवहार ही चलता रहा और अन्त में भारत-सरकार ने हार मानकर यह 
प्रयत्न ही छोड़ दिया। हां, उसकी ओर ले यह वराबर कहा जादा रहा कि 
हमारा लक्ष्य ज्यों-का-त्यों बना हुआ है और हम आशा करते हैं कि हम 
किसी-त-किसी दिन सोने का सिक्‍का यहां ढाल सकेंगे । यहां यह कह देना 
आवश्यक हैं कि ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिन थाहो टकसाल को हमारे माझरे में 
रोड़े अटकाने का अवसर इसलिए मिल गया कि हम ब्रिटिश सॉवरेन की 
ढलाई की इजाजत मांगते थे। अगर हम अपना ही कोई सिकक्‍्का--जेसे मोहर 
या अशरफी--हालने की बात करते, तो हमारे मार्ग में वह कठिनाई 
उपस्थित न होती । 

१९१२ में सर विट्ठलदास ठाकरसी ने बड़ी व्यवस्थापिका सभा में 
इस आशय का एक प्रस्ताव पेश किया कि भारतीय टकसालों में सोने के 
भारतीय सिक्के ढालने की व्यवस्था की जाय। उत्होंने अपने भाषण 
में कहा--- 

“इस विषय में कभी कोई सन्देह नहीं रहा है कि हमारी मुद्रा नीति 
का लक्ष्य हें सोने के सिक्के के साथ सोने का मान या स्टेण्डडें । . .. « « ह 
पर आज तक सोने के सिक्‍के की व्यवस्था न हो सकी । विलम्ब से इस 
देश की बड़ी हानि हो रही है और इस विषय की कठिनाई भो बढ़ती जा रही 
हूँ । कहा जाता हूँ कि इस देश के लोग इतने गरीब हे कि यहां सोने के 
सिक्के चलाना बुद्धिमता का काम नहीं । पर यह दलील लरचर हैं। सोने 
के स्टेण्डड के लिए जब यहां के लोग गरीब नहीं तब, सोने के सिक्के के लिए 
क्योंकर हो सकते हूँ ? इस समय तो यह अवस्था है कि हमारी सोने से जो 
भलाई हो सकती है, नहीं हो रही, पर जो बुराई हो सकती हे वह हो 
रही है।" 

श्रीयृत गोखले ने इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि मुद्रा- 
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प्रणाली ऐसी होती चाहिए जिसका संचालन प्राकृतिक रीति से होता रहे-- 
जिसमें सरकार का हस्तक्षेप या दखल नहीं के बराबर हो; और वह प्रणाली 
तभी हो सकती हैं जब फौलर-कमेटी की रियोर्ट के अपुसार उसका आधार 
सोना कर दिया जाय । 

सरकार की ओर से कहा गया कि अवश्य ही सारे प्रश्न पर फिर से 
विचार करने की जरूरत है और हम इसे भारत-सचिव के सामने रखने 
जा रहे है। इसपर सर विट्ठल दास ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया। 

भारत-सरकार ने भारत-सचिव को लिखा, और भारत-सचिव को 
फिर ब्रिटिश सरकार के अर्थ-विभाग का दरवाजा खटखटाना पड़ा। पर इसकी 
मनोवत्ति या भाव में कोई अन्तर नहीं पड़ा था। फिर वही किस्सा शुरू हुआ। 
कहा गया कि भारत-सरकार इस झमेले में क्‍यों पड़ना चाहती हे ? सॉवरेन 
ढालने के लिए हमारी देखरेख जरूरी है। अगर भारत-सरकार की टकसालों 
का प्रबन्ध हमने हाथ में ले लिया तो यह असुविधाजनक होगा, और अगर 
सॉवरेन ढालतने के लिए हमने अपनी शाखा वहां खोल दी तो इसमें ख् 
बहुत ज्यादा पड़ेगा। भारत-सचिव की अपनी राय सोने के सिक्‍के के 
पक्ष में नहीं थी पर भारत-सरकार का आग्रह देखकर उन्होंने लिखा कि 
ब्रिटिश अर्थ-विभाग की शर्तें आपको मंजूर न हों तो में यह इजाजत देने को 
तेयार हूं कि आप दस रुपए की अपनी मोहर ढालना शुरू कर दें। भारत- 
सरकार इस पर राजी हो गई । पर भारत-सचिव ने लिखा कि कुछ भी 
करने से पहले सर्वेसाधारण की राय दर्याफ्त कर लेना जरूरो है। भारत- 
सरकार को यह बुरा-सा लगा और उसने जवाब दिया कि व्यवस्थापिका 
सभा में, और उसके बाहर,इस विषय की कितनों ही बार आलोचना हो चुकी 
हूँ और यह स्पष्ट हो चुका है कि यहां का छोकमत जोरों .से इस प्रस्ताव का | 
समर्थन करता है; बल्कि यहां तो यह पूछा जाता है कि जो इजाजत कनाडा 
ओर ऑस्ट्रेलिया को मिल चुकी हैं वह भारत को क्‍यों नहीं मिल रही है ? 
१४ फरवरी १९१३ को भारत-सचिव ने सूचित किया कि जो शाही कमीशन 
नियुक्त होने जा रहा है वह इस विषय का भी अनुसन्धान करेगा। भारत- 
सरकार अब और कर ही क्या सकती थी ? फौलर-कमेटी की जो सिफारिश 
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भारत-सचिव द्वारा स्वीकृत हो चक्की थी उत्तपतर १४ साल वाद अब दूसरा 
कमीशन अपनी राय देने जा रहा था कि उसे अमल में छाना कहां तक 
ठीक होगा : 

रुपए का वजन, जैसा कि पहले कहा जा चका है, १८० प्रेत ( है आस ) 
होता है, जिसमें खालिस चांदी इस समय १६५८० ग्रेन थी। रुपए की 
नकली कीमत १६ पेंस थी, और असली कीमत इससे बहुत कम । जब चांदी 
का दाम लन्दन के बाजार में २४ पेंस होता तव सरकार को एक रुपया ढालने 
में प्राय: ९.१८१ पेंस खर्च पड़ता । जब चांदी का दाम ३२ पेंस होता तब 
यह खर्च १२.२४१ पेस बठता | -असली और नकली कीमतों के बीच 
जो फर्क था उसे सरकार अपना मुनाफा समझती थी । 

फौलर-कमेटी की सिफारिश थीः-- 

“रुपयों की ढलाई से जो मुनाफा हो वह सरकार की साधारण आय में 
शामिल न किया जाय । सोने में उसका एक खास रिजव रखा जाय और 
यह रिजव॑ पेपर करेन्सी रिजव या सरकारी रोकड़ से विलकुल अलग हो ।_ 

कमेटी की मन्‍्गा यह थी कि यह रिजवं सोने के रूप में रखा जाय, 
और भारतवपष में ही रखा जाय। पर भारत-सचिव के सलाहकारों ने 
सोने में ऐसे कागज को भी शरीक वताया जिसका तबादला सोने से हो सकता 
था। भारत-सरकार के तत्कालीन अर्थ-सदस्य सर एुडबर्ड ला भी इसी 
मत के थे। हां, लॉर्ड कजंन स्वयं अर्थ की ऐसी खेंचातानी के विरुद्ध थे, 
और उन्होंने भारत-सचिव को लिखा भी कि हमें कोई ऐसी कारंवाई नहीं 
करनी चाहिए जिससे किसी प्रकार की गलतफहमी फैले या लोगों का विश्वास 
“ उठ जाय । पर भारत-सचिव ने उनकी एक न सुनी, और सरकार को 
आदेश दिया कि रुपयों की ढलाई से जो मनाफा हो वह आप नियमित 
रूप से हमारे पास भेज दिया करें। इस प्रकार गोल्ड स्टैण्डडे रिजवे को 
स्थापना लन्दन में हुईं। और उसमें सोने के अलावा स्टिंग कागज भी 
रहने लगें । 

१९१३ वाले शाही कमीशन ने कई गवाहों से इस विषय पर प्रश्न 
किए, और यह जानना चाहा कि सोने से फोलर-कमेटी का सचमुच अभिप्राय 
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क्‍या था। ऐसे गवाहों में मि० मार्चेण्, मि० कोल और मि० रास के नाम 
उल्लेखनीय हैं । मि० मार्चेण्ट स्वयं फौलर-कमेटी के सदस्य रह चुके थे । 
उन्होंने कहा कि “अब इस विपय में लोगों के विचार बदल गए हैं और में 
स्वयं सोने की जगह स्टलिंग के व्यवहार का समर्थन करूंगा । पर जिस 
समय की यह बात हैं उस समय तो सोने से अभिप्राय वास्तविक सोने से ही 
था ।” मि० कोल बेक आव्‌ इंगलैण्ड के गवर्नर रह चुके थे। उन्होंने भी 
कहा कि प्रारम्भ में यही विचार था कि सारा-का-सारा रिजव सोने में रखा 
जाय। मि० रास वंगाल चेम्वर के प्रतिनिधि-स्वरूप गवाही देने गए थे | 
उनका वकक्‍तव्य यह था--- 

फॉलर-कमेटी की रिपोर्ट की भाएा बहत स्पष्ट है। उसकी सिफारिश 
थी कि यह रिजवं पेपर करेन्‍्सी रिजव या सरकारी रोकड़ से विककुल अलूग 
रखा जाय। इसका अथ यही हो सकता हैँ कि रिजवं इसी देश में रहने- 
वाला था। इंगलूण्ड मे रखने की मन्शा होती तो यह क्‍यों लिखा जाता 
कि 'पेपर करेन्सी रिजर्व और सरकारी रोकड़ से बिलकुल अरूग ? वहां 
तो योंही यह रिजव अलूग रहता । रिजवं में खाली सोना रहे या नहीं, 
इस सम्बन्ध में में कमेटी की इस सिफारिश को निर्णयात्मक समझता हूं- 
एक्सचेंज का रुख गिरने की ओर हो तो सरकार अपने पास के सोने का 
कुछ हिस्सा विलायत भेज दे ।' में तो इसका अर्थ यही लगा सकता हूं कि 
जब सरकार के पास इस देश में सोना हो तब वह उसे विलायत जाने दे। 
फिर कमेटी की दूसरी सिफारिश यह थी कि जब सरकार के पास रिजवें 
में काफी सोना हो जाय और उसके खजाने में भी सोना हो, तब वहु॒ भारत- 
वर्ष में अपनी देनदारी सोने में चुका सकती है. ।” 

अर्थ का अनर्थ कर--सत्य और न्याय की हत्या कर--भारत- 
सचिव ने इस देश का सोना विलायत मंगाना और उसका मनमाना उप- 
योग करना शुरू कर दिया। इस धींगाधींगी ने भारत-सरकार को भी 
हेरान कर दिया । 

१९०७ में लॉर्ड इंचकेप की अध्यक्षता में एक कमेटी इस देश में रेलों 
को उन्नति के लिए रुपए जूटाने के प्रश्न पर विचार करने के लिए बैठी । 
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इसकी सिफारिश हुई कि उस साल रुपयों की ढलाई के मनाफे* का डेढ़ 
करोड़ रुपया रेलों के सुधार में लगा दिया जाय | पर भारत-सचिव इससे 
भी दो कदम आगे गए और उन्होंने निश्चय किया कि जब तक गोल्ड स्टेडर्ड 
रिजवे ३० करोड़ रुपए का नहीं हो जाता तव तक हर साल मुनाफे की 
आधी रकम रेलों में छगती रहे ! उनका विचार द्वायद यह था कि रिजर्व 
३० करोड़ हो जाने पर सारी रकम उस काम में छगा दी जाय। भारतवर्ष 
में उनके इस निर्णय से वड़ा असन्तोष फैला और इसका काफी विरोध किया 
गया । 

भारत-सरकार ने भी २४ जून १९०७ को तार-द्वारा निवेदन किया 
कि रिजवें का सोना अभी ऐसे काम में न लूगाया जाय; पर भारत-सचिव 
ने उसपर कुछ भी ध्यान नहीं दिया और डेढ़ करोड़ से ऊपर झुपया रेलों में 
लगा ही दिया। साथ ही यह कहा कि जो निर्णय हो चुका हैं उसीके 
अनुसार आगे भी उपयोग होता रहेगा | 

भारत-सरकार ने एक्सचेंज के गिरने की आशंका प्रकट करते हुए 
कहा था कि रिजवे को ऐसी परिस्थिति के लिए अक्षण्ण रखा जाय । इसके 
उत्तर में भारत-सचिव ने लिखा था कि डरने की कोई बात नहीं; व्यापार 
की वर्तमान अवस्था और अपने पास के साधनों को देखते हुए में इस आशंका 
को निर्मल समझता हूँ।' 
पर जो आसमान इतना साफ नजर आता था उसीमें घनघोर घटा 
को उमड़ते देर न लगी। १९०७ में यहां अनावृष्टि रही । कुछ महीने बाद 
अमेरिका में एक भीषण आर्थिक संकट उपस्थित हो गया। यहां से एक्स्पोर्ट 
बहुत कम हुआ । मांग इस. समय रुपए को नहीं, स्टलिग की थी; क्योंकि 

* दर असल यह कोई मुनाफा नहों था। जेसे कागज के नोटों की 
पुदत्ती के लिए करेन्‍्सी रिजर्व था, वेसे ही चांदी के नोटों की पुइती के 
लिए गोल्ड स्टेण्डड्ड रिजर्व । रुपया अपनी नकली कीसत का कुछ हिस्सा 
अपने साथ लिए चलता था, पर बाकी कौमत की पुइती के लिए रिजव 
में सोना रखता जरूरी था। 
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कई कारणों से लोग यहां से रुपया विलायत भेज रहे थे । एक्सचेंज गिरने 
लगा, फिर भी रुपए के बदले सरकार न सोना देने को तैयार थी, न स्टलिंग। 
बहुत कुछ आन्दोलन के बाद वह स्टलिण देने को तैयार हुई और भारत- 
सचिव पर उलटी हुण्डी बेचने लगी । एक्सचेंज तब तक गिर कर १५३६ 
पेंस हो चुका था । अब वह ऊपर उठने लगा । सरकार फिर एक्सचेंज के 
लिए सोना देने को भी तैयार हो गईं । सितम्बर १९०८ तक परिस्थिति 
सुधर चुकी थी , इसलिए अब सरकार ने स्टलिंग बेचना बन्द कर दिया। 
इस संकट के कारण विलायत में गोल्ड स्टेण्डड रिजवें से ८,०५८,००० पौंड 
[१ पौंड -- १५ रुपया] उठाना पड़ा । जिस मुद्रा-प्रणठी की फौलर-कमेटी 
ने सिफारिश की थी, अगर वह होती तो ज्योंही एक्सचेंज एक ह॒द से नीचे 
गिरता, लोगों को रिजव से सोना मिलने लगता और वे उसे विलायत भेज- 
कर अपना देना चुकाने लगते। लेहाजा एक्सचेंज एक हद से नीचे न गिरता। 
पर जो मृद्रा-प्रणाली यहां प्रचलित थी उसमें ऐसा कोई विधान नहीं था। 
सोना या स्टलिय देना-न-देना सरकार की मर्जी की बात थी। यह भी ध्यान 
में रखने की बात है कि गोल्ड स्टैण्डड्ड रिजवे के पैसे से विलायेत में स्टलिंग 
कागज खरीद कर रिजवं में रख दिए गए थे। जब स्टिंग की मांग होने 
लगी तब भारत-सचिव ने कुछ समय तक उसको पूरा नहीं किया। 
बाजार की हालत खराब थी। भारत-सचिव को डर लगा कि बड़े 
परिमाण में कागज बेचने निकले तो मालम नहीं दाम कहां तक गिर पड़ेंगे । 

१ अप्रेल १९०९ को भारत-सरकार ने फिर भारत-सचिव को लिखा 
कि रुपयों की ढलाई का मुनाफा पूरा-का-पूरा रिजवं में रखा जाय और 
इसका काफी बड़ा हिस्सा सोने में रहे । उतके उस पत्र से कुछ अवतरण 
यहां देने लायक है :-- 

“रेल की उन्नति हम भी देखना चाहते हैं, पर हमारा विश्वास हे 
कि देश की भलाई की दृष्टि से उसकी मुद्रा-प्रणाली की मजबूती इस उन्नति 
से कहीं ज्यादा जरूरी है । 

जिस समय रिजरव की सृष्टि हुई, लॉर्ड कर्ज की सरकार की इच्छा 
थी कि यह सोने के रूप में यहीं रखा जाय । आपके पूर्व॑वर्ती भारत-सचिव 


आड़ से शिकार श्ढ्५ु 


ने यह न होने दिया और रिजवे ऐसे कागज या सिक्यरिदरीज में रखा गया, 
जिनकी कीमत इधर काफी गिर गई है । 

“हम यह नहीं कहते कि सारा रिजर्व सोने के रूप में यहां रखा जाय, 
यद्यपि यह वता देना हमारा कर्तव्य हे कि इस देश में इस वात की जोरों से 
मांग है; पर हमारा यह प्रस्ताव जरूर है कि रिजर्व का काफी बड़ा भाग 
वहाँ सान मे रखा जाय । यह सच है कि 2९०८ म॑ रिजब के कागज या 
सक्यूरिटीज बेचने से जो नकसान हुआ है उससे अधिक ब्याज से आमदनी 
हो चुकी है। पर ऐसा संयोग हो सकता है कि जिस समय हमारे छिए सिक्‍्य- 
रिटीज बवंचना जरूरी हो उस समय साम्राज्य का हित उन्हें न बेचने में 
हो | परिस्थिति इतनी गम्भीर न भी हो, तो भी कागज या सिक्‍्यूरिटीज 
में रखने से रिजवे के स्वच्छन्द उपयोग में वाधा उपस्थित हो सकती है । 
इस विषय पर यहां के सभी पढ़े-छिखें छोग सहमत हैं कि जिस रूप में यह 
रिजवं इस समय है वह बहत खतरनाक है । 

“अक्सर यह पूछा जाता है कि जब दूसरे देश अपने-अपने रिजर्व 
को---जो उनकी साख की भित्ति या जाधार हें--सोने के रूप में रखते 
हैं तब हम थोड़े से ब्याज के लिए अपने रिजव को सिक्‍यूरिदीज के रूप 
में रखकर इतनी बड़ी जोखिम क्‍यों उठाते हैं ? इस समालोचना में बहुत 
कुछ सार है, और यह आपके ध्यान देने योग्य हैं। हमारा खयाल है कि 
अगर आप रिजवे मं अब और कानज या सिक्‍यूरिटीज रखना बन्द कर दें 
तो इसका फल बहत अच्छा होगा ।* 

प्र भारत-सचिव को यह स्वीकार न हुआ और उन्होंने सरकार को 
उत्तर देते हुए लिखा कि सिक्‍यूरिटीज बेचने की जिम्मेवारी हमारी है, और 
चाहे जैसी भी परिस्थिति होगी, हम लोग उसका सामना कर हेंगे। इस 
सम्बन्ध में मि० कोल की सम्मति उद्धृत करने योग्य है :-- 

“१९०७-०८ में आथिक संकट का केन्द्र न्ययाक न होकर लन्दन 
होता, तो भारत-सरकार के लिए स्टलिंग कागज या सिक्‍यरिटीज बेचना 
असम्भव हो जाता । असम्भव से अभिप्राय यह हैँ कि दाम जो मिलना 
चाहिए, नहीं मिलता--खरीदार जो कुछ देता वहीं लेना पड़ता ।” 

१० 
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भारत-सचिव के निर्णय के आगे भारत-सरकार ने सिर झुकाया, 
पर इतना कहे विना उससे न रहा गया कि “आपका यह निर्णय हम खेद 
के साथ स्वीकार करते हैं ।” भारत-सचिव ने केवल १,०००,००० पौंड 
सोने के रूप में रखना मंजर किया था । 

१९०६ में गोल्ड स्टेण्डड रिजवे की एक शाखा इस देश में खोली 
गई जिसमें छः करोड रुपए रखने की व्यवस्था की गई । यह कुछ ऊटपटांग- 
सी बात थी कि जिसका नाम स्वर्णनिधि' हो उसमें रुपए रखे जाय॑ं । पर 
भारत-सचिव यहां भी एक चाल चल रहे थे । करेन्सी रिजवे में यह कानूनी 
व्यवस्था थी कि लन्दन में एक हुद से ज्यादा रकम सोने में ही रखी 
जा सकती थी। मान लीजिए कि रुपयों की मांग हुई और लन्दन में भारत- 
सचिव को सोना मिला | अगर ये रुपए करेन्सी रिजवे से दिए गए तो वह 
सोना उसी रिजवे की सम्पत्ति हुई, और भारत-सचिव को उस सोने के 
साथ मनमानी करने का अधिकार नहीं था । पर गोल्ड स्टैण्डड्ड रिजव में 
कानन का कोई ऐसा नियन्त्रण नही था; भारत-सचिव जो चाहते, कर सकते 
थे। इसलिए इस रिजवे की यह शाखा उनके सुभीते के लिए खोली गई । 
छ: करोड़ रुपए तक इस शाखा से यहां दिए जा सकते थे, और इनके बदले 
बविलायत में जो सोना मिलता उसका भारत-सचिव जिस प्रकार चाहते, 
उपयोग कर सकते थे । 

३१ मार्च १९१३ को गोल्ड स्टेण्डर्ड रिजवे इस रूप में था :---- 





पौंड 
मिक्‍्यूरिटीज था कागज (बाजार दर से ) १५,९४५,६६९ 
रकम, जो थोड़े समय के लिए उधार दी गई थी. १,००५,६६४ 
ु  १६,९५१,३३३ 
बेंक आँव्‌ इंगलेण्ड में रखा हुआ सोना १,६२०,००० 
१८,५७१, ३३ 


भारतीय शाखा में छः करोड़ रुपए, १६ पेंस की दर से ४,०००,००० 





२२,५७१, ३३२३ पौंड 
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उस समय गोल्ड स्टेण्डड रिजवं-सम्बन्धी नीति यह थी कि जब यह 
२५,०००,००० पौंड हो जाय तव इस विषय पर फिर से विचार हो कि 
रुपयों की ढलाई का मुनाफा और सूद से होनेवाली आमदनी सब-की-सब 
इस रिजवे में जमा की जाय या नहीं । 

३१ मार्च १९१३ को पेपर करेन्सी रिजदे का यह हाल था कि चलन 
में कुछ नोट ६८.९७ करोड़ रुपए के थे। इनकी पुइ्ती के लिए रिजवे 
में ये चीजें थीं:--- 


भारतवर्ष में रुपए १६.४५. करोड़ रुपए 
द सोना २९.३७ है 
लन्‍्दत॒ में सोना ९१५ ट? !४ 
लन्दन में सिवयूरिटीज ९६6५७. 8 2 
भारतवर्ष में ,, 0508: 72 ग 


| ६८.९७ करोड़ रुपए 

१८६२ में चलन में कुल नोट ३.६९ करोड़ थे । १८९० में यह तादाद 
१५.७७ करोड़ हो चली थी। नोटों के प्रचार में विशेष वृद्धि चांदी की 
टकसाल बन्द हो जाने के बाद हुई। इधर उनकी लोकप्रियता बढ़ाने के ' 
लिए विशेष प्रवन्ध किया गया और उनसे सम्बन्ध रखनेवाले विधान में 
कई संशोधन हुए 

१८७५ से पहले रिजरवं में कुछ सोना रहता था, पर चांदी के मुकाबले 
जब सोना महंगा हो चला तब उसका रिजवे में आना बन्द हो गया । १८९३ 
में सोने और रुपए के बीच की दर बांधी गई और सरकार सोने के बदले 
रुपए देने को तेयार हुई | पर चूंकि सोने की कीमत बाजार में ज्यादा थी, 
कोई रुपए लेने के लिए सरकार के पास अपना सोना न ले जाता था। 
१८९८ में जब एक्सचेंज १६ पेंस हो गया तब लोग सरकार को सोना देकर 
उससे रुपए लेने छगे। करेन्सी रिजर्व में इस प्रकार सोना इकट्ठा होने 
लगा। १९०० के आरम्भ में प्रायः ७॥ करोड़ रुपए का सोना वहां इकट्ठा 
हो चुका था। 
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सोने को चलन में लाने के लिए कुछ प्रयत्न किया गया, पर वह विशेष 
सफल न हो सका। उस समय भारतवर्ष के कुछ हिस्सों में अकाल पड़ा' 
हुआ था और आथिक अवस्था सोने के चलन के अनुकल नहीं थी। पर जब 
सोना चलन से छौठ कर सरकारी खजातने में आने लगा तब भारतवर्ष में 
उसके चलन के विरोधी इसका यह अर्थ लगाने लगे कि यहां के लोग 
गरीब होने के कारण सोने का व्यवहार नहीं कर सकते ; उनके लिए रुपया 
ही विशेष उपयक्त है, इत्यादि । वास्तव में उस साल यहां की अवस्था 
सोने के चलन के प्रतिकूल थी। इसके बाद फिर कभी सरकार की 
ओर से सोने को चलन में लाने के किए कोई खास उद्योग नहीं किया 
गया । ु 

आरम्भ में करेन्सी रिजवे का सारा सोना इसी देश में रहता था। 
१८९८ में अस्थायी रूप से कुछ सोना लन्दन में रखा गया। पर यह व्यवस्था 
कुछ ही समय बाद स्थायी कर दी गई। कारण यह बताया गया कि 
वहां चांदी खरीदने के लिए सोना रखना जरूरी था। बाद में यह विधान 
बता कि करेत्सी रिजर्व का सोना सरकार, रून्दन में या इस देश में, जहां 
चाहे, रख सकती थी । भारत-सचिव इस रिजर्व का भी काफी सोना 
लन्दन में रखने लगे। 

१९०५ के विधानद्वारा सरकार को यह अधिकार दिया गया कि वह 
करेन्सी रिजवे का एक निश्चित भाग स्टिंग सिक्‍यूरिटीज में रख सकती 
है । पहले इसकी हद दो करोड़ रुपए थी। १९११ में वह चार करोड़ 
कर दी गई। सारा हिस्सा, जो सिक्‍यूरिटीज में यहां और लन्दन में रखा 
जा सकता था, १४ करोड़ था। 

गोल्ड स्टेण्डड रिजवे और करेन्‍्सी रिजवे के अछावा भी सरकार के 
हाथ में कुछ रुपए रहते थे, जिसे सरकारी रोकड़ कहते थे। यह रोकड़ 
भारतवर्ष और लन्दन, दोनों जगह रखी जाती थी । 

व्यवस्था यह थी कि लन्दन में कम-से-कम ४,०००,००० पौंड रहे 
और भारतवपषं में कम-से-कम ८,०००,००० पौंड। नए साल के आरम्भ में 
भारतवषे में प्रायः १२,० ००,००० पौंड रखना पड़ता था, अर्थात्‌ सब 
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मिला कर १६,०००, ००० पौण्ड | वास्तव में कब कहां कितनी रोकड़ थी, 

यह नीचे की तालिका से स्पष्ट होगा :-- 

३१ मार्च हरून्दन में पाँच भारतवर्ष में पांह कुछ जोड़ पौंड 
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स्पष्ट हैँ कि रोकड़ बाकी जितनी होनी चाहिए थी उससे कीं ज्यादा 
थी, और इसका कारण यह था कि लन्दन का हिस्सा बढ़ते-ब ड़ते प्रायः तिगना 
होने लगा था। जहां ४,०००,००० पोंड पर्यात्त था वहाँ १८,०२०,००० 
पौंड से भी अधिक जमा रहता था। 

आखिर इतना रुपया आता कहां से था ? इसका उत्तर हुं--बजठ 
की बचत से । हर साल व्यय से आय अधिक होती, और जो बचत होती 
बह लन्दन मंगा ली जाती | 

१८९८-९९ से बचत होना गुरू हुआ था, और प्रथम महासमर के 
आरम्भ तक होता ही गया। पहले दस वर्षों में जो बचत हुई व 
करोड़ रुपए थी। १९१० और १९१४ के बीच २० करोड़ की और बचत 
रही । यह भारत-सरकार के बजट की बात है। प्रांतीय सरकारों की बचत 
इसमें शामिल नहीं है । 

श्रीयत गोखले के बजट-सम्बन्धी भाषणों में सरकार की इसलिए काफी 
निन्‍दा मिलती है कि वह हर साल टेक्स के रूप में जरूरत से ज्यादा लोगों से 
वसूल करती, और अन्धाध॒न्ध खच करने के वाद जो कुछ बच रहता उसे 
शिक्षा और स्वास्थ्य-सम्बन्धी कामों में न लगा कर और कामों में छगा देती। 
बजट बनाते समय आय का तखमीना जानबझ कर कम किया जाता। 
खर्च पर किसी प्रकार का नियंत्रण था ही नहीं। यरोपियन कर्मचारियों 
की संख्या बढ़ती ही जाती थी; पर यह सब होने पर भी जब बचत होती 
और सरकार से उसका कुछ हिस्सा शिक्षा-प्रचार या स्वास्थ्य-सुधार जेसे, 
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कार्मो के लिए मांगा जाता, तब उत्तर मिलता कि इसमें से कुछ भी मिलता 
असम्भव हैं ! 

श्रीयत गोखले ने अपने एक भाष्ण में दिखाया था कि १८९८-९९ और 
१९०८-०९ के बीच भारत-सरकार का खर्च--समान की तुलना समान 
से करने पर--बॉस कराड़ रुपए वढ़ गया था। इस बीच में कछ टेक्स माफ 
कर दिए गए थे सही, पर उसका असली कारण यह था कि एक्सचेंज ऊंचा 
हाने के कारण विलायत जानेवाली रकम में काफी बचत होने लगी थी। 
५ मार्च १९१० को श्रीयत गोख ले का बड़ी व्यवस्थापिका सभा में एक भाषण 
हुआ, जिसमें उन्होंने कहा :--- 

आयः छः साल से में लगातार कोशिश करता आ रहा हं कि सरकार 

को जो बचत होती प्रांतीय सरकारों को सफाई-जैसे काम पर खर्च 
करने के लिए दे दी जाय । दो साल की बात है कि तत्कालीन अर्थ-सदस्य 
सर एडवड वंकर ने स्यूनिसिपैलिटियों द्वारा सफाई पर खर्च होने के लिए 
कराब पचास लाख रुपए दिए थे। मेरी सारी अपीलों का कोई नतीजा 
निकला तो वहीं ! उसको छोड़ दें तो कहना होगा कि मेरा प्रयत्व निष्फल 
रहा ।* 

सरकार का कहना था कि भारतवर्ष-जैसे देश में आय-व्यय का 
तखमीना वहुत कठिन काम हे--हमें बड़ी सावधानी से काम लेना पडता हे; 
इस सावध्ाना के कारण अगर वचत रह जाती है तो हम इसके लिए अपराधी 
नहा वहराए जा सकते, पर उस बचत का उपयोग सबसे पहले कर्ज घटाने 
के लिए होना मुनासिब है। कर्ज लेने-देने का काम विलायत में पड़ता 
इसलिए यह रकम भी वहीं भेज दी जाती । अगर कुछ समय के लिए इसकी 
आवश्यकता नहा भा हुई, ता कहा जाता कि इसे व्यापारियों को उधार देकर 
कुछ ब्याज उपजाया जा सकेगा। 

लन्दन मे भारत-सचिव का रुपया बेंक आव्‌ इंगल्लेंड में जमा रहता था। 
वह इस वेक मे कम-से-कम पांच छाख पौंड बराबर रखने को बाध्य थे । 
असलियत में वह रखते इससे ज्यादा थे | इस रुपए पर वह कुछ भी ब्याज 
पाने के हकदार नहीं थे। पर यह बेंक, इंडिया ऑफिस (भारत-सचिव 
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का विभाग ) का रुपया-पैसा जमा रखने के अलावा भी उसका कुछ काम 
कर दिया करती--इसके लिए इसे जो कमीशन या पुरस्कार मिलता वह 
साल में ६६,००० पौंड होता था । सब मिला कर इस बेक को इंडिया 
ऑफिस से साल में प्रायः ८६,००० पौंड अर्थात्‌ १२,९०,००० रुपए का 
लाभ था। चेम्बरलेन-कमीशन के सामने इंडिया ऑफिस की ओर से आने 
वाले गवाहों ने भी स्वीकार किया कि यह रकम बहुत बड़ी थी और भारतवर्ष 
को यह सौदा बेहद महंगा पड़ रहा था। पर उनका कहना था कि इंडिया 
ऑफिस लाचार हैं। काननन वह दूसरी बैंक से अपना काम करा नह 
सकता, और जव बैंक आव इंगलेण्ड से अतनय-विनय करता हैं कि कमीगन 
घटादए तव बेंक साफ इनकार कर देठी हैँ । वास्तव में वंक आवू इंगलण्ड 
इंडिया ऑफिस की बेबसी का नाजायज फायदा उठा रही थी । 

इंडिया ऑफिस लन्दन में रुपया उधार देने का काम करता था। कहा 
जाता है कि इस विषय में वह ईस्ट इंडिया कम्पनी की दताई हुई राह पर 
चल रहा था । 

इंडिया ऑफिस की ओर से एक खास दलाल लेन-देन के इस काम को 

देखता था । ऐसे लोगों की एक लिस्ट रखी जाती, जिन्हें रुपया उधार देने 
में कोई जोखिम नहीं थी । अगर कोई व्यक्ति या फर्म अपना नाम इस लिस्ट 
पर चढ़ाना चाहता तो उसे दरख्वास्त करनी पड़ती । यह दरख्वास्त इंडिया 
ऑफिस की फाइनेंस-कमेटी की सिफारिश हो जाने पर मंजरी के लिए भारत- 
सचिव के पास जाती। जिनकी साख ऊंची होती वे ही इस लिस्ट पर आ 
सकते थे । 

जिस फाइनेंस-कमेटी का यहां जिक्र किया गया है उसके चेयरमेन या 
अध्यक्ष इधर कुछ वर्षों से लन्दन के लॉर्ड इंचक्रेप या सर फेलिक्स शुस्टर 
जैसे बड़े व्यापारी होते आ रहे थे। लेन-देन के काम में इस चेयरमेन का 
बहुत बड़ा हाथ रहता, और भारत-सचिंव प्राय: इन्हीं के कहने के अनुसार 
चलते थे। 

कर्ज सिक्यूरिटीज पर दिया जाता था, पर कुछ खास बेंकों को बिना 
जमानत के ही दे दिया जाता | बेंक आव्‌ इंगलैण्ड की ओर से गवाही देने 
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वाले मि० कोल ने चेम्बरलेन-कमीशन से कहा था कि उनके यहां यह 
प्रथा नहों थी, और बड़ी-से-बड़ी बंक को भी सिक्‍्यूरिटीज देने पर ही रुपयां 
उधार मिल सकता था। कर्ज लेनेवालों में दो बड़ी बेके ऐसी थीं, जिनसे 
लॉर्ड इंचकेप और सर फेलिक्स शुस्टर स्वयं सम्बद्ध थे। उस समय ऐसे 
समालोचकों की कमी नहीं थी, जिन्होंने इन दोनों पर पक्षपात का दोषारोपण 
करते हुए यह कहा कि इनका एक हाथ कर्ज देता था, और दूसरा लेता था। 
पर लॉड इंचकेप ने अपनी और सर फेलिक्स शुस्टर की सफाई में कहा 
कि उन्होंने उन बेकों के साथ जरा भी रिआयत नहीं की थी । 

इण्डिया ऑफिस के दरार मि० होरेस स्कॉट थे। उनसे पहले उनके 
पिता इस पद पर रह चुके थे। ब्याज से जो आमदनी होती उसपर पांच 
प्रतिशत के हिसाब से मि० स्कॉट को दलाली मिलती थी। १९१०-११ 
में उनकी दलाली १६,००० पौंड अर्थात्‌ २,४०,००० रुपए हुई थी | इस 
पर टिप्पणी करते हुए प्रसिद्ध अर्थशास्त्री केन्‍्स ने लिखा था---“जब पहले- 
पहल यह मालम हुआ कि बड़े छाट को छोड़,भारत-सरकार की ओर से सबसे 
अधिक वेतन या पुरस्कार पानेवाला इण्डिया ऑफिस का यह दलाल है 
तब लोग आइचरये-चकित हो गए। मजा यह कि इस दलाल को अपना 
पूरा समय इण्डिया ऑफिस के काम के लिए नहीं छगाना पड़ता; उसका 
अपना भी व्यवसाय है, और वह उसे भी देखता-भालता हैं ।” 

आन्दोलन उठने पर मि० स्कॉट की दलाली घटा दी गई । फिर भी 
इससे उनकी आय आठ हजार पौंड अर्थात्‌ १,२०,००० रुपए के रूगभग 
थी। भारत-सरकार की ओर से स्टॉक (कागज) की खरीद-बिक्री करने 
के लिए उन्हें १,५०० पौंड अलग मिलता था। समालोचकों का कहना था--- 
और बहुत ठीक कहना था कि घटा देने पर भी इण्डिया ऑफिस के दलाल 
की दलाली बहुत ज्यादा थी। लेन-देन करोड़ों का होता था, और ब्याज 
की दर बाजार की हालत पर निर्भर करती थी। दलाल की कार्यकुशलूता 
से आमदनी में इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ सकता था कि उसे इस पैमाने 
पर प्रस्कार दिया जाय । पर इण्डिया ऑफिस ऐसी सलाह पर कब ध्यान 
देनेवाला था ? 
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भारतवर्ष का जो रुपया रलन्दन के व्यापारियों को इस प्रकार उधार 
दिया जाता वह कभी-कभी २७ करोड़ के करीब पहुँच जाता था। व्याज 
की दर कभी-कभी इतनी नीची होती कि बैंक आव्‌ इंगलेण्ड भी हैरान 
हो जाती । इस बात को सब स्वीकार करते थे कि रन्दन का सराफा और 
लन्दन का व्यापार, दोनों को इण्डिया ऑफिस की इस महाजनी से बहुत 
लाभ था । 

पर भारतवर्ष का रुपया भारतवर्ष के काम न आ सकता था। यहां 
सरकार की नीति इतनी रुकी्णं थी कि बह्टी-से-वड़ी बेंक के लिए भी उधार 
लेना लाभप्रद नहीं था। १८९९ और १९०६ के बीच कुल छः वार बेंकों 
ते सरकार से कर्ज छिए--दप्रत्येक बार २० से ४० लाख रुपए के बीच ॥ 
१९०६ और १९१३ के बीच लेन-देन का काम हुआ ही नहीं। व्यापारियों 
' को यहां प्राय: ऊँचे ब्याज पर रुपया मिललता। ८ प्रतिग्नत यहां के लिए साधा- 
रण दर थी | जब कभी लोग सरकार से कहते कि रुपया सस्ता करके 
वाणिज्य-व्यापार और उद्योग-बंधों की उन्नति में सहायता पहुँचाइए 
तब उन्हें उत्तर मिलता कि “यह सहायता पहुँचाना हमारा काम नहीं । 
बाजार को अपने पैरों पर खड़ा होता चाहिए, और भारतीय पूंजी ऐसे 
कामों में लग सके, इसका प्रवन्ध करना चाहिए ।* भारतवर्ष का धन 
लन्दन के लिए था, भारतवर्ष के लिए नहीं ! 

भारत-सचिव भारत-सरकार पर जो हुण्डी किया करते वह कॉोंसिल 
बिल' कहलाती थी। भारतवण्े में आयात (इस्पोर्ट) की अपेक्षा यहां से 
निर्यात (एक्स्पोर्ट) अधिक होने के कारण स्टर्लिंग की अपेक्षा रुपए की 
मांग प्रायः अधिक रहती थी । रुपए चाहनेवाले लोग विलायत में भारत- 
सचिव को सोना या स्टर्लिंग देकर उससे भारत-सरकार के नाम हुण्डी ले 
सकते थे और हुण्डी भना कर उसके रुपए कर सकते थे। इसके लिए कायदा 
यह था कि रुपए चाहनेवालों को टेण्डर देना पड़ता--अर्थात्‌ यह बताना 
पडता कि वे किस दर से उसे खरीदने को तैयार हें। फिर भारत-सरकार 
की ओर से यह सूचित किया जाता कि किसकी दर मंजूर हुई हे और किसको 
कितने की हुण्डी मिलेगी। तार-द्वारा जो हुण्डी की जाती उसके लिए 
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भारत-सचित्र १५३४ पेंस से नीची रेठ को किसी भी हालत में मंजर 
करने को तैयार नहीं थे। 
उस समय रुपए प्राप्त करने के दो तरीके थे; एक तो यह कि भारत- 
सरकार का यहां सोना दिय्रा जाय और एक््सबरेंज-दर से बदले में रुपए 
लिए जाय, दूसरा यह कि भारत-सचिव से हुण्डी खरीदकर उसके रुपए 
कर लिए जाय॑ | 
विलायत से या दूसरे देश से सोना लाने में कुछ खर्च जरूरी था। 
विलायत से यह खर्च (जहाज का भाड़, व्याज की हानि और बीमा ) 
१६ पेंस ( सोना ) पीछे £ पेनी पड़ता था--अर्थात्‌ सोना छानेवाले को 
एक रुपए को कीमन १६६ पेंस पड़ती थी । ऐसी हालत में उसे अगर 
हण्डा-द्वारा एक रूपया १ पेंस में ही मिल जाता तो वह कब सोना 
खरीदने और यहां भेजने वाला था ? भारत-सचिव की नीति बराबर 
यह रहती थी कि कम-से-कम सोना भारतवर्ष जाय | इसलिए वह इस ह॒ण्डी 
का दर प्रायः इतती नीची रखते थे कि लोग रुपए के लिए सोने के बजाय 
जैसा हुण्डा का उपयोग करें । उन्हें विलायत में अपने काम के लिए 
रुपए-पेंसे की जरूरत हो या न हो, वह हुण्डी बेचते ही रहते थे, बल्कि 
उन्होंने यह ऐलान कर रखा था कि १६६ पेंस की दर से तो कोई जितने 
की चाहे, हुण्डी ले सकता है। भारत-सचिव सोने का लन्दन से यहां आना 
राक कर हा सन्‍्तुष्ठ नहीं थे। और देशों से भी जब सोना यहां आने लूगता 
तब वह छनवालढ का एसी दर से हुण्डी बेच देते कि उसके लिए सोना लन्दन 
भेज देना और ह॒ण्डी भुनाकर यहां रुपए कर लेना अधिक लाभदायक 
ही जाता । 
भारत-सचिव की ओर से कहा जाता कि “आखिर सोने के एक- 
-एक दिन लन्दन आना ही है--रुपयों की खातिर चांदी खरीदने के लिए 
या एक्पसचज को गिरने से बचाने के लिए--फिर क्‍यों उसके जाने-आने 
मे पेश का अपव्यय होने दिया जाय ? बेहतर यह है कि सोना हन्दन में ही 
वना रहे और उसे उधार देकर भारत-सचिव कुछ ब्याज भी उपजाते 
रह। इसका जवाब यह था :--- 
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(१) रुपयों के लिए चांदी खरीदने की जरूरत इसलिए पड़ती थी 
कि हमारे शासक हमें वह सच्चा गोल्ड स्टैण्डड (सोने का मान) देने को 
तयार नहीं थे, जिसकी सिफारिश फौलर-कमेटी ने की थो और जिसे देना 
स्वयं भारत-सचिव ने स्वीकार कर लिया था। अगर चलन में सोने के 
सिक्‍के होते, तो चांदी के इन सिक्कों की न ऐसी आवश्यकता होती, न ऐसी 
बहुतायत । 

(२) एक्सचेंज का गिरना बहुत दूर की बात या सम्भावना थी । 
भारतवर्ष में इम्पोर्ट से एक्सपोर्ट ज्यादा होने के कारण स्टलिंग से झपए की 
मांग ज्यादा रहती हैं । कभी किसी साल ऐसा संयोग हो जाता है कि एक्सपोर्ट 
से इम्पोर्ट बढ़ जाता है और स्टलिंग की मांग बढ़ जाने के कारण एक्सचेंज 
की गंगा उलटी बहने लगतो हैँ । पर ऐसे अवसर बहुत कम हुए हैं। अधि- 
कारियों को एक्सचेंज के गिरने की फिक्र तो इननी थी कि उसको रोकने के 
लिए साल-ब-साल हरन्दन में सोना इकटठा करते जाते थे ! पर महासमर- 
जेसी परिस्थिति की उन्हें कोई भी चिन्ता नही थी, जिसमें न सोना मिल 
सकता था, न सिक्‍यूरिटीज या कागज ही बेचे जा सकते थे । 

(३) ब्याज तो भारतवर्ष में भी उपजाया जा सकता था, वल्कि 
यहां' इसकी गुंजाइश विलायत से ज्यादा थी। पर जहां म॒द्रा-प्रणाली की 
वास्तविक भिति या आधार का प्रश्न हो वहां तो सव से पहले यह देखना 
चाहिए कि वह सुरक्षित किस प्रकार रह सकेगी। उसके सुरक्षित रहने से 
ही हम सुरक्षित बचे रहेंगे। थोड़े से ब्याज के लिए इतनो बड़ी जोखिम 
उठाना कहां की ब॒द्धिमता थी ? पर हरन्दन में सोना इंगलेण्ड की भलाई 
के खयाल से रखा जा रहा था--भारतवर्ष को ब्याज के रूप में कुछ लाभ 
कराने के उद्देश से नहीं । 

लन्दन में चांदी खरीदने का कारण लन्दन का पक्षपात था। वहां का 
बाजार वहुत ही छोटा है। चार दलालों के गूट या टोली को हरन्दन में 
चांदी का बाजार समझना चाहिए। भारतवषें में लोगों की मांग थी कि 
चांदी के लिए टेण्डर कराए जायं और उनपर विचार होने के बाद चांदी 
बम्बई में खरीदी जाय। सर शापुर्जी भरोचा के कथनानुसार यह नगर संभ- 
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वतः संसार में चांदी का सब से वड़ा बाजार! था। पर इंडिया ऑफिस 
को लन्दन से बाहर चांदी खरीदना मंजूर न था। सर श्ापूर्जी चेम्वरलेन 
कमीदन के मेम्बर थे । उन्होंने एक गवाह की जिरह करते हुए कहा था कि 
४१९० ४-०५ में कण्टोलर-जनरल से मुझे चांदी का एक बड़ा आर्डर मिला, 
पर भारत-सचिव ने आगे के लिए ऐसी खरीदगी की मनाही कर दी । पार 
साल लब्दन में जिस भाव चांदी खरीदी गई उससे बम्बई में दो पेंस सस्ती 
खरीदी जा सकती थी ।” तमाशा यह था कि हरून्दन में जो चांदी खरीदी 
गई थी वह भारतीय व्यापारियों की थी । पर भारतवासी भारत-सरकार 
को भारतवर्ष में अपनी चांदी न बेच पाते थे ! 

एक बार प्राय: ९ करोहइ़ रुपए की चांदी रलन्दन में सैमयल मौष्टेस्यू 
कम्पनी (दलाल) की मार्फत खरीदी गई। मि० मॉण्टेगू--जो बाद में भारत 
सचिव हुए थे, उस समय इण्डिया ऑफिस में अण्डर-सेक्रेटरी थे, और उसी 
कुल-परिवार के थे जो उस कम्पनी का मालिक था। उनके विपक्षियों वे 
इस सौदे को लेकर हाउस आँव्‌ कॉमन्स में काफी हो-हल्ला मचाया और 
कितनी ही ऐसी बातों पर प्रकाश डाला, जिनसे पक्षपात का सन्देह हुए बिना 
न रह सकता था। 

सोने का उत्पादत इधर काफी बढ़ चला था और यह वद्धि इस प्रकार 
हुई थी :-- 


टन 
१८९० । १७७ 
१८९५ २९० 
१९०० ३७७ 
१९०५ ७५३७ 
१९१० ६७४ 


सोने में दाम भी बढ़ चले थे, और बढ़ते ही जा रहे थे। भारतवर्ष 
में भी दाम ऊँचे हो रहे थे। ऐसी अवस्था में, जैसा कि पिछले अध्याय में 
कहा जा चुका है--लोग चांदी को स्वयंसिद्ध मुद्रा कराने के पक्षपाती न रह 
गए। चेम्बरलेन-कमीशन के सामने सिर्फ एक गवाह ने यह मांग पेश की 
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थी कि अन्तर्राष्ट्रीय समझौता करके इस देझ्य में चांदी को उसकी पुरानी 
जगह फिर दे दी जाय। 

सोते में दामों की अपेक्षा रुपए में दाम ज्यादा बढ़े थे और कुछ विशेषज्ञों 
का--खास कर श्रीगोखले का--मत यह था कि रुपए चलन में आवश्यकता 
से अधिक थे। उनका कहना था कि “सोने के सिक्के, आवश्यकता न रहने 
पर, निकल जाते हैं (जैसे निर्यात के रूप में), पर रुपए निकल नहीं सकते ; 
उन्हें गलाने से लाभ नहीं, भुगतान के लिए उन्हें विदेश भेजना संभव नहीं । 
या तो वे लौट कर बेंकों में या सरकारी बजाने में आ जायंगे या चलन में बने 
रहेंगे । पर इस देश में बेंक-व्यवसाय की अभी यथेष्ट उन्नति नहीं हुई है, 
इसलिए रुपए जल्दी लौटते नहीं, लोगों के ही पास बने रहते हे और द्यामों 
पर, अपना असर डालते रहते हैँ । इस विपय का अन्सन्धान करने के लिए 
१९१० में एक छोटी-सी कमेटी बैठी थी, जिसके अध्यक्ष मि> के० एल> दत्त 
थे। इसकी राय यह ठहरी कि रुपयों की वृद्धि आवश्यकता के अनुसार ही 
हुई थी और उत्तकी कोई ऐसी बहुतायत न थी। हां, बकों से उधार मिलने में 
अब बड़ी सहुलियत हो चली थी, और इसका असर दामों पर बेशक पडा था। 

चेम्बरलेन-कमीशन की सिफारिशों का जिक्र करने से पहले परिस्थिति 
का सिहावलोकन कर लेना आवश्यक है :--- 

(१) इस समय साॉँवरेत (गिनी) और रुपया, दोनों ही चलन में 
थे, और लोग दोनों को ही लेने-देने को वाध्य थे । 

(२) सरकार रुपए के बदले सोना देने को कानूनन बाध्य नहीं 
थी, पर एक हृद तक वह सोना देने को तेयार रहती थी । 

(३) सरकार साँवरेन के वदले १६ पेंस की दर से रुपया देने को बाध्य 
थी, पर धातु के रूप में सोने के बदले नहीं । 

(४) भारत-सचिव १६६ पेंस की दर से चाहे जितने की हुंडी 
भारत-सरकार के नाम बेचने को तेयार रहते थे । भारत-सरकार भी 
भारत-सचिव के नाम उलटी हुंंडी बेचना स्वीकार कर चुकी थी, पर 
१५६३ पेंस से नीची दर से नहीं। ऐसी हालत में एक्सचेंज न तो १६६ पेंस 
से ऊपर जा सकता था, न १५5 ६ पेंस से नीचे । 
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(५) चलन में विशज्येपता रुपयों की थी । करेंसी रिजवे और सरकार 
के हाथ के रुपयों को छोड़, बाकी रुपयों का चछन १९१२ में २०० करोड़ 
कृता गया था। 

सोने के सिक्‍कों का प्रचार वढ़ रहा था। ३१ मार्च १९१३ को समाप्त 
होनवाले १२ वर्षो में प्राय: ९० करोड़ के नॉवरेन सार्वजनिक चलन में गए। 
इन बारह वर्षो में चांदो के रुपए भी प्रायः ९० करोड़ ही ढले। सोने के 
चलन को रफ्तार १९०९ के बाद तेजो से बढ़ने लगो थी। ३१ मार्च 
१९०९ और ३१ माच १९१३ के बीच ४५ करोड़ के सॉवरेन सार्वजनिक 
चलन में गए । यह तो नहीं कहा जा सकता कि सब-के-सब सॉवरेन चरून 
में मौजूद थे, पर चेम्बरलेन-कमीशन की रिपोर्ट ने भी यह बात स्वीकार की 
थी कि लेन-देन के काम में सॉवरेन अधिकाधिक आ रहा था--खास कर 
बम्बई, संयुक्त प्रांत, पंजाब और मद्रास के कुछ हिस्सों में । 

सोने का यह प्रचार या उपयोग हमारे शासकों की अनिच्छा होते हुए 
भी होने लगा था। हमारे शासन-सूत्रधर की तो बराबर यह चेष्टा रहती 
थी कि सोना लब्दन से भारतवर्ष आने न पावे। पर फिर भी कुछ-न-कुछ 
सोना आता ही रहता था; और करेन्‍सी के रूप में सॉवरेन के उपयोग का 
बढ़ता कुछ भो आइचयंजनक नडीं था। 

जिस विश्वुद्ध गोल्ड स्टेण्डडे या सुवर्ण-मान की फौलर कमेटी ने सिफा- 
रिश की थी वह हमें न दिया गया। उसकी जगह दिया गया गोल्ड एक्सचेंज 
स्टैण्डड' जिसकी सिफारिश मि०लिण्डसे ने की थी और जो उस समय अस्वी- 
कृत कर दिया गया था। इस स्टेण्डड के अनुसार मूल्य का मान या मापक 
सोना ही था--एक रुपया वास्तव में ७.५३३४४ ग्रेन सोने का प्रतीक या 
प्रतिनिधि था--पर हमारा अपना कोई सोने का सिक्‍का नहीं था, और रुपए 
का मूल्य सरकारी व्यवस्था पर निर्भर करता था। सोने का रिजवं यहां से 
सात समुद्र-पार विलायत में रख दिया गया था और भारत-सचिव अपनी 
नीति-रीति ऐसी रखते थे कि कम-से-कम सोना भारतवर्ष आने पावे । 

भारत-सरकार का अपना मत कई बातों में भारत-सचिव से भिन्न था; 
पर वह परतंत्र होने के कारण छाचार थी। भारत-सचिव हंदन के पृ जी- 


आड़ से शिकार १५९ 


पतियों के हाथ की कठपुतली थे । उन्हें वही करना पड़ता था जो इंगललैण्ड 
के हित के अनुकूल था, जिससे इंगलैण्ड की भलाई निश्चित थो । 

१७ अप्रेल १९१३ को एक रायरछ क्वीन भारतीय मद्रा-प्रणाली के 
हर पहलू पर विचार करने के लिए नियकत हुआ । इसके अध्यक्ष थे मि० 
ऑस्टेन चेम्बरलेन, जो वाद नें भारत-सचिव और परराष्ट्रसचिव हुए थे । 
कमीशन के दूसरे मेम्बरों में लॉर्ड फैवर, सर ज्ाउर्जी भरोचा, सर अर्नेस्ट 
केबल और अध्यापक केन्स थे। इसके सेक्रेटरो थे सर वेसिल ब्लैकेट, जो 
बाद भारत के अर्थ-सदस्य हुए । 

पिछली कमेटियों की तरह इंस कमीशन की भी सारी कारंबाई 
लन्दन में ही हुई । इसकी रिपोर्ट २४ फरवरी १९१४ को ब्रिटिश सरकार 
के पास भेजी गई । इसके एक मेम्बर सर जेम्स बेग्वी ने सोने के प्रचार 
के सम्बन्ध में औरों से अयना मतभेद प्रकट किया था। रिपोर्ट में अध्या- 
पक (वत्तमान लॉड ) केन्स का रिजवं बेंक जेंसी संस्था पर एक नोट था । 

कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में यह स्वीकार किया कि कितनी ही बातों 
में वस्तुस्थिति फौछर-कमेटी द्वारा स्वीकृत स्कीम से भिन्न थी। यहां की 
मुद्रा-प्रणाली का आधार था तो मि० लिण्डसे का प्रस्ताव, जो कमेटी 
द्वारा अस्वीकृत हो चुका था; पर कमेटी के बचाए हुए मार्ग का अवलूम्बन 
न करने के लिए कमीशन ने अधिकारियों की किसी प्रकार की निन्‍दा नहीं 
की, बल्कि उसका कहना था कि जो कुछ हुआ था, अच्छा ही हुआ था । 

कमीशन की सिफारिशों में कुछ खास बातें ये थीं :-- 

(१) यह निश्चित हो जाना चाहिए कि भारतीय मृद्रा-प्रणाली का 
लक्ष्य क्या है। १८९८ की कमेटी की राय थी कि इस देश में सोने के मान 
की सफलता के लिए सोने का सिक्का आवश्यक हैं। पर पिछले १५ वर्षों 
के इतिहास से इस धारणा की पुष्टि नहीं होती । 

(२) चलन में सोने के उपयोग को प्रोत्साहन देना भारतवर्ष के 
लिए हितकर न होगा। 

(३) सोने के सिक्के की यहां ढलछाई की कोई आवश्यकता नहीं । 
प्र भारतीय जनता सचम॒च इसे चाहती है और भारत-सरकार इसका 
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खर्च देने को तैयार है, तो सिद्धांतःः कोई आपत्ति नहीं हो सकती । हां, 
जो सिक्का ढाला जाय वह सॉवरेन होना चाहिए। 

(४) एक्सचेंज की पुश्ती के लिए रिजवे में काफी सोना और स्टर्लिंग 
रहना चाहिए। ' 

(५) गोल्ड स्टेण्डई रिजवे की अभी कोई हद नहीं बांधी जा सकती । 

(६) रुपयों की ढलाई से जो मुनाफा हो वह प्रा-का-पूरा इसी रिजव 
में जमा किया जाय | 

(3) इस रिजर्व में इस समय जितना सोना रखा जाता है उससे 
अधिक रखने की जरूरत हें। 

(८) गोल्ड स्टेण्डड रिजव लन्दन में ही रहना चाहिए । 

(९) सरकार को साफ तौर से यह जिम्मेवारी अपने ऊपर छे लेनी 
चाहिए कि जब कभी स्टर्लिंग की भारतवर्ष में मांग होगी तब बह भारत- 
सचिव के नाम १५5६ पेंस की दर से हुंडी बेचने को तैयार रहेगी । 

(१० ) भारत-सरकार के हाथ में जब कभी बचत का रुपया हो तब 
उसे प्रेसिइंसी बकों को उधार देने का नियम-सा कर लेना चाहिए। किन 
शर्तों पर रुपया उधार दिया जाय, यह निश्चित हो जाना चाहिए 

(११) इस समय हम किसी स्टेट या सेण्ट्रल (केन्द्रीय) बेंक की 
स्थापना के पक्ष या विपक्ष में कुछ भी नहीं कह सकते; पर इतना हम 
अवश्य कहेंगे कि यह विषय महत्वपूर्ण हे और इसपर विशेषज्ञों की एक 
छोटी-सी कमेटी द्वारा विचार होने की आवश्यकता है । 

इंडिया ऑफिस की फाइनेन्स कमेटी के दो चेयरमैल और एक भेम्बर 
ऐसी बेकों से सम्बद्ध रह चुके थे, जिनका इंडिया ऑफिस से लेन-देन का 
सरोकार रहता था। यह वात समालोचकों-द्वारा आपत्तिजनक बताई जा 
चुकी थी । इसपर कमीशन ने अपनी राय यह दी कि ऐसे सम्बन्ध के कारण 
किसी प्रकार का पक्षपात तो साबित नहीं होता, पर भारत-सचित्र को चाहिए 
कि जहां तक हो सके, ऐसी समालोचना या शिकायत के लिए कोई मौका 
ह्दीनदें। 

इंडिया ऑफिस के दलाल को जिस उसूल पर दलाली दी जाती थी, 
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उसका कमीणन समर्थन न कर सका । उसकी सिफारिश थी कि कुछ समय 
बाद इस प्रइन पर फिर से विचार किया जाय | 

बेंक आव्‌ इंगलेंड के विपय में उसने दबी जबान इनना ही कहा कि 
हम लोगों के विचार में, इंडिया ऑफिस और इस बैंक के सम्बन्ध को नई 
भित्ति पर रखने का समय आ गया है । 

कमीझन की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन ही थी कि अगस्त १९१४ 
में प्रथम महासमर छिड़ गया। अब यह नि३चय हुआ कि जब तक दथांति 
स्थापित नहीं होती तब तक कारेबाई मुख्तवी रहे 


च 


ने के देने 

महासमर के कारण भारतवर्ष को जो आथिक लाभ होना चाहिए 
था नहीं हुआ; वल्कि गहरी हानि हुईं। परतन्त्रता के फलस्वरूप उसे लेने के 
देने पड़ गए 

आरम्भ में हमारे व्यापार को धक्‍का-सा लगा और काम-काज बहत 
कम हा चला | एक्सचंज मे कमजोरी आने लगी जिसको रोकने के लिए 
सरकार ने भारत-सचिव के नाम उलटी हुण्डी बेचना शुरू किया। लोग 
वेका से अपने-अपने रुपए उठाने छगे। पहले दो महीनों में ही सेविगस 
;क डिपॉजिट में छः करोड़ की कमी हो चछी । सितम्बर से अक्टबर १९१४ 
तक दो करोड़ की और कमी हुई। बाद में परिस्थिति सुधरी और डिपॉजिट 
बढ़ने छूगे । शुरूआत में घबराहट के मारे लोग नोट भी तेजी से भनाने 
लगे। ३१ जुलाई १९१४ और ३१ मार्च १९१५ के बीच नोटों का चलन 
प्रायः दस करोड़ कम हो चल्ा। पर इसके बाद अवस्था सुधरने पर नोटों 
का चलन फिर बढ़ने लगा और बढ़ता ही गया । जुलाई १९१४ के अन्त 
में सोने की मांग बढ़ चली और सरकार के हाथ से प्राय: १,८००,००० 
पौंड का सोना निकल गया। ५ अगस्त को सरकार ने सोना देना बन्द 
कर दिया। उसके बाद नोटों के बदले सिर्फ रुपए मिल सकते थे । 

भारतवर्ष की करेन्सी और एक्सचेंज पर महासमर का क्‍या असर 
हुआ उसे बताने से पहले यह बता देना आवश्यक है कि इंगलैण्ड में अब 
सोना और स्टिंग दोनों दो चीजें हो चलीं, उनकी समानता जाती रही । 
हमारा जितना धन विलायत में जमा था,और जिसे हम वराबर सोना मानते 
आते थे, अब स्टलिंग कागज रह गया । 
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इंगलेण्ड तथा अन्य मित्र-देक्षों को इस समय भारतवर्ष से बहुत कुछ 
माल मिल सकता था और वह मिलने भी लगा । 

एक्सपोर्ट के मार्ग में कई कठिनाध्यां थीं। जहाज कम मिलते थे 
आशिक प्रतिवन्ध के कारण जितना माल जा सकता था, न जा पाता था । 
फिर भी एक्सपोर्ट में कमी नहीं हुई. वहिकि १९१६-१७ से वद्धि ही होने 
लगी। दूसरी ओर वाहर से कम माल आने लगा, क्योंकि जमंनी, ऑस्ट्रिया, 
हंगरी जैसे देशों से तो कुछ आ ही नहीं सकता था और दसरे देझ्षों से भी 
आने में कई तरह की रुकावर्ट थी। फिर भी दाम ऊंचे होने के कारण जो 
कुछ आया उसकी कीमत मद्दासमर के पूर्द जेसी ही बनी रही । १९ १४-- 

से १९१८-१९ तक ऐसे माल का जितना इस्पोर्ट हुआ उससे हर साहू 
प्रायः ७६ करोड़ रुपए अधिक का एक्सपोर्ट हक्षा। यह कोई असाधारण 
बात नहीं थी, पर सोना-चांदी पहले की अपेक्षा वहत कम आई, इसलिए 
और देशों से हमारा पावना पहले से कहीं अधिक हो चला । लड़ाई से पहले 
पांच वर्षो में यहां १८० करोड़ की सोना-चांदी आई थीं। पर इन पांच 
वर्षों में कुछ ५४ करोड़ की आई । सालाना औसत प्राय: ११ करोड़ बैठा । 

भारतवष से हो उस समय ईराक, ईरान और पूर्व अफ्रीका में लड़ाई 
के खर्च के रुपए मंगाए जाते थे। फौज का वेतन-आदि चकाने, लडाई 
के सामान खरीदने और शासन-सम्बन्धी सारा व्यय चुकाने के लिए इन 
रुपयों की जरूरत पड़ती थी । इन रुपयों के बदले भारत-सरकार विलायत 
में ब्रिटिश सरकार से स्टलिंग पाती थी। १९१४ और १९१९ के बीच 
इस प्रकार के खर्च का जोड़ २४०,०००,००० पौंड हो चका था और खर्च 
जारी ही था। भारतवपं में अमेरिका और ब्रिटिय उपनिवेजश्ञों की ओर 
से उन दिनों करोड़ों के माल खरीदे गए थे 
करनी पड़ी थी । 

इन सब कारणों से यहां करेनन्‍्सी की मांग बढ़ने लगी और टकसालों 
में रुपयों की ढलाई जोर-शोर से होने लगी। अप्रैल १९०४ और मारे 
१९०९ के दीच जब करेंसी की मांग काफी अच्छी थी, प्राय: १८०,०००,००० 
स्टेण्डड ओऑंस चांदी के रुपए ढले थे। पर अप्रैल १९१६ और मार्च १९१९ 


० 


»/ इसके लिए भी खास व्यवस्था 


श्द्ड रुपए को कहानी 


के बीच प्राय: ५० ०, ०० ०,००७ स्टेण्डई औंस चांदी का इस काम में उपयोग 
हुआ । 

३१ मार्च १९१४ को प्रायः ६६ करोड़ के नोट चलन में थे। ३० 
नवम्बर ६१९१९ को यह तादाद प्रायः १८० करोड़ हो चली थी। नोट 
बढ़ते गए पर उनकी पुझ्ती के लिए करेन्सी रिजवे में जो सोना-चांदी रखी 
जाती थी उसका अन॒पात घटता गया। महासमर से पहले कानून था कि 
रिजर्व में सिक्यूरिटीज या कागज अधिक-से-अधिक १४ करोड़ रुपए के 
रखे जा सकते थे । धीरे-धीरे यह हद बढ़ाकर १२० करोड़ कर दी गई 
जिसमें २० करोड़ के कागज भारत-सरकार के रखे जा सकते थे, वाकी 
ब्रिटिश सरकार के | ३० नवम्बर १९१९ को नोटों के चलन की पुरती इस 
प्रकार थी:--- 





करोड़ रुपए 
चांदी (रुपए ) ४७ 
सोना इ्३े 
कागज १०० 
१८० 


नोटों के सम्बन्ध में दूसरी नई बात यह हुई कि १९१७ में ढाई रुपए 
के और १९१८ में एक रुपए के नोट जारी किए गए। ३१ माचे १९१९ 
को ढाई रुपए के नोट प्राय: १ करोड़ ८४ राख के और एक रुपए के नोट 
प्रायः १०॥ करोड़ के चलन में थे । 

पहले सरकार की तीति यह रहती थी कि नोट भुनाने के लिए सर्वे- 
साधारण को हर तरह की सुविधा दी जाय । महासमर में यह नीति कायम 
न रह सकी । कागज की पुशती कागज से करके नोट बढ़ाए जा रहे थे, इस- 
लिए लोगों का नोटों में वह विश्वास न रह गया था जो पहले था। लोग 
रुपए मांगते थें। १९१६-१७ में प्रायः ३८ करोड़ और १९१७-१८ में 
२८ करोड़ रुपए चलन में गए। १ अप्रेछ १९१८ को रिजवे में कुछ १०॥ 
करोड़ रुपए रह गए थे--अर्थात्‌ महासमर से पूर्व कम-से-कम जितना 
रिजवं में रखना निरापद समझा जाता था उससे प्रायः आठ करोड़ कम | 


लेने के देने १६५ 


सार्च और अप्रैल १९१५ में महासमर-सम्बन्धी परिस्थिति कुछ चिन्ता- 
जनक हो चली जिसका नतीजा यह हुआ कि लोग नोटों को वेतहाशा भनाने 
लगे । जून के पहले सप्ताह में रुपए कुल प्रायः चार करोड़ रह गए थे । 
इस बीच में सरकार ने अमेरिका से कुछ चांदी लेने की व्यवस्था कर ली थी 
और वह चांदी अब जाने भी लगी । इसके फलस्वरूप परिस्थिति में सुधार 
होने लगा । 

सरकार नोटों के बदले रुपए देने के लिए सब जगह बाध्य नहीं थी पर 
आम तौर से दिया करती थी। पर यह सुविधा अब न रही। रेल या 
स्टीमर-द्वारा सिक्‍के ले जाने पर प्रतिवन्‍न्ध रूग गया । डाक-दवारा भी अब 
कोई उन्हें कहीं न भेज सकता था। करेन्‍्सी आफिसों में सरकार नोटों 
के बदले रुपए देने को अब भी बाध्य थी। पर वहां भी अब यह विधान 
कर दिया गया कि एक आदमी को एक ही दिन इतने से ज्यादा रुपए न मिल 
सकेंगे । इन प्रतिवन्धों और रुकावटों के कारण चलन में रुपयों का स्थान 
नोठ ग्रहण करते गए । पर नोटों पर ऐसी हालत में बट्ठा लगना स्वाभाविक 
था। कुछ समय तक तो कहीं-कहीं यह बढ़ा १९ प्रतिशत तक रहा । 

हम स्वाधीन होते ओर दूसरों के हाथ माल बेचते या उनके लिए 
कुछ खर्च करते तो हम उनसे बेवाकी स्टलिग-जेसे कागजी रुपए में न कराके 
चांदी या सोने में कराते । घड़ी भर के लिए यह मान ले कि हमारे देनदार 
चांदी या सोना देने में असमर्थ होते और हम फिर भी उनके साथ कारोबार 
करना चाहते तो हम यह व्यवस्था कर सकते थे कि उन्हें कुछ समय के लिए 
अपना रुपया कर्ज दें। पर हम थे पराधीन और इस पराधीनता के कारण 
हम दाम या भुगतान अपनी इच्छा या सुविधा नहीं बल्कि इंगलेण्ड की 
इच्छा और सुविधा के अनसार लेने को विवश थे। वर्षों वहां हमने जो 
सोना जमा कर रखा था वह तो कागज हो ही गया, अब इंगलेण्ड हमसे 
जो कुछ लेने लगा उसका दाम भी कागज में ही चुकाने रूगा। करेन्सी 
रिजर्य की जो शाखा लन्‍्दन में थी उसमें स्टलिग के कागज रख दिए जाते 
और उनके महे इधर नोट निकाल दिए जाते । दोनों ओर पतंगबाजी थी। 

महासमर छिड्ते ही प्रायः प्रत्येक देश ने सीने के निर्यात पर प्रति- 


श्द्द रुपए की कहानी 


बन्ध लगा दिया। सोना बाहर जा सकता था तो उसी हालत में जब बिना 
सोना दिए किसी देश का काम चलनेवाला न था। १९१७-१८ में 
भारतवर्ष में जापान और अमेरिका से कुछ सोना इस कारण आया था 
कि उन्हें यहां माल खरीदना था और उस समय भारत-सचिव से हुंडी 
मिलने मे कठिनाई थी। जब सोना दुर्लभ हो चला तब चांदी की मांग 
बढ़ी। पर चांदी का उत्पादन १९१४ से ही कम होने छगा था। १९१० 
से १९१३ तक तमाम दुनिया की खानों से २२८,५५२,००० ऑऔंस चांदी 
निकली थी। १९१४ से १९१७ तक कुल चांदी १७८, ०७५,००० ऑऔंस 
निकह्ी । इस कमी का खास कारण यह था कि मेविसको में राजनेतिक 
अश्यान्ति के कारण चांदी का उत्पादन बहुत घट गया। इधर ब्रिटिश साम्राज्य 
और चीन आदि देशों की ओर से मांग कहीं-से-कहीं बढ़ गई। इसका नतीजा 
यह हुआ कि चांदी महंगी हो गई । १९१५ में जो दाम २७ पेंस था वह 
अगस्त १९२७ में ४३ पेंस, और एक ही महीना बाद ५८ पेंस हो चला था। 

अमेरिका, कनाडा और ग्रेट ब्रिटेन ने चांदी के दाम की घटावढी 
को रोकने की कुछ खास व्यवस्था की, जिससे चांदी का दाम कुछ समय 
तक प्रति औंस प्राय: एक डॉलर वना रहा । मई १९१८ और अप्रैल १९१९ 
के बीच लन्दन में दाम ४७॥। और ५० पेंस के बीच रहा । मई १९१९ में 
अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन ने चांदी के बाजार से अपना-अपना नियन्त्रण 
उठा लिया, जिसका नत्तीजा यह हुआ कि हरून्दन में दाम फौरन ५८ पेंस 
हो गया । उसके बाद भी दाम बढ़ता ही गया और १७ दिसम्बर को ७८ 
पेंस तक पहुंच गया था । 

चौथे अध्याय में कहा गया है कि जब चांदी का दाम लन्दन बाजार 
में २८४ पेंस होता तब एक रुपए की चांदी की कीमत ९ पेंस से कुछ ऊपर 
होती । इसी प्रकार जब चांदी का दाम ४३ पेस हो गया तब रुपए की चांदी 
की कीमत १६ पेंस के पास पहुंच गई, अर्थात्‌ चांदी इतनी महंगी होते 
ही रुपए की असली कीमत उसकी नकली कीमत के पास पहुंच गई। और 
जब चांदी और भी महंगी हुई तब १६ पेस में रुपया देना सरकार के लिए 
असंभव हो गया । 


लेने के देने १६७ 


बचाव के लिए सरकार ने एक्सचेंज को ऊंचा करना झुरू कर दिया। 
२८ अगस्त १९१७ कोनदी ० टी ० * का दाम १६६ पेंस से १७ पेंस कर दिया 
गया । उसके कुछ ही दिन बाद यह विज्ञप्ति निकली कि भारत-सरकार के 
नाम हुंडी की दर अब चांदी के दाम पर निर्भर करेगी । १२ अप्रेल १९१९ 
को दर १८ पेंस कर दी गई और १३ मई १९१९ तक यही दर रही । अमे- 
रिका ने चांदी के बाजार पर से नियंत्रण उठा लिया, इस कारण चांदी और 
भी महंगी हो चली और रुपए की एक्सचेंज-दर अब २० पेंस कर दी गई । 
उसके बाद ज्यों ज्यों चांदी तेज होती गई यह दर ऊंची होती गई। इसके 
मरातिब ये थे :--- 


१२ अगस्त १९१९ २२ पेंस 
१५ सितम्बर ,, २४ पेंस 
२२ नवम्बर ,, २६ पेंस 
१२ दिसम्बर ,, २८ पेंस 


३ सितम्बर १९१७ को चांदी का व्यापारियों-द्वारा इम्पोर्ट बन्द कर 
दिया गया । एक्सपोर्ट पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया गया--बिना सरकार 
से लाइसेंस प्राप्त किए कोई सोना या चांदी के सिक्‍के इस देश से वाहर 
नहीं भेज सकता था । 

इम्पोर्ट रोका गया था इस उद्देश से कि जो चांदी संसार में उपलम्य थी 
उसका कोई हिस्सा भारतवर्ष के व्यापारियों के हाथ छूुगने न पावे। 
एक्सपोर्ट इसलिए रोका गया था कि छोग सिक्‍कों को गला कर या यों ही 
बाहर भेजना न शुरू कर दें। २९ जून १९१७ के बाद तो चांदी या सोने 
के सिक्‍कों को ओर किसी काम में के आना भी जुर्म करार दे दिया गया । 

चांदी की कमी के कारण सरकार अपना सोने का स्टॉक भी बढ़ाने 
लगी । २९ जून १९१७ के बाद जो सोना विदेश से आता उसे मंगानेवाले 
को सरकार के हाथ बेच देना पड़ता । अगस्त १९१९ में रॉयक मिण्ट 
अर्थात्‌ ब्रिटिश टकसाल की एक शाखा बम्बई में खोली गई और वहां सॉँव- 
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रन ढाले जाने छगे । इससे पहले कुछ ऐसी मोहरें यहां की टकसालों में 
हाली जा चुकी थीं जो प्रायः हर बात में सॉवरेन, के समान थीं। अग्नेलल 
:०१९ में रॉयल मिण्ट की यह शाखा उठा दी गई। 

ऊपर कहा जा चका है कि महासमर छिड़ते ही सरकार ने सॉवरेन 
देना बन्द कर दिया था। बाजार में सॉवरेन की कीमत बढ़ चली और 
१५) से ऊपर रहने छगी। कानूनन सॉवरेन की कीमत अब भी वही १५) 
थी, और सरकार उसके बदले १५) देने को ही बाध्य थी। सॉवरेन ऐसी 
हालत में करेन्सी के काम न आ सकते थे। फिर भी रुपयों की इतनी कमी 
हो रही थी कि दो बार सरकार को इस देश के कुछ हिस्सों में किसानों से माल 
खरीदने के लिए कई करोड़ के सोने के सिक्के (सॉवरेन और देशी मोहरें) 
देने पड़े । 

शांति स्थापित हो जाने पर अमेरिका ने ९ जून १९१९ से सोने के 
एक्सपोर्ट की स्वतंत्रता दे दी। दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का सोना 
भी बाहर जाने के लिए स्वतंत्र हो गया । इसलिए इस देश में सोने की आमद 
बढ़ चली। भारतवर्ष लन्दन में और अन्यत्र भी सोना खरीदने लगा ! 
१५ सितम्बर १९१८ के बाद भारत-सरकार इम्पोर्टर को सोने का दाम इस 
हिसाब से देने छमी कि हुंडी की दर की घटा-बढ़ी के अनुसार सोने की 
जो कीमत हो वह उसे मिल जाया करे। 

अगस्त १९१९ के अन्त में भारत-सरकार ने यह घोषित किया कि हर 
पूखवारे उसकी ओर से सोने की बिक्री की जायगी । इस बिक्री का नतीजा 
यह हुआ कि बाजार में सोने का दाम गिर पड़ा। १५ अगस्त १९१९ को 
दाम था ३२.१२ रुपए तोला । २२ सितम्बर को यह गिर कर २७ रुपए 
रह गया था। फिर दाम में कुछ तेजी आई और अक्तूबर के अन्त तक वह 
२९.१२ रुपए तोला हो चला । फिर कुछ ही दिन बाद वह गिर कर २८.५ 
रुपए तोला रह गया। जब दाम ३२.१२ रुपए तोला था तब एक सॉवरेन 
की कीमत २०.९ रुपए थी। जब दाम २८.५ रुपए तोला रह गया तो 
सॉवरेन की कीमत थी १७.११ रुपए । 

चांदी-सम्बन्धी परिस्थिति को काबू में लाने के लिए सरकार ने हर 
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तरह का तदबीर की, पर चांदी की कमी बनी ही रही और अन्त में उस 
ब्रिटिश सरकार की मार्फत अमेरिका का दरवाजा खटडखटाना पह्ष 
अमेरिका के पास रिजर्व में बहत कुछ चांदी पड़ी हुई थी और उससे उसका 
एक हिस्सा भारत-सरकार को देता स्वीकार कर लिया। २६ अगस्त 
१९१८ को वहां इसके लिए पिट्मन ऐक्ट नामक विधान बना जिसका 
आधह्यय था कि वहां की सरकार दूसरी सरकारों को इस रिजर्द मेंसे 
३५०,०००,००० चांदी के डॉलर तक चांदी बेच सकती है । भारत को 
इसमें से २००,०००,००० ऑऔंस चांदी मिल्री जिसका दाम प्रति ऑंस 
(खालिस चांदी) १०१३६ सेंट चुकाना पड़ा। यह चांदी मिल जाने से 
भारत-सरकार का बहुत बड़ा संकट टल गया । समय-समय पर वह बाजार 
में भी चांदी खरीदती रही | सब मिला कर उसने ७०३८,०००,००० ऑऔंस 
(स्टेण्डड ) चांदी खरीदी । 

३० मई १९१९ को एक करेन्‍्सी कमेटी की नि: क्ित हुई जिसके अध्यक्ष 
मि० बंविगटन स्मिथ थे और जिसके एकमात्र भारतवासी मेम्बर थे मि० 
दादीवा मेरवान जी दलछाल। कमेटी को यह देखेना था कि भारतीय 
प्रणाली पर महासमर का क्‍या असर हुआ है--उस प्रणाली में कौन से 
हेरफेर की जरूरत है और किस प्रकार यहां के 'गोर्इ एक्सचेंज स्टेडडई में 
स्थिरत्व या स्थायित्व लाया जा सकता है । उस समय एक्सचेंज की दर २० 
पंस थी । 

२२ दिसम्बर १९१५० को कमेटी की रिपोर्ट तैयार हुई और भारत- 
सचिव के पास भेजी गई । मि० दलाल, कमेटी की रिपोर्ट से सहमत न हो 
सके और उन्होंने अपने विचार अलग ही एक नोट में प्रकट किए । 

कमेटी की खास सिफारिश यह हई कि रुपए की एक्सचेंज-दर सोने में 
बांध दी जाय और यह दर २४ ऐंस (सोना) हो। इस हिसाव से सॉँवरेन 
की कीमत १५) के बजाय १०) होती । १८७३ से पहले एक्सचेंज की 
जो रेट थी उसे फिर से ले आने के लिए, ऊंचे एक्सचेज के पक्षपातियों की 
दृष्टि में, यह अवसर अनुपम था---इसे हाथ से जाने देना परले सिरे की, 
मुखता होती । 
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मि० दलाल ने इस धींगाधींगी का जोरों से विरोध किया। उन्होंते 
अकाट्ब यृक्तितियों से यह प्रमाणित कर दिया कि एक्सचेंज की दर ( 
पेंस ) में किसी प्रकार का परिवर्तन न होना चाहिए था । 
कमेटी ने जिस दर की सिफारिय की थी वह थी २४ पेंस (सोना ) । 
उस समय इंगल्ण्ड में सोने का स्टेण्डड या मान नहीं था--नोटों के बदले 
सोता मिलना बन्द हो गया था। झोना और स्टलिंग दोनों दो चीजें हो 
रही थीं। एक सौ औंस खालिस सोना हो तो उसके ४२५ सॉवरेन ढाले 
जा सकते इें---शायद यह कहना टीक होगा कि-हाले जा सकते थे 
पर 23 दिसम्बर १९१० को जो भाव था उसके अनसार एक सौ होॉंस 
।लिस सोने का दाम द्राय:ः ५४४ पौंड स्टलिंग (कागजी) होता था। 
एक पॉंड स्टलिंग (कागडी) अब एक सॉँवरेन के बरावर न होकर #< ३४ 
अर्थात्‌ "७८ साँवरेन (सोता) के वरावर था । इसीको दूसरी तरह 
यों कह सकते कि एक सॉँवरेत (सोना) ई$६ अर्थात्‌ १.२८ 
पोंड स्टलिंग (कागजी) के बरावर था। कमेटी ने रुपए को स्टलिंग से 
'न वांध कर सोने से बांधने की सिफारिश की । २४ पेंस (सोने ) का अर्थ 
२४ पेंस स्टलिग सही, बल्कि इससे कहीं अधिक था । 
एक्सचेंज को उठाने के पक्ष में दलील यह दी गई थी और दी जा रही 
'थी कि चांदी का दाम ४३ पेंस से ऊपर हो जाने पर रुपए का प्रतीक-मुद्रा 
रहना असम्नव था , इसलिए रुपए को चलन में कायम रखने के लिए 
उसकी एउ्सचेंज-दर को काफी ऊँचा रखने की जरूरत थी । भविष्य के 
सम्बन्ध में भी कमेटी की धारणा थी कि चीजों के दाम शीघ्र गिरनेवाले 
थे--और चांदी का दाम इतना ऊँचा रहनेवाला था कि रुपए की कीमत 
> शिलिग अर्थात्‌ २४ पेस (सोने में) से कम रखने से उसके चलने से निकल 
जान का अथात्‌ धातु के रूप में विक जाने का डर था। लॉर्ड केन्स आथिक 
विषयों में वई दृरदर्शी माने जाते हैं। उन्होंने भी दो शिलिग जैसी ऊँची 
दर का समथन इस आधार पर किया कि संसार में चीजों के दामों के गिरने 
की कोई सम्भावना न थी--बल्कि सम्भावना यह थी कि दाम और भी 
ऊपर चढ़ेंगे। कहा गया कि इस महंगी को ध्यान में रखते हुए यह और 
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भी जरूरी था कि रुपए की एकक्‍्सचेंज-दर काफी ऊँची हो--जिससे भारतवर्ष 
में महंगी की भोपषणता कुछ हद तक कस हो सके | 

वास्तव में--जेसा कि मि० दलाल ने अपने वक्तव्य में कहा था--- 
चांदी की तेजी ही एक्सचेंज की दर में वृद्धि का एकमात्र कारण नहीं हो 
सकती थी, क्योंकि अधिकारियों की मंगा थी कि चांदी सस्ती हो जाय 
तो भी एक्सचेंज १६ पेंस से काफी ऊँचा रखा जाय । 

पर जो दछील दी गई थी उसका मि> दलाल के चब्दों में जवाब यह 
था-- 

महासमर की समाप्ति हो जाने पर भी चांदी के एक्सपोटे पर प्रति- 
बन्ध बना रहा । अगर यह प्रतिवन्ध हटा दिया गया होता तो चांदी मे 
इतनी तेजी न आठी। भारतवर्ष आसानी से दूसने देशों के हाथ अपठी चांदी 
का एक हिस्सा बेच सकता था। इसका चांदी के दामों पर अच्छा असर 
पड़ता। चांदी का एक्सपोर्ट रुक जाने से और जो चांदी ठेच सकता था उसका 
चांदी का खरीदार वन जाने से ही इस वाजार में आग रूग गई ! 

“अगर यह मान भी लिया जाय कि चांदी का एक्सपोर्ट होने लायक न 
था तो भी लड़ाई के समय उसका दाम बढ़ने के कारण एक्सचेंज को उठाना 
मुनासिव न था। भारत-सचिव को चाहिए था कि जितने रुपए की उन्हें 
जरूरत होती उतने की भारत-सरकार के नाम हुण्डी करके इस काम से 
हाथ खींच लेते--व्यापारी अपना देना, चांदी न भेजकर, और जिस तरह 
चुका सकते, चुकाते । 

“जब तक संसार-मात्र में सोने के एक्सपोर्ट पर प्रतिवन्ध था तब तक 
थोड़े समय के लिए एक्सचेंज में कुछ वृद्धि शायद अनिवारये-सी थी, पर 
जब अमेरिका ने ९ जुन १९१९ से प्रतिबन्ध हटा लिया और दक्षिण अफ्रीका 
का सोना भी १८ जुलाई १९१९ से लन्दन के बाजार में बे-रोक-टोक 
बिकने लगा तब कोई भी कारण न हो सकता था कि एक्सचेंज की दर 
को २०» पेंस से २८ पेंस कर दिया जाय । 

“सोने और रुपए के बीच की दर जो कायम थी वह महासमर के 
समय उठा दी गई। पर महासमर के बाद जो कुछ किया गया वह उससे 

न 
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भी अनचित था। बान्ति स्थापित हो जाने पर परिस्थिति बदर गई। लड़ाई 
के कारण रह पैमाने पर होने वाले तरह-तरह के खर्च की अब कोई जरूरत 
न रह गई। व्यापार के लिए रुपए की मांग अवश्य थी, पर यह मांग पूरी 
करने से कहीं अधिक आवश्यक यह था कि यहां की जनता के मुद्रा-सम्बन्धी 
धिकार की रक्षा की जाय, मूल्य का जो मान या स्टेण्डडे कर दिया गया 
था उस अविचल रहने दिया जाय । हर हालत में --पर खास कर गान्ति 
स्थापित हो जाने पर--चाहिए यह कि व्यापार उस मान या स्टेण्डर्ड के 
पीछे चले--न कि यह कि झान या स्टैण्डड ही व्यापार का अनवर्ती बन जाय। 
अगर उस स्टण्डड को बदले बिना व्यापार की मांग पूरी नहीं की जा सकती 
थी तो मूनासिव था कि वह मांग पूरी न की जाय; यह हर्मिज मनासिव 
था कि मांग तो पूरी की जाय और स्ट्रेण्डड को उठा दिया जाय। 
रुपया स्वयं हमाए मद्रा-प्रणाली में, मल्य का कोई मान न था। 
यह मान या स्टण्डड १६ पंस अर्थात्‌ ७.५३३४४ ग्रेतन सोना थ[.। रुपया 
कागजी नोट की तरह उसका प्रतिनिधि-मात्र था। अगर चांदी महंगी हो 
गई थी तो सरकार को चाहिए था कि मान या माप-दण्ड को ज्यों-का-त्यों * 





7 सान या सापदण्ड के लिए जिस धातु का उपयोग होता था वह 
महंगी हो रही थी, इसलिए मान या मापदण्ड ही बदल दिया जाय-- 
यह प्रस्ताव कितना अनुचित था यह नीचे के उदाहरण से स्पष्ट हो जायगा। 
नापने के गज को लीजिए। यह १६ गिरह या तीन फुट का होता है। मान 
लोजिए कि कहीं गज नापने के लिए रेशम का फीता काम में लाया जाता 
है (सोलह पेंस के लिए एक रुपए की तरह) । अचानक रेशम महंगा हो 
गया ओर गज के लिए उसका उपयोग असम्भव है। ऐसी दश्ञा में वहां 
वाले क्या करेंगे ? अवश्य ही रेशम की जगह वह और किसी वस्तु का 
उपयोग करने लगेंगे जो रेशम से सस्ती हो। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए 
कि इस विषय का नियन्त्रण सरकार करती है और उसने रेशम की जगह 
सृत के व्यवहार की आज्ञा न देकर यह आज्ञा दे दी कि १६ अंगलू 
के बजाय अब २४ अंगू्ल का एक गज समझ जायगा। ऐसी आज्ञा 
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रखते हुए, रुपए में चांदी का परिमाण कम कर देती या नए रुपए ढालती 
ही नहीं। कई व्यक्तियों और संस्थाओं ने उस समय बद्द प्रस्ताव किया था कि 
दो या तीन रुपए के ऐसे सिक्‍के निकाले जाय॑ जिनमे चांदी का परिमाण फी 
रुपया १६५ ग्रेन के हिसाव से न होकर इतना कम हो कि चांदी का दाम 
काफी ऊँचा होते हुए भी रुपयों के चलन से निकल जाने का कोई खतरा 
न रहें। दरअसल नए रुपए ढालने की कोई ऐसी जरूरत ही न थी। व्यापा- 
रियों पर ही यह जिम्मेवारी छोड़ देनी चाहिए थी कि अपना देना चकाने 
के लिए उन्हें जो व्यवस्था उत्तम जंचती, करने । 

पूछा जा सकता है कि व्यापारी आखिर क्या करते ? उत्तर यह है 
कि इंगलेण्ड को अगर हमारे मार की जरूरत थी तो वह हम सोना देता--- 
खास कर जब बान्ति स्थापित हो गई और कई देतों में खोने को बाहर 
जाने की स्वतन्त्रता मिल गई--या इंगलेण्ड हमसे कर्ज केता | इसके 
बजाय किया यह गया कि हमारा स्टेण्द् बदछ दिया गया--एक्सचेंज की 
जो ऊंची-से-ऊँची दर उस समय हो सकती थी, कायम कर दी गई-- 
नोटों की छूट कर दी गई और नोटों की पृश्ती के लिए लन्दन में ब्रिटिश ट्रेजरी 
बिलों' के रूप में स्टलिंग कागज रखे जाने लगे । इन ट्रंजरी बिल्ों के द्वारा 
भी ब्रिटिश सरकार ने हमसे कर्ज लिया, पर यह कर्ज ऐसा न था जिसे, 
हमने अपनी खुशी या रजामन्दी से दिया हा । यह तो हमसे जबरन लिया 
हुआ कर्ज था---और जिस समय बैविगटन स्मिथ कमेटी की रिपोर्ट तेयार 
हुई उस समय यह कर्ज ८३ करोड़ रुपए से ऊपर हो चला था। 


या विधान का एक फल यह होगा कि जो किसीको एक गज देने 
के लिए बाध्य हे उसे १६ की जगह अब २४ अंगुल नाप कर देना होगा। 
एक्सचेंज-रेट बढ़ा देने का नतीजा भी ठीक ऐसा ही हुआ। पहले जो किसीको 
१) देने को बाव्य था उसे अब ७.५३३४४ ग्रेन की जगह ११.३००१६ 
भ्रेत सोना (या इसी हिसाब से अपने खेत की उपज) देना पड़ा। कारण 
कि रुपया-रूपी गज अब १६ की जगह रेड अंगुल की नाप या स्टेण्ड्ड 


बात या था। 
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ऊँची एक्सचेज-दर के द्वारा इस देद्य में दाम गिराने के सम्बन्ध में 
कमेटी ने जो कुछ कहा था उसपर मि० दलाल की टिप्पणी यह थी :--- 

“कहा गया हैँ कि एक्सचेंज उठाने का एक अच्छा नतीजा यह होगा 
कि भारतवर्ष में दाम गिर जायंगे | दाम जरूर गिरेंगे, पर दाम गिराने का 
यह तरीका टीक नहीं कहा जा सकता। भारतवष में क्षत्रिम फुलावट-जैसी 
अवस्था नहीं हुई हूं । वहां फूछावट हुई भी हे तो उस प्रकार की जिसे 
स्वाभाविक विस्तार का नाम देना अधिक उपयुक्त होगा ।"""********* 
एड्सद्रेंज-दर ऊंची कर देते से रुपयों में दाम जहूर गिरेंगे, पर 
जहां करेन्‍्सी की फुलावंट हो वहां गिरावट करके दाम गिराना तो जायज 
है पर स्टेण्डई या मूज्य के मान में अदछ-बदल करके दाम गिराना जायज 

नहीं हो सकता। भारतवर्ष में करेन्सी की मिकदार, दाम ऊँचे होने के कारण 
बढ़ी हैँ; दाम, करेन्सी अधिक होने के कारण नहीं बढ़े हैं। और बढ़ी हुई 
करेन्सी का दामों पर कोई खास असर इसलिए नहीं पड़ा है कि लोग हर 
तरह की करेन्‍्सी को दवा कर बैठ गए हैं। भारतवर्ष में एक्सचेंज ऊँचा 
होने से दाम जरूर नीचे रहेंगे, पर दाम बढ़ने का जो वास्तविक कारण है 
वह ज्यों-का-त्यों बना रहेगा ।”* 
'. कमेटी की दूसरी सिफारिशों में कुछ इस प्रकार थीं :--- 

(१) भारत-सरकार, बिना भारत-सचिव की अनुमति प्राप्त किए, 
एक्सचेंज कमजोर पड़ने पर उल्टी हुण्डी बेचने को तैयार रहे । इस उलटी 
हुण्डी की दर इस बात को ध्यान में रख कर निह्िचत की जाय कि भारतवर्ष 
से इंगलण्ड सोना भेजने में क्या खर्च पड़ता है । इसका अर्थ यह था कि इस 
देश में दस रुपए देनेवाले को सरकार लन्‍्दन में एक सॉवरेन या उतने 
का स्टलिग (सोना भेजने का खर्च काट कर) दे दे । 

(२) भारतवर्ष में अब सोना बेरोक-टोक आने दिया जाय । 

(३२) जब तक चांदी की तेजी बनी रहे तब तक सरकार थोड़ी मिक- 
दार में चलन के काम आने के लिए सोने के सिक्के दिया करे । 

(४) रॉयल मिप्ट या ब्रिटिश टकसाल की जो शाखा वम्बई में खुली 
थी, ओर जो वाद में बन्द कर दी गई थी वह फिर से खोल दी जाय। ईपमें 

जय 
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प्ावरेत (गिनी) छालते की व्यवस्था की जाय | सरकार यह घोषित कर 
कि जो कोई सोना छावेगा उसे नई एक्सचरेज-दर से-अथन एक रुपया ८८ 
१९१,३००१६ प्रन खालिस सोना के हिसाव से साँवरेन मिल सकेंगे। 

(५) चांदी की कमी और महंगी के कारण सरकार के छिए अब 
सॉवरेन के बदले रुपए देना आवश्यक न रहे | 

(६) सॉँवरेन की कीमत अब १०) के दजाय १०) होगी, इसलिए 
सरकार यह घोध्ति कर दे कि अमृक निधि तक जो कोई साँवरेन छाकर 
देगा उसे फी सॉाँवरेन १५) मिल जायगा | यही वात मोहर के सम्बन्ध में 
भी रहे, ओर कुछ समय वाद चलछन से मोहर उठा दी जाय । 

(७) चांदी के इम्पोर्ट पर जो प्रतिवन्‍्ध है वह यधासम्भव जीघ्र 
हटा दिया जाय । 

(८) एज्सपोर्ट-सम्बन्धी प्रतिवन्‍्ध अभी कुछ समय के लिए बना रहे। 

(९) चांदी खरीदने की जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें किसी प्रकार 
के हेर-फेर की हम सिफारिश नहीं करते । 

(१०) करेन्‍्सी रिजव का जो हिस्सा कागज के रूप में रखा जा 
सकता हैं वह कुछ समय के लिए १२० करोड़ बना रहे । 

(११) करेन्‍्सी रिजवे में जितना सोना या स्टिंग * है उसकी नई 
कीमत २४ पेंस की दर से 5हराई जाय | ऐसा करने से रिजव में ३८.४ 
करोड़ की कमी होगी | यह कमी धीरे-धीरे पूरी कर दी जायगी । 

(१२) करेन्सी रिजवे की जो सोना-चांदी हो वह इसी देश में रखी 
जाय। बाहर उसी हालत में रह सकती है जब यहां आनेवाली हो या आा 
रही हो। ु 

(१३) व्लेट भुनाने के लिए जो सुविधाएँ सर्वसाधारण को पहले 
प्राप्त थीं वे स्थिति सुधरते ही फिर से जारी कर दी जाय॑ं | सरकार को यह 
अधिकार हो कि वह नोटों के बदले चांदी या सोने के सिक्के दे सके । 

(१४) सरकार को जो सोजा प्राप्त हो सके वह फिलहाल गोल्ड 

2 ला अटल नम न हक मन आन न अमल मलिक दिद शेड कर जल लि जनम पिन 

* इसके लिए सोना और स्टलिंग समान माने गए। 
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लि 


स्टेपदर्ड रिजर्व में न रख कर पेपर-करेन्सी रिजवे में रखा जाय । जब ऐसा 
करना सम्भव हो तब गोज़्ड स्टेण्डर्ड रिजये में भी काफी सोना रखने की 
व्यवस्था की जाय; पर इस समय तो सब से सन्तोपषजनक व्यवस्था यही 
हो सकती हूँ कि उस रिजर्व को ऐसी सिक्तयूरिटीजँ के रूप में रखा जाय 
जिनकी मीयाद थोड़े ही समय में पूरी होनेवाली हो । 

(१०) गोल्ड स्टेण्डई रिजव के सोने का अधिक-से-अधिक आधा 
हिस्सा भारतवर्ष में रखा जाय, पर सर्वताधारण को वह सिर्फ निर्यात के 
लिए मिल सके । 

कमेटी ने बहुमत से जो सिफारिश की थी उसे भारत-सचिव ने 
मंजूर कर लिया । फरवरी १९२० में सरकारी विज्ञप्ति निकलते ही 
एक्सचेंज की दर २८ पेंस (स्टलिग) से ३२॥ पेंस (स्टलिग) हो चली। 
यह नई दर २४ पेंस (सोना) के आसपास थी । पर बाजारवालों को 
इलनी ऊंची दर के ट्हरने का विश्वास न हो सका और उनकी ओर से 
स्टलिंग की मांग होने मी । उद्देश यह था कि पहले रुपयों के बदले ऐसी 
ऊंची दर से स्टलिंग ले लिया जाय, फिर एक्सचेंज गिरने पर उसी स्टलिंग 
से अधिक रुपए बना लिए जाय॑ं | सरकार स्टलिंग की मांग पूरी करने 
के लिए, कमेटी की सिफारिण के अनुसार उलटी हुण्डी बेचने लगी। विधान 
में संशोधन कर सॉवरेन की कीमत १०) कर दी गई और लोग उसे 
इस दर में लेने-देने को बाध्य कर दिए गए । 

स्टिंग की मांग इतनी ज्यादा थी कि सरकार के लिए उसे पूरा 
करना असम्भव था। उसे नेक सलाह दी गई कि वह मांग पूरी करने के 
प्रयत्न को छोड दे और भारतवर्ष का जो धन लन्दन में संचित था उसे 
बरकरार रखे। पर सरकार ने एक न सुनी और उल्टी हुण्डीचेचती ही गई। 
जब इससे भी २४ पेंस (सोना) वाली दर कायम न हो सकी तब वह अपनी 
नीति बदरू कर २४ ऐंस स्टलिंग पर एक्सचेंज को ठहराने की कोशिश 





“ ३० नवस्बर १९१९ को रिजर्व ३७,४३८,३१७ पौंड स्टॉलिंग 
था जिसमें ३७,४११,२२४ 'पोंड स्टलिग सिक्यूरिटीज के'रूप में थाः। 
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करने छम्ते। यह नीति-परिवर “न १९२० से किया गया। पर इसमें 
भी उसे सफलता नहीं मिली और भ्न्त में हार मान कर उसेने २८ सितम्बर 
की उल्टी हुण्डी बेचदा बन्द कर 

स्टिंग की मांग अपरिमित-सी थी और वह मांग ३री करने की सरकार 
की शक्ति अत्यन्त परिमित । ऐसी दा में एक्सचेंज का गिरना स्वाभाविक 
था। जो दर » जनवरी १०००७ को २३४ ऐस स्टलिंग थी वह १ अगस्त 
१०००७ को २२६ पंस स्टलिंग हो चली थी । उसके बाद भी दर क्मझ: 
गिरती ही गई 

१९१९-२० और १९२०-२१ में सत्र मिछाकर सरकार ने 
५५,५३२,००० पौंड स्टलिंग की उलदी हण्डियां वेची। सरकार की इसके 
बदले यहां ४७ करोड़ १ ४ छाख रुपाए मि्े। अगर पुरानी दर १६ पेंस रहती 
तो इतने नन्‍्पों के बदले सरकार को कुछ ३१.४०६,६६६ पौंड स्टिंग 
बेचना पडता । इससे स्पष्ट है कवि २४ पेंसवाली दर को कायम करने के 
प्रयन में सरकार ते २४,७००,००० पौंद स्टलिंग से अधिक गंवा दिया । 
यह धन भारतवासियों का था, जिसे सरकार ने उनके हानि-लाभ की तनिक 
भी परवा न कर वात-की-बाल में लेटा दिया। पूराती दर से २४,०००.२०० 
पौंड सटलिंग के ३६ कराइ रुपए हुए । 

स्टलिंग के लिए जो इतनी बड़ी मांग पेदा हो गई वह इस नई ऊची 
दर के कारण ही। इसलिए यहूपि यह कहा गया हैँ कि उल्टी हंडियों 
की विक्री से प्राय: ३६ करोड़ की हानि हुई तथापि यह भी ध्यान से रखन 
की बात है कि अगर यह ऊंची दर सरकार-द्वारा स्वीकृत न हाता ता स्टलिग 
के लिए जो कृत्रिम मांग पैदा हो गई वह न होती और लन्दन में जो हमारा 
स्टलिंग धन था वह इस प्रकार हवा न हो जाता 

१९१०-२० में यहां से एक्सपोर्ट बहुत ही बड़ पंमान पर हुआ। सान- 
चांदी को छोड बाकी चीजों के इभ्पोर्ट से एक्सपर्ट प्राय: १२०६ कराइ रुपए 
अधिक का हआ। पर स्थिति पलटते देर न लूगी । १९२०-२१ म एक्सपाद 
तो ३२७ करोड से २५८ करोड़ और इम्पोर्ट २०१ करोड़ स रेरेई केराड़ 
हो चला । १९२१-२२ में भी ऐसी ही अवस्था रही। जिस समय एक्सचज 
श्र 


न््च 
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; दर २४ पेंस की जा रही थी उस समय इसके विरोधियों ने कहा 
था कि इस ऊंची दर का परिणाम यह होगा कि एक्सपोर्ट कम हो जाय॑ंगे 
और इम्पोर्ट बढ़ जायंगे--और सम्भवतः एक्सएपंट से इम्पोट का पलड़ा 
भारी हो जायथगा । ठीक यही हुआ। जून १९२० से ही यह पलड़ा 
भारी होने लगा और दोनों वर्षों के अंकों को मिला कर एक्स्पोर्ट 
से इम्पोर्ट का पलड़ा प्रायः ९९ करोड़ रुपए भारी रहा। स्थिति में इस 
विपय्यंय की बहुत बड़ी जिम्मेवारी एक्सचेंज की नई दर पर थी। सर 
वैलण्टाइन गिरोल अपनी ]909---0!6 2४4 ?२०छ (भारत--प्राचीन 
और नवीन ) नामक पुस्तक में लिखते हे :-- 

“बैबिग्टन स्मिथ कमेटी की सिफारिश को भारत-सचिव ने स्वीकार 
कर लिया और फरवरी १९२० में नई दर को कायम करने के लिए 
उद्योग होने लगा, हालांकि जनवरी में ही इस बात का सवृत मिरू गया 
था कि आ्थिक स्रोत की गति भारतवर्ष के प्रतिकल होने लगी थी। रुपए 
की एक्सचेंज-दर २ शिलिग सोना होने जा रही थी। कमेटी में इसके एकमात्र 
विरोधी बम्बई के सराफा बाजार के पारसी व्यापारी मि० मेरवान जी 
दलाल थे जिन्हें इस विषय का व्यावहारिक ज्ञान शायद कमेटी के बाकी 
सब मेम्व॒रों से अधिक था। उन्होंने सिफारिश की थी कि पूरानी एक्सचेज- 
दर को बदला न जाय+ शीघ्र ही यह बात प्रमाणित होनेवाली थी कि 
उनका यह कहना बृद्धिमत्ता और दूरदशिता से पूर्ण था । 

उलटी हुण्डियों की बिक्री और सरकारी नीति की असफलता का 
उल्लेख करते हुए सर वेलण्टाइन आगे लिखते हैं :- 

“जब सरकार ने यह घोषित कर दिया कि वह एक्सचेंज-दर २ शिलिग 
सोना करने जा रही थी तब भारतीय व्यापारियों ने यह मान लिया कि वह 
ऐसा कर सकती थी और जरूर करेगी । लड़ाई के दिनों में उनका स्टॉक 
प्राय: खाली हो गया था---उन्होंने दो शिलिग की रेट से हिसाब लूगा कर 
कपड़े तथा दूसरी ब्रिटिश वस्तुओं के लिए बड़े-बड़े आडेर दिए। उस समय 
दाम खूब तेज थे। पर माल भारतवषे में पहुँचते-पहुँचते रुपए की एक्सचेंज- 
दर काफी नीचे आ गई थी और दाम भी गिर पड़े थे। भारतीय इम्पोर्टर 
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ने देखा कि यह सोदा उसको बेतरह महंगा पढने जा रहा था। 


कर. को के की का 


छान न दे नाप भक 
बस, उसत साल छद्थधान स हा इनकार कूर दबा, दयाक साल छड़ान 


का अर्थ था उसका सर्वनाथ | उससे बह कहना कि व्यापारी को अपना 





बाटि-हझगार जरूर पुरा करना चाहए, विलबुलछ व्यर्थ था * हि वह इसका 
उत्तर यह देता कि इस वियय में सरकार ही अपना उताएना सबके सामने 


रख चुकी थी--उसने भी एक तरह का कोलरू-करार किया था कि वह 
रुपए की कीमत दो शिलिंग कर देगी और उससे अपने दचन की रक्षा 
ने हो सकी थी। सरकार की ओर से कह्दा गया क्षि उसने कोई कौछ-करार 

नहीं किया था, पर भारतीय व्यापारी की ओर से इसका जवात्र यह दिया 
गया कि अब तक तो सरकार की बात को छोय इसी प्रकार का महत्व 
देते आ रहे थ--ऑयहां तो यही समज्ना जाला था कि उसने जो कुछ कह 
दिया उसे वह पूरा करके ही रहेगी । 


सर वेलण्टाइव घिरोल भारतीय आकांक्षाओं के और भारत के 
राष्ट्रीय आन्दोलन के विरोधी और निनन्‍दक थे ; इसलिए उनका ऐसा लिखना 





विंशएताएंए हैं । 

उल्टी हुंडियों की विक्री-दारा जो परिस्थिति पेदा की गई उसे उस 
समय “लूटपाट कहा गया थाो। इसकी साथकता समझने के लिए कुछ बातें 
ध्यान में रखने की हैं । लन्दन में हमारा जो धन संचित था वह १६ पेंस 
या उससे कुछ ऊँची दर के हिसाब से--अर्थात्‌ जब हमने १५ ) का माल बेचा 
तब हमें लन्दन में एक पौंड स्टलिग या उससे कुछ अधिक स्वीकार करना 
पड़ा । पर जब दर २४ पेंस (सोना )कर दी गई और उसे ठहराने के लिए 
उलटी हुंडियां बेची जाने लूगीं तब एक पाँड स्टलिंग ७) में ही मिलने 
लगा“ । १५) की दर से हमने लन्दन में जो कुछ जमा किया था उसे 








न स्टलिंग में उलटी हुंडियों की दर २७६६ पेंस से ३४:३६ पेंस 
तक थी। स्टलिंग सोने की अपेक्षा सस्ता था; इसलिए ( २४ पेंस सोना ) 


इं४३ ३ पेंस (स्टलिंग) होता था। ३४६६ पेन्स के हिसाब से एक 
पौंड,स्टलिंग प्रायः ७) का हुआ । 
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च्पः हक, 


७) की दर से हमें छोड़ना पड़ा । यह लूट-खसोट नहीं तो और क्‍या 
था? 

इस लूट-खसोट के लिए दोषी कहां तक भारत-सचिव थे और कहां 
तक भारत-सरकार, इसका स्पप्टीकरण न हो सका । जनता की ओर से 
' कई बार यह मांग पेश की गई कि सरकार इस सम्बन्ध में भुगते हुए पत्रों 
और तारों को प्रकाशित करे | पर उसने ऐसा नहीं किया । अनुमान-- 
जिसकी पुष्टि इतिहास से होती है--यही है कि जो कुछ हुआ, भारत- 
सचिव की प्रेरणा और दबाव से । 

२८ सितम्बर १९२० के वाद उलटी हुंडियों की बिक्री तो बन्द हो 
गई, पर कानूनन दर २४ पेंस (सोना ) ही बनी रही---अर्थात्‌ एक सॉवरेन 
के वदके सरकार केवल १०) देने को बाध्य थी। एक्सचेंज गिर जाने के 
कारण साँवरेन की वास्तविक कीमत इससे कहीं ज्यादा थी; और ऐसी 
हालत में सॉवरेन करेन्सी के काम न आ सकते थे । 

सरकार रुपए लेकर बदले में स्टलिग दे रही थी । इसका अर्थ यह 
हुआ कि चलन से रुपए या नोट निकले जा रहे थे । १ फरवरी और १५ 
सितम्बर १९२० के बीच उलटी हुंडियों की बिक्री के फलस्वरूप नोटों का 
चलन १८५ करोड़ रुपए से घट कर १५८ करोड़ रुपए हो गया था । इसके 
अलावा रुपयों के चलन में भी कमी हुई थी। सिद्धान्तत: सरकार के लिए 
यह सम्भव था कि रुपयों की कमी करके एक्सचेंज की दर को जो चाहती, 
कर देती । पर व्यवहार में ऐसी कमी करना उस समय सरकार के बस 
की बात नहीं थी | इसलिए वह ऐसी कृत्रिम दर को न ठहरा सकी । 

पर कुछ भी हो, हमारे शासकों का ध्येय यही बना रहा कि रुपए का 
विनिमय-मूल्य २ शिलिंग सोना कर दिया जाय, और वे इसके लिए अनुकूल 
परिस्थिति की प्रतीक्षा करने लगे । है 

फरवरी १०२० में चांदी के इम्पोर्ट का रास्ता खुल गया और प्रतिबन्ध 
एक-एक कर हटाए जाने रूंगे। २१ जून को सोने का इम्पोर्ट भी रूल गया। 
पेपर करेनन्‍्सी रिजवे-सम्बन्धी विधान में संजोधन कर यह व्यवस्था की गई 
कि सिक्यरिटीज की ह॒द तो १२० करोड़ ही रहे पर ऐसा कोई निग्रम न 
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हो कि इतनी सिक्‍्युरिटीज तो स्टल्गि में रहे और इतनी रुपए में । इस 
विधान में दूसरे ऐक्ट द्वारा और भी हेर-फेर किए गए । रिजवे में जो सिक्‍यू- 
रिटीज और सोना था उनकी कीमत नई दर से छूगाई गई । एक साँवरेन 
पहले १५) के नोट की पुष्ती करता था, अब १०) के नोट की पुृष्ती करने 
लगा। इस कारण रिजवं में कुछ कमी पढ़ी, जिसकी पूति भारत-सरकार 
ने अपने कागज रिजर्व को देकर कर दी । 


हल. 


रु 
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जिस समय उलटी हुंडियों की विक्री शुरू हुई (फरवरी ११५२०) प्रायः 
उसी समय से चांदी का भाव गिरने लगा। उस समय दाम ८२ और ८९॥ 
पेंस के बीच था, पर सितम्बर १९२० तक ५७६ ओर ६०३ पेंस के 


५जट् 
बीच आ चुका था। उसके बाद चांदी के दाम यों रहे :--- 
ऊंचे-से-ऊंचा नीचे-से-नीचा 
पेंस पेंस 
जनवरी १९२० ४२३ ३५६ 
दिसम्बर ,, ३७४६ 8 
202 ३७चे ३०३ 
१९२३ 5 हे 
१९२४ ३६ ६६ ३१६ 
१९२५ ३३९४६ ३१.६ 
एक्सचेंज का क्रम यह रहा :-- 
स्टलिग सोना 
पेंस पेंस 
१ जनवरी १९२१ १७६ १२६३ 
है; १९२२ १५१४६ १३३ ई 
है १९२३ १६ क्ञ३ १५ कै 
४ जी १७बई १५४३ 
है १९२५ १्ट्र १७३३ 


धीरे-धीरे स्टलिंग की कीमत बढ़ती गई और जन १९२ में 
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्् 


में फिर सोने के मान था स्टैशचई की प्रतिप्ठा हो गई । उसके बाद स्टलिंग 
ओर सोने में मच्य-सम्बन्धी एकता हो ची । 
१ अगस्त १०२१ को रूपए की एक्‍्सचेंज-दर स्टिंग में १०६३ पेंस 
ओर सोने में ११३६ पेंस थी। पर काननन दर ) 
थी---अर्थात सरकार एक सांवरेन के बदले 
नहीं थी। जाहिरा तोर पर वह हपचाप जे 
धी; पर असलियत में उसने अपनी इस नीति-द्वारश नई करेन्‍्ली को पेदा- 
इद् को रोक रखा था। उद्ेग था धीरे-धीरे रुपए को महंगा करके उसके 
लय ये मनमानी वृद्धि करता। अनुकूछ परिस्थिति का अर्थ था रुपए का 
ऐसा अभाव कि लोग उसकी कीमत ज्यादा देने को मजदर हो जाय॑ । कुछ 
करके सरकार वास्तव में ऐसे अभाव को प्रक्नत या. यथार्थ करना चाहती 
थी । 
२४ जनवरी १९२२ को अव्यवस्थापिका परिपद्‌ में सर विदठलूदास 
ठाकरसी ने इस आधय का एक प्रस्ताव उपस्थित किया कि--- 
“एक ऐसी कमेटी नियक्त की जाय जिसके अधिकांज मेम्वर नारत- 
वासी हों और जो निम्नलिखित विषयों पर विचार करे :-- 
(१) करेन्सी और एक्सचेंज-सम्बन्धी वर्तमान नीति; 
(२) भारतीय टकसालों में सोने के सिक्कों की अवाधित ढलाई ; 
(३) गोल्ड स्टैण्डर्ड रिजवं को लन्दन से हटा कर भारतवर्ष में रखने 
की आवश्यकता ।” 
उस समय तक दाम काफी गिर चके थे। कपास, पाट, चाय, लोहा, 
प्रायः सभी चीजों के दाम नीचे हो रहे थे । अगर १९१३ के दाम को १०० 
मान ले तो फरवरी १९२० में दाम इस प्रकार थे :--- 
ग्रेट ब्रिटेन. ३०३ 
अमेरिका र्३२ 
और ये दाम गिर कर जनवरी १९२२ में क्रमशः १५९ और १३८ 
हो गए थे । 
, भारतवषे में जुलाई १९१४ का दाम १०० माना जाय तो १९२० 


की 
हे 
है 
आक 
० 
बन 


। 
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का औसत २०४ बैठता था और १९२१ का १८१ होता था। जनवरी १९२० 
में यहां के दाम का इण्डेक्स सम्बर--अर्थात्‌ सूचक अंक १७८ था 

चांदी की बात ऊपर कही जा चकी है। बेबिग्टन स्मिथ कमेटी 
अपनी रिपोर्ट में कहा था कि :--- 

“अगर छोगों के विश्वास के प्रतिकूल, संसार में चीजों के दाम तेजी से 
गिर पड़े तो यह उलद-फेर कर देनेवाली एक नई बात होगी । इस हालत में 
हो सकता हूँ कि भारतवर्ष में मजूरी आदि इसी हिसाब से न गिरे और भारत- 
वर्ष से एक्सपोर्ट इतना कम हो कि जिस एक्सचेंज-दर की हम छोग सिफारिश 
कर रहे हैं उसे कायम रखना असम्भव हो जाय । अगर परिस्थिति सचमृच 
ऐसी हो जाय तो इस विषय पर नए सिरे से विचार करना और तदनुकूछ 
कार्य करना आवश्यक होगा । 

सर विटदठलदासका कहना था कि परिस्थिति इस समय सचमच ऐसी 
ही हो रही थी, इसलिए आवश्यक था कि सारे विषय पर फिर से विचार 
किया जाय और २४ पेंसवाली फरजी दर के कारण व्यापारियों को जो 
दुविधा या चिन्ता हो रही थी उसका अन्त कर दिया जाय । 

पर सरकार की ओर से यही उत्तर मिला कि अभी कुछ भी करना ठीक 
होगा---अभी कुछ और ठहरिए और देखिए कि स्थिति कसी होती 


जि -॥| 


२० जनवरी १९२० से भारत-सचिव ने भारत-सरकार पर हुंडी करना 
बन्द कर दिया। तीन साल तक इन हुण्डियों की बिक्री बन्द रही | जब 
एक्सचेंज-रेट १६ पेस स्टलिंग हो चली तब फिर हुण्डियां बिकने लगीं | 
इस बीच में भारत-सचिव अपना काम ब्रिटिश सरकार से भारत-सरकार का 
पावना वसूल कर और हरन्दन में कर्ज लेकर चलाते रहे। इधर सरकारी 
बजट में टोटा होने लगा था । १९१८-१९ और १९२२-२३ के बीच प्राय 
९८ कराड़ का टाटा रहा | इसके कई कारण थे--साधारण व्यय में वद्धि, 
१९१९ के अफगान-युद्ध का खर्चे और एक्सचेंज को २४ पेंस (सोना) करने 
का प्रयत्न । लेहाजा सरकार को हरून्दन में काफी कर्ज लेना पड़ा, जो इस 
प्रकार था :-- 


9८ पेंस का रुपया १८५ 


र२-०२८ 
सरकारी दर २४ पंस सोना होने के कारण नई करेन्सी का पदाइन 

बन्द थी ही, उदर सरकारी नीति के कारण जो करेत्सी मौजूद थी उसका भी 
संकोच हो रहा था। यह संकोच कई प्रकार से क्रिया जा सकता था। जब 
रुपया चलन में जाता है तव करेन्‍्सी का विस्तार होता है; जब रुपया चलन से 
खिच कर सरकारी खजाने या रिजरव में पहंच जाता है रव करेन्‍्सी का संकोच 
होता है। जब भारत-सचिव भारत-सरकार के नाम हुंडियां बेचते ओर यहां 
उन हंडियों के भगतान के लिए रुपए दिए जाते तब करेन्‍्सी का विस्तार 
होता । इसके विपरीत जब -भारद-सरकार लछागो स रुपए लकर उल्टा 
हुंडियां वेचती तब करेन्‍्सी का संकोच होता । १ जनवरी १९२० ओर 
३१ अगस्त १९२४ के बीच इस प्रकार प्रायः ४०॥। करोड झपए का संकोच 
हुआ । इसी तरह जब सरकार कज लेती तो करेन्सी का संकोच होता, 
और जब कर्ज चकाती तब करेन्‍सी का विस्तार | 

सरकार की नीति कुछ हद तक सफल हो चली और सितम्बर १९२४ 
में एक्सचेंज-दर १६ पेंस (सोना ) पर आ गई । सर पुरुषात्तमदास ठाकुरदास 
ने उस समय व्यवस्थापिका परिषद्‌ में दो बिल पेश कर यह विधान 
कराना चाहा कि स्थायी रूप से एक्सचेंज १६ पेंस (सोना) कर दिया जाय। 
पर इन बिलों पर परिषद्‌ में विचार न हो सका। इस समय अर्थ-सदस्य 
सर बेसिल ब्लैकेट थे। उन्होंने सरकारी नीति का स्पष्टीकरण करते हुए 
१९ सितम्बर को कहा कि :-- 

“ऐसे समय में जब कि हॉलेण्ड, स्विटजरलेण्ड और दक्षिण अफ्रीका 
जैसे देश भी स्टलिंग की गति के विषय में कुछ और निश्चयपूर्वेक जाने बिना 
सोने के मान या स्टेण्डड की स्थापना को अपने लिए जोखिम का काम समझते 
हैं, भारत-सरकार रुपए की एक्सचेंज-दर को सोने में अभी निश्चित कर 
देना भारतवर्ष के लिए हितकर नहीं समझती ।” 

ब्रात यह थी कि सरकार की नीयत १६ पेंस (सोना ) से ऊंची दर करनें. 
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की थी और वह जिस अवसर की प्रतीक्षा में थी वह अभी पहुंचा नहीं 


१९२२ में बाजार में रुपए की तंगी यहां तक बढ़ गईं कि बेक-रेट ५ 
प्रतिशत से ९ प्रतिशत कर दी गई। जलाई १९२४ में बंगाल चेम्बर की 
कमेटी ने सरकार के पास एक आवेदनपत्र भेजा जिसमें इस तंगी की शिका- 

यते करते हुए उसने कहा था :--- 

प्रत्येक प्रगतिशील देश के लिए प्रतिवर्ष करेन्सी में वद्धि आवश्यक है । 
पर भारतवर्ष में जेसी परिस्थिति है उसमें यह वद्धि हो ही नहीं सकती । 
इसीलिए यहां रुपए की ऐसी टठान हो रही है । एक्सचेंज-दर २४ पेंस होने के 
कारण यह संभव नहीं कि सोना या साँवरेन लाकर कोई सरकार को दे 
और बदले में नोट ले। फिर भारत-सचिव द्वारा जो हुंडियां बेची जाती हैं 
उनके फलस्वरूप भी आजकल सावारणत: करेन्सी की वद्धि नहीं होती 
अगर इन हुण्डियों का भगतान करेन्‍्सी रिजवे से होता, तो करेन्सी की वद्धि 
हो सकती थी। पर अब तो सिफ्फ यह होता है कि इम्पीरियल बैंक में जो 
रुपया एक खाते में जमा है वही दूसरे खाते में डाल दिया जाता है--करेन्सी 
म॑ किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होती ।” 

अथ-सदस्य ने परिषद में यह स्वीकार किया कि रूपए की काफी तंगी 

ग रही थी, पर इसके इलाज के बारे में उन्होंने इतना ही कहा कि सरकार इस 
बात को भरपूर चेष्टा करेगी कि स्टलिंग के बदले यहां लोगों को करेन्सी 
दी जाय। साथ ही उन्होंने कहा कि:--- 

“कोई भी कारंवाई करते से पहले इस वात का ध्यानपूर्वक विचार 
करना होगा कि १६ पेंस सोना या इससे भी ऊंची दूसरी दर भारतवासियों 
के हक में अच्छी होगी। यह विचार करते समय उन लोगों के हित को खास 
तौर से बाद रखता होगा, जो कर या टैक्स देते हैं और जो माल के खरीदार 
और काम मे छानेवाले हैं ।” 

इन शब्दों से ही स्पष्ट हो गया कि सरकार की असली नीयत क्‍या थी । 
उस समय रूपए को कीमत स्टलिग में १८ पेंस थी। सरकार चाहती थी कि 
जब इंगलेण्ड में स्टलिंग और सोना दोनों में फिर एकता हो जाय और वहां 


री 
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सोते का मान या स्टैण्डई फिर स्थापित हो जाय तब र्पए की एक्सचेंज-दर भी 
बरावर के लिए १८ पेंस सोता हो चले। भारत-सचिव इतने से ही सन्तुप्ट 
नहीं थे। वह १८ पेंस (सोना) से भी ऊंची दर के इच्छक थे | पर भारत- 
सरकार को वस्तुस्थिति का जैसा ज्ञान था वैसा उनको नहीं । सरकार जानती 
थी कि अगर इससे भी ऊंची दर के छिए प्रयत्न किया गया तो यहां ऐसी भयं- 
कर स्थिति पेदा हं। जायगी जिले संभालना संभवत: उसके लिए असंभव हो 
जायगा। ८ अक्तृवर १९२४ को उसने भारत-सचिव को तार दिया--- 
अब आम तौर से लोग बह समझने छूगे हैं कि वाजार में स्पए की जो 
तंगी है वह सरकार के करेन्सी का संकोच करने या उसके विस्तार को रोक 


जपय ज्प्पः फल ने ह 
७४४ 5 ु। ने ट्‌ | 
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और रुपए की तंगी बढ़ती ही गई तो झ्ाथिक संकट उपस्थित होने का 
बड़ा खतरा है ।” 

फिर भी भारत-सचिव की राय न वदछी--वह यही चाहते रहे कि 
एक्सचेंज की ऊपरी हद न बांधी जाय | हां, वह इतना करने को राजी हुए 
कि किसी एक हफ्ते में £ पेनी से अधिक एक्सचेंज को न उठने दिया जाय । 

११ अक्तूबर को भारत-सरकार ने फिर तार दिया-- 

“भारत के हित को, और भविष्य में अपनी आर्थिक जिम्मेवारी को, देखते 
हुए हम समझते हूँ कि १८ पेंस से ऊंची दर मनासिव न होगी ।” 

उसने जिस नीति का समर्थन किया वह उसीके शब्दों में यह थी:--- 

“अपने मन में हम यह निश्चित कर लें कि रुपए की एक्सचेंज-दर १८ 
पेंस स्टलिंग की जायगी, और तब तक कुछ न करें जब तक स्टिंग और 
सोना इन दोनों का मूल्य एक नहीं हो जाता ।” 

उस समय सारे विषय प्र एक नए करेनन्‍्सी कमीशन द्वारा विचार 
होने जा रहा था। रेट के सम्बन्ध में केवल विचार का अभिनय होनेवाला 
था, क्योंकि विचार तो सरकार पहले ही कर चुकी थी, और होना वही था 
जो उसे मंजूर था। भारत-सचिव तो और भी ऊंची दर चाहते थे, इसलिए 
भादत-सरकार की नीति के सम्बन्ध में उन्होंने उसे व्यंग-पृत्रंक लिखा 
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कि जिस समय कमीशन अपनी कार्रवाई ग़रू करनेवाला था उसी समय 
उसको यह जता देना कि इस विषय का निर्णय हो चका था, और कुछ हो या 
हो, विष्टाचार नहीं था। | 

कमीशन की नियुक्ति के सम्बन्ध में सरकार ने अपना इरादा जनवरी 
१९२९५ में जाहिर किया। उस समय रुपए की दर १८ पेंस (सोना) के 
आस-पास पहुंच चकी थी। ग्रेट ब्रिटेन में मई १९२५ में सोने के मान या 
स्टेण्डड की फिर से स्थापना हुई । २५ अगस्त को हिल्टन यंग की अध्यक्षता 
में कमीचन की नियक्ति हुई । 

इस कमीशन के चार मेम्बर भारतवासी थे--- सर पुरुषोत्तमदास 
ठाकुरदास, सर राजेन्द्रनाथ मकर्जी, सर मानिकजी दादाभाई और अध्या- 
पक जहांगीर कुबेरजी कोयाजी । इनमें सर पृरुषोत्तमदास को छोड़ और 
किसीके सम्बन्ध में जनता को यह विश्वास नहीं था कि वह विचार-स्वातन्त्य 
- का परिचय दे सकेंगे या सरकार की इच्छा के विरुद्ध जा सकेंगे । कमीशन 
की दूसरी विज्लेषता यह कही जा सकती है कि जहां पहले की कमीशन- 
कमेटियों ने इस विषय के अनसन्धान के लिए भारतवर्ष में आने की और 
गवाहियां लेने की कोई आवश्यकता नहीं समझी थी वहां इस कमीशन 
ने इस देश में भी गवाहियां लीं और अनुसन्धान किया । कमीशन ने प्रायः 
एक वर्ष बाद अपनी रिपोर्ट दाखिल की | सर पुरुषोत्तमदास, ने बहुमत के 
विरुद्ध अपना अलग नोट या वक्तव्य दिया। रुपए की दर जून १९२५ 
में ही १८ पेंस (८.४७५ १ ग्रेन) सोना हो गई थी और कमीशन की रिपोर्ट 
निकलने तक यह दर प्राय: एक साल अपनी जगह कायम रह चुकी थी । 

अप्रैल १९२६ में एक्सचेंज कुछ कमजोरी दिखाने रूगा । सरकार ने 
करेन्सी में ८ करोड़ की कमी कर दी और १७॥ पेंस की दर से उलटी 
हुण्डी बचने को तेयार हो गई। १९२२ में तत्कालीन अर्थ-सदस्य के द्वारा 
सरकार वचन दे चुकी थी कि जब कभी फिर उल्टी हुण्डी बेचने की नौबत 
आवेगी तब सरकार परिषद्‌ की सम्मति लिए बिना कोई कारवाई न 
करेगी। पर १९२६ में बिना परिषद्‌ से पूछताछ किए ही वह उलठी हुण्डी 
बंचने को तेयार हो गई । 
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बहुमत ने एक्सचेंज के सम्बन्ध में वही राय दी जिसकी उससे आज्ञा 
की जा सकती थी--यह कि एक्सचेंज को १८ पेंस पर टिका दिया जाय । 
उसकी खास दलील यह थी कि इस दर को कायम हुए इतना समय हो चका--- 

देश में चीजों के दाम और मज्री का इससे बहुत कुछ मिलान हो चुका हँ--- 

अब इसको हटाकर दसरी दर कायम करने से बड़ी गड़बड़ी होगी । पाठकों 
को याद होगा कि फौलर कमेटी ने १६ पेंस के पक्ष में भी ऐसी ही वातें कही 
थीं। १६ पेंस की तरह श८ पेंस भी कृत्रिम ढंग से पैदा किया गया और 
कुछ महीनों के लिए दिकाया गया। फिर एक करेनन्‍्सी कमीशन ने आकर 
यह कहा कि जो चीज जमी हई है उसे उखाइने की सलाह हम दे ही कंस 
सकते हैं ! 

मिलानवाली है कि एक्सचेंज उठने से दाम गिरते हैं, मजूरी 
सस्ती हो जाती ह-- और किसान-जँस उत्पादक को जहां अपना गल्‍ला 
बेचने पर कम रुपया मिलता है वहां साथ ही और चीजें सस्ती होने के कारण. 
उसका खर्च भी कम पढ़ता ह--घ्सलिणए वह अन्त में न नफे में रहता हुं, 
न घाटे सें। एक्सचेंज की घटाबढ़ी थोड समय के लिए किसीको लाभ 
पहुंचा सकती है, और क्रिसीको हानि। पर अन्त में सब चीजों का उससे 
मिलान हो जाता है और यह मिलान हो जाने पर ह्वानि-छाभ का प्रइन ही 
जाता रहता है। लेना-देता समान हो गया. किसीकी स्थिति में कोई 
अन्तर नहीं पड़ा । 

बात ठीक-सी जंचती है, पर इस सम्बन्ध में कई प्रदत किए जा सकते 
हैं। क्‍या गल्‍ले का दाम गिरने के साथ सरकार ने या जर्मीदारों ने किसानों 
से कम लगान लेना शुरू कर दिया था ? क्‍या महाजन इस वात पर राजी 
हो गए थे कि ब्याज में कमी कर देंगे ? क्या मजूरों ने सचमुच खजणी-खशी 
अपनी मजरी में कठौती मंजर कर *ी थी, और क्‍या रेल-भाड़ा अब दाम 
गिरने से घटा दिया गया था ? अगर नहीं, तो कंसे कहा जा सकता था 
कि मिलान हो चुका था ? भारतवर्ष का भीतरी व्यापार उसके विदेक्षी 
व्यापार से कई गुना बड़ा हे । इस भीतरी व्यापार की सेकड़ों चीजें ऐसी हे 
जो, कभी एक्सचेंज या इम्पोर्ट की लिस्ट पर नहीं चढ़तीं और जिनपर 
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एडसचेंज का असर पड़ता ही नहीं, और पड़ता भी है तो बहुत कम या बहुत 
समय बाद । चावल, गेहूं, कपास या पाट के दाम पर तो एक्सचेंज का असर 
फोरत पड़ गया और किसान को कम पैसे मिलने छगे । पर उसका बोझ 
प्रायः ज्यों-का-त्यों बनाः रहा। मिलान उसके लिए सार्थक न हो सका 
उसे लगान वहीं देना पड़ता है, महाजन को ब्याज वही देना पड़ता हे, 
खेत में काम करनेवालों को मजरी वही देनी पड़ती हैँ) कितनी ही चीजों 
के, जो उसके काम आनेंवाली हे, उसे प्रायः दाम भी वही देने पड़ते हें जो 
हले देने पड़ते थे। अगर कहा जाय कि इस्पोर्ट की चीजें सस्ती हो गईं 
तो इसका जवाब यह है कि किसान आखिर इनपर खच ही कितना करता 


5 
न 
र्‌ः हे 


सर पृस्षोत्तमद्यस ने अपने वक्तव्य में इस विषय की विस्तृत आलोचना 
की और दिखाया कि १८ पेंस दर के कारण दामों में या मज्री में जितनी 
“कमी होनी चाहिए थी, नहीं हुई थी; इसलिए मिलानवाली दलील थोथी 
थी। उधर पुरानी दर १६ पेंस को फिर से कायम करने के पक्ष में बहुत 
कुछ कहा जा सकता था। वह प्राय: २० वर्ष तक इस देश में मुल्य का मान 
रह चकी थी । अभी तक यह साबित नहीं हुआ था 'कि वह दर कायम नहीं 
रखी जा सकती । महांसमर के समय की परिस्थिति असाधारण थी। 
और देज्ञों को भी उस समय मुद्रा-सम्बन्धी कठिनाइयों का सामना करना 
पड़ा था। वंबिग्टन स्मिथ कमेटी की नियक्ति ऐसे समय में हुई थी जब कि 
स्थिति अस्वाभाविकता और कृत्रिमता से परिपूर्ण थी। सरकार भी उसकी 
बात मानकर ऐसें समय में कार्रवाई करने चली जब कि और किसी भी 
देश की ओर से अपनी मुद्रा-सम्वन्धी समस्या को हू करने का कोई प्रयत्न 
नहीं हुआ था । अगर दर २४ पेंस न की जाती, और १६ पेंस रहने दी जाती, 
तो न तो इतनी हेरानी-परेशानी उठानी पड़ती, न इतना नुकसान होता । 
दर इससे नीचे गिरती भी तो बहुत कम समग्र के रिए । पर जो हुआ, हआ- 
अब भी सरकार को चाहिए कि १९१९-२० की भयंकर भूल के दृष्परिणाम 
से देश को बचावे और १६ एस दर को फिर से कायम कर दे । 
सर पुरुषोत्तमदास ने अपने वक्तव्य में इस प्रश्न के और पहलओं पर 
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भी विचार किया और प्रमाणित कर दिया क्लि प्रत्येक दिट से पुराना चावल 
ही हमारे छिए पथ्य हो सकता था । 

कमीशन का दूसरी सिप्रारिशं यह थीः-- 

(१) चलन में नोट और रुपए रहें और सरकार इनके बदले सोना देने 
को बाध्य हो, पर वह सोना इस रूप में हो कि उसका झद्रा की तरह उपयोग 
नहों सके ) 

(२) करेन्‍्दी-सम्बन्धी सारी व्यवस्था एक बड़ी बेक के हवाले कर दी 
जाय जिसका नाम रिजर्ज बेंक हो । 

(३) साॉवरेन अब सिक्‍का न रहे और उसे हेने-देटे को कोई वाध्य न 
ह्दो। 


हर हे 


(४) कागज के नोटों के बदले जो रुपए 
धीरे उठा टी जाय । जो प्राने नोट चलन में हें उनके लिए तो यह व्यवस्था 
रहे, पर नए नोटों के लिए न रहे । पर कानूनत ऐसी व्यवस्था न होते हुए 
भी व्यवहार में नोटों के बदले रुपए दिए जायं । एक रूपए के नोट फिर से 
जारी किए जाय॑। करेन्‍्सी-विभाग को अधिकार हो कि वह एक रुपए के 
नोटों को छोड़ बाकी नोटों के बदले या तो कम कीमत के दूसरे नोठ दे सके 
या--अशर वह चाहे तो--रुपए । 

(५) रुपया लेने-देते को लोग बाध्य बने रहें पर नए रुपए तब तक 
न ढाले जायें जब तक चलन में उनका परिमाण काफी कम न हो जाय । 

(६) पेपर करेन्सी और गोल्ड स्टेण्डडे रिजर्व मिला दिए जाय, और 
उस संयृत्रत रिजर्व में सोना, चांदी या सिक्‍्रयूरिटीज का परिमाण क्‍या हो, 
यह कानन-द्वारा निश्चित कर दिया जाय । 

(७) हुंडियों और चेकों पर जो स्टाम्प-ड्यूटी है वह उठा दी जाय 

सोने के जिस मान या स्टेपणंडर्ड की कमीशन ने सिफारिश की थी उसमें 
सिक्‍कों का कोई स्थान नहीं था। कमीशन की राय सोने के सिक्‍कों के चलन 
के खिलाफ थी; इसलिए उसने सिफारिश की थी कि करेन्‍्सी-विभाग 


सोना लेने-देने को बाध्य तो हो पर वह सोना सिक्‍कों के रूप में न होकर 
सिल्‍ या पासे के रूप में हो, और ४९० आस से कम लेने-देने का किसीकों | 
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अधिकार न हो । कमीशन ने इस स्टेण्डड को गोल्ड बलियन स्टेण्डड-अर्थात्‌ 
सोने का धात्वात्मक मान बताया। जो गोल्ड एक्सचेंज स्टैण्डडे फौलर- 
कमेटी की सिफारिश को ठकरा कर यहां स्थापित किया जा चुका था उसे 
कायम रखने की कमीशन ने सलाह नहीं दी। उसने इसका एक दोष तो यह 
बताया कि ऐसी मुद्रा-प्रणाली मे रुपयों का चलन अनिवायें था और चांदी 
' में एक हद से ज्यादा तेजी आते ही रुपए गायव हो सकते थे। वैसी हालत 
में इलाज यही हो सकता था कि कम कीमत के नोट निकाले जायं-- 
या निकल के सिक्‍क्रे जारी किए जाय॑ं, या रुपए में चांदी की मात्रा घटा दी 
जाय । पर कमीशन की राय में इस प्रणाली का खास दोष यह था कि यह 
सरल न होकर जटिल थी---इसे समझना सबके लिए आसान नहीं था--- 
लोगों को अपने इस प्रश्न का कोई संतोषजनक उत्तर न मिल सकता था 
कि नोट या रुपए के पीछे पुश्ती करतेवाली और उसकी कीमत टहराने 
वाली आखिर कौन सी चीज है ? इसपर जनता का जैसा विद्वास होना 
चाहिए, नहीं था; और बहुत से लोगों का यह खयाल (गलत ही सही ) था कि 
इसमें ऐसी कारसाजी के लिए बहुत गुंजाइश थी जिससे भारत का अनिष्ट 
हो सकता था । कमीशन ने जिस स्टेण्डड की सिफारिश की उसके विषय 
में सर पुरुषोत्तमदास का कहना था कि अगर सोना भारतवषे में आने से रोका 
न जाय या उसके मार्ग में बिना व्यवस्थापिका परिषद्‌ की स्वीकृति के, किसी 
प्रकार की बाधा न डाली जाय, तो में भी सोने के इस धात्वात्मक मान 
या स्टेण्ड्ड के पक्ष में हूं । 

कमीशन ने रिजवे दबेंक की स्थापना की जो सिफारिश की थी उसके 
विषय में सर पुरुषोत्तमदास का मत था कि इम्पीरियल बेक को ही ऐसी 
संस्था का रूप दे दिया जाय और कोई नई संस्था खड़ी न की जाय । 

कमीशन की सिफारिशों में जो रपए की एक्सचेंज-दर से सम्बन्ध रखती 
थी वह लोगों को विद्येष आपत्तिजनक जंची और उसके विरुद्ध एक देशव्यापी 
आंदोलन खड़ा हो गया । यह आंदोलन अभूतपूर्व था, क्योंकि इससे पहले 
कभी ऐसी सिफारिश या सरकारी कारंबाई का ऐसा संगठित विरोशथ 
' देखने में नहीं आया था। बात यह थी कि १८९३ या १८९८ की अपेक्षा 
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आज जनता कहीं अधिक जाग्रत थी । १९१९-२० से भी वह बहुत आगे 
बढ़ गई थी। इसका श्रेय महात्मा गांधी को था। लोग इतने दिनों से 
बराबर यही देखते आ रहे थे कि सरकार को अपनी मद्रा-संबंधी वीति-रीति 
वही रखनी पड़ती थी जो इंगलेण्ड के व्यापारियों या प्‌ जीपतियों के हक 
में अच्छी थी, न कि इस देश की जनता के | इस नीति-रीति का उद्देश 
होता आया था भारतवर्ष का दोहन कर इंगलेण्ड के मंह में धारोष्ण 
पहुंचा देना। १६ पेंस की जगह १८ पेंस एक्सचेंज करने की तैयारी 
भी इसी नीयत से थी। इससे भारतवर्ष के उत्पादकों की, करोड़ों किसानों 
की, हानि थी | लाभ था ब्रिटिश व्यवसायथियों का--इस देश में ब्रिटिश माल 
मंगानेवालों का, यहां के ब्रिटिश कर्मचारियों का। 

सरकार ने निइचय किया कि व्यवस्थापिका सभा-द्वारा सबसे पहले 
एक्सचेंज की नई दर पास करा ली जाय, फिर और विषयों को हाथ में 
लिया जाय । यह जानी हुई बात थी कि व्यवस्थापिका सभा में जनता के 
प्रतिनिधियों की ओर से इस प्रस्ताव का घोर-से-त्रोर विरोध होगा। 
इसलिए सरकार ने भी अपनी पूरी शक्ति रूगा कर १८ पेंस को पास कराने 
की तैयारी शरू कर दी। 

7२७ और २८ मार्च १९२७ को परिषद्‌ मे इस विषय पर वाद-विवाद हुआ। 
अर्थ-सदस्य सर बेसिल ब्लेकेट ने इसका श्रीगणेंश करते हुए उन परिणामों 
का एक बड़ा दी नयंकर चिद्र खीचा, जो १८ की जगह १६ पेंस के ग्रहण से 
उपस्थित होनेवालके थे। उनके कहने का सारांगश यह था कि अगर एक्सचेंज की 
दर १६ पेस कर दी जायगी तो दाम चढ़्ेंगे, और दाम चढ़ने से चारों ओर 
बड़ी अशांति पैदा हो जायगी । मजूरों के तथा ऐसे लोगों के हक सें, जिनकी 
आमदनी बंधी या निश्चित है. इस प्रकार की महंगी बहुत ही बरी चीज होगी। 

वास्तव में दाम बढ़ने की कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि जैसा कि ऊपर 
कहा जा चका हैं, १८ पेंस के कारण दाम या मजूरी अभी यथेप्ट परिमाण 
में गिरी नहीं थी। अगर रेट उस समय १६ पेंस कर दी जाती तो अवस्था 
में विशेष अन्तर पड़ने का कोई कारण नहीं था | गिरने के बजाय दाम जहां 
थे, फ्राय: वहीं बने रहते | उठने की बात तो विभीषिका-मात्र थी, जिसका 


(१३ 


१९४ रुपए को कहानी 


उद्देश था कुछ लोगों को डर दिखा कर उनकी सहानुभूति प्राप्त कर लेना । 
सर पुरुषोत्तमदास ने इस दलील का जवाब देते हुए अपने वक्तव्य में बहुत 
ही ठीक लिखा था कि :--- 

“हमारे साथियों ने जो दलील पेश की है उसमें देखने की बात तो आखिर 
यही है कि जो चीजें यहां पैदा या सफफ होती हैं उनके दामों में १६ पेंस दर 
के कारण कितनी वृद्धि होगी। हमारे साथियों का कहना है कि दामों का 
मिलान १८ पेंस की दर से बहुत कुछ हो चुका हँै-अर्थात्‌ दाम उस हृद तक 
गिर चुके हैं, इसलिए अगर दर १६ पेंस कर दी गईं तो दामों में पूरे १२॥ 
प्रतिशत की वृद्धि होगी। पर में इसे नहीं मानता | में यह दिखा चुका हूं 
कि दामों का मिलान अभी बहुत कुछ होना बाकी है, बल्कि यह कहा जा 
सकता है कि जो होना चाहिए उसका अधिकांश अभी नहीं हुआ हँ--अर्थात्‌ 
दाम अभी गिरे नहीं, गिरनेवाले हैं । ऐसी हालत में अगर दर १६ पेंस कर 
दी गई तो आ्थिक स्थिति में जो उलट-फेर होगा वह बहुत ही तृच्छ या 
नगण्य होगा और उससे हानि भी होगी तो बहुत ही कम लोगों की। पर अगर 
दर १८ पेंस हुई तो घोर आथिक विपर्य्यय हुए बिना न रहेगा। उस विपयय्य॑य 
का अभी आरम्भ ही हुआ है, उसके बुरे-से-बुरे फल तो फलने ही को हे ।” 

परिषद्‌ में उस समय लछोक-पश्ष तीन दलों या पार्टियों में विभकत था। 
एक तो स्वराज्य पार्टी थी, जिसके नेता पंडित मोतीलाल नेहरू थे; दूसरी 
नशनलिस्ट पार्टी, जिसके नेता पं० मदनमोहन मालवीय थे; और तीसरी 
इंडिपेण्डेंट (स्वतंत्र ) पार्टी, जिसके नेता मि० जिन्ना थे। १८ पेंस की दर 
का सभी ने विरोध किया। लोक-पक्ष की ओर से पहला भाषण पं ० मदत- 
मोहन मालवीय का हुआ । वह इस विषय के इतिहास से पूरी तरह अभिज्ञ 
थे और १८९३ से ही देखते आ रहे थे कि सरकार की करेनन्‍्सी और एक्सचेंज- 
सम्बन्धी नीति इस देश के लिए कितनी अनिष्टकर थी। उन्होंने अपने भाषण 
में इस दलील की वज्जियां उड़ा दीं कि १८ पेंसवाली दर पूरी तरह जम चुकी 
थी, उसे उखाड़ने से बहुत लोगों को गहरी हानि होने का डर था :--- 

“अर्थ-सदस्य ने कहा है कि यह दर प्राय: दो साल से कायम है । उनका 
कहना हूँ कि खुदा के वास्ते अब इस दर को कोई हाथ न लगावे ! वह इस वात 


१८ पेंस का रुपया श्ण्ष्‌ 


की विस्मृति-सी दिखाते है कि हम लोगों ने १९२४ में ही एक्सचेंज को स्थिर 
कर देने का आग्रह किया था। हम लोगों का प्रस्ताव था कि एक्सचेंज १६ 
पेंस कर दिया जाय--यह उन्हें स्वीकार क्यों न हुआ ? उस समय तो उन्हें 
इतना भी स्वीकार न हुआ कि रायल (शाही। कीमन-द्वारा इस विषय 
प्र विचार कराया जाय। बाद में उन्होंने इसे स्वीकार भी किया तो लोकसनत 
का निरादर-सा करते हुए। कमीशन के मेम्बरों की नामावली प्रकाशित 
होते ही हम लोग समझ गए थे कि फैसला वही होनेवाला है जो सरकार को 
मंजूर है। हम लोगों को इस बात का निव्चय हो गण था कि उसका निर्णय 
४८ पेंस के ही पक्ष में होनेवाला है । 

इसके बाद जो बहस हुई उसमें खास हिस्सा लेनेवाले सर परसयोच्रमदास 
ठाकुरदास, श्रीयुत शनश्यामदास विदा, मि> जिन्ना, सि> जमनादास 
मेहता और सर विक्टर सैसून थे--जो सब-के-सत्र १६ पेस के पश्षपाती थे। 
दो-एक अंगरेज मेम्बरों ने भी इसी पक्ष का समर्थतर किया। बढ़ी सरणर्मी 
से वहस हुई और १८ पेंस के पक्ष में जो दलीले दी गई थीं उनकी बढ़ी छीछा- 
लेदर की गई। वोटों के लिए काफी ख्ींचातानी रही और सरकार नें 
सचमृच अपनी पूरी ताकत लगा दी । अन्त में जब वोट लिए गए तब सरकार 
के पक्ष में आए ६८ और विपक्ष में ६०--अर्थात्‌ तीन वोटों से सरकार की 
जीत रही, और ८ पेंस कायम रह गया । 

जो विधान पास हुआ उसके द्वारा व्यवस्था यह हुई कि सरकार को 
कोई जितना सोना चाहे २१७) १० तोले के हिसाब से बेच सकता था। 
सोने को बम्बई टकसाल में पहुंचाना पड़ता और कोई भी पासा ४० तोले 
से कम का न हो सकता था । नोटों या रुपयों के बदले सरकार उसी दर से 
बम्बई में सोना-या वह चाहती तो में स्‍्टलिंग---दे सकती थी । पर 
१५,०६० तोले से कम सोना न मिल सकता था। स्टलिंग देने के छिए सरकार 
की ओर से १७६६ पंस को दर मकरर हुई---बम्बई से लन्दन सोना 
भेजने में जो खर्च पड़ता उसे १८ पेंस से काट कर। साँत्ररेन लेने-देने को 
कोई बाध्य न रहा, पर सरकार २१६) १० तोला के हिसाव से (अर्थात्‌ 
१३॥“४ फी सॉवरेन ) उन्हें लेने को बाध्य कर दी गई। 


१९६ रुपए की कहानी 


सरकार ने अपनी जीत की बड़ी खुशियां मनाई। पर १६ पेंस के पक्ष 
में पडनेवाले वोट प्रजा-द्वारा निर्वाचित मेम्बरों के थे, और १८ पेंस के पक्ष 
में पड़नेवाले प्राय: सारे वोट ऐसे मेम्बरों के थे जो सरकार-द्वारा मनोनीत 
हो कर परिषद्‌ में आए थे। अगर परिषद्‌ में सिर्फ प्रजा के प्रतिनिधि होते 
तो दर १६ पेंस ही होती । इसलिए सरकार की जीत जीत नहीं, हार थी । 
सरकार की ओर से प्रजापक्ष को हराने के लिए केसी चाल चली गई 
थीं इसपर पं ० मोतीलाल नेहरू ने वहीं परिषद्‌ में कुछ प्रकाश डाला था :--- 
“बोटों के लिए दोनों और से जो केन्वेसिंग हुई है उसके सम्बन्ध में बहुत 
कुछ कहा गया है। में यह नहीं कहता कि केन्वेसिंग होनी ही नहीं चाहिए, 
प्र इतना में जरूर कहूंगा कि केन्वेसिंग दो प्रकार की हो सकती है---जायज 
तरीकेवाली, और नाजायज तरीकेवाली । किस प्रकार की केन्वेसिग हुई 
हैं इस सम्बन्ध में यहां एक घटना का उल्लेख कर देना चाहता हूं । 
कांग्रेस की ओर से मि० रफी अहमद किदवाई असिस्टैण्ट हिवप नियत हें । 
एक रोज उन्हें अपने किसी रिश्तेदार का भेजा हुआ तार मिला कि खबर 
मिली है कि आपके वालिद सख्त बीमार हैँ। में लखीमपुर जा रहा हूं। 
आप भी वहां पहली ट्रेन से पहुँचिए--सरदार हुरसेन | तार मिलते ही मि० 
रफी अहमद ने अपने वालिद को तार दिया और दर्याफ्त किया कि आपकी 
तबीयत कैसी है ” वहां से जवाब आया कि “बिलकुल ठीक हैं। यह तार 
क्यों ?” मि० सरदार हुसेन मि० रफी अहमद के रिश्तेदार जरूर है, पर 
वह उस तार के विषय में कुंछ भी नहीं जानते जो उनकी ओर से भेजा गया 
था। मेरे लिए न तो यह संभव है, और न आसान कि में भेजनेवाले का पता 
लगा सक्‌, पर यह बताने की आवश्यकता नहीं कि वह तार किस दल की 
ओर से भेजा गया था। में आशा करता हूं कि ऐसे तरीकों से होनेवाली 
जीत कोई अभिमान की वस्तु नहीं समझी जायगी ।* 
परिषद्‌ में ही दूसरे मेंबर ने इससे भी नाजायज कारेवाई का जिक्र 
करते हुए कहा था कि- जो-जो तरीके काम में छाए गए थे उन सबपर 
प्रकाश पड़े तो सभ्य संसार चकित और स्तम्नित हुए बिना न रहेगा ।* 


की 


इतिहास की पुनरावृत्ति 


रेट कायम कर देना एक बात है. उसे टिकाता और । इस देश में जब 
से स्वयंसिद्ध मुद्रा नाम की कोई चीज नहीं रही और करेन्सी की मिकदार 
सरकार की मर्जी पर रह गई, तब से--जैसा कि पहले कहा जा चका है- 
सरकार के लिए कोई भी दर कायम करना और उसे टिकाना सम्भव हो 
गया । पर यह सिद्धान्त की वात है । व्यवहार में सरकार की शक्ति और 
उसके साधन परिमित हैं, इसलिए सब कुछ उनीकी सर्जी से नहीं हो सकता । 
पहले-पहल जब उसने १६ पेस की दर चलानी चाही थी तव उसे इसके लिए 
कई साल ठहरना पड़ा था। करेनन्‍्सी की मात्रा कम करते-करते वह सफलता 
के पास पहुंची थी। फिर जब वह उसी दर को वरावर के लिए - शिलिग 
करने चली तब उसे इस देग्य के करोड़ों रुपए छटा देने पर भी कामयाबी 
नहीं हुई और अन्त में उसे यह प्रयास छोड़ देना पड़ा। अब दर १८ पेंस 
कायम कर दी गई, पर इसका यह अर्थ नहीं कि विधान बनते ही इस 
दर में आप-ही-आप स्थायित्व आ गया । जब आ्थिक स्थिति इसके अनुकूल 
नहीं थी-अर्थात्‌ जब रुपए की असली कीमत बाजार में १६ पेंस के लगभग 
थी तव उसके बदके १८ पेंस आसानी से केसे मिल सकता था ? हां, उसी 
पुराने अस्त्र का फिर उपयोग करके--करेन्सी का संकोच करके---सरकार 
ऐसी स्थिति अवश्य पैदा कर सकती थी कि बाजार को रुपए की नई कीसत 
स्वीकार करनी पड़े । और इस अध्याय में हम देखेंगे कि उसने सचमुच 
यही किया । १८ पेंस दर को ठिकाने के लिए सरकार ने फिर उन्हीं कृत्रिम 
उपायों का अवलम्बन किया और जहां तक करेन्‍्सी का सम्बन्ध हैं, देश 
को भूखों मार कर उससे रुपए की नई कीमत मंजूर करा ली | जो कुछ 
हुआ वह, और ही पैमाने पर सही. इस देश में पहले भी हो चुका था.। 

नई दर के विरोधियों ने सरकार को काफी चेतावनी दे दी थी कि 
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इसके परिणाम भयंकर होनेवाले थे। देश की दृष्टि से यह बहुत अच्छा 
होता, अगर वे सच्चे भविष्यवक्ता न निकलते और नई दर से इतना अनर्थ 
ने होता । पर उसके भाग्य में कुछ और ही बदा था, इस कारण नई दर का 
आधिपत्य आसानी से स्थापित न हो सका और भारतवासियों को इसकी 
वेदी पर अपने हित का काफी बलिदान करना पड़ा। विरोधियों की 
भविष्यवाणी सच्ची साबित हुई, और यह दर अत्यन्त हानिकर । १९२८ 
को छोड़ प्राय: हर साल एक्सचेंज की कमजोरी बनी रही और इसमें बल 
लाने के लिए सरकार ने हमारा क्या-क्या अनिष्ट नहीं किया ? हमारा जो 
धन सोने के रूप में संचित था वह उड़ा दिया गया--- हमारे ऊपर जो कर्ज 
का बोझ था वह और भी भारी कर दिया गया- हमारे एक्सपो्ट व्यवसाय 
और हमारे उद्योग-धन्धों को प्रवल आघात पहुंचाया गया और हमारे 
करोड़ों किसानों की दशा और भी दीन-हीन कर दी गई । 

दर की कमजोरी साल-ब-साल बनी रहने के कारण सरकार के लिए 
भारत-सचिव की मांग * पूरी करना, हुंडियों के जरिए उनके पास रुपए भेजना 
असम्भव-सा हो गया; क्योंकि जिस हद तक स्टलिंग की मांग बढ़ती उस 
ह॒ंद तक रुपए की कीमत गरिरती--अर्थात्‌ एक्सचेंज-दर और भी नीचे 
आ-जाती । इसलिए बाजार ं में न जाकर या तो सरकार ने भारत-सचिव को 
करेन्सी रिजवें से रुपया उठा लेने दिया, या भारत-सचिव ने उसकी ओर से 
लन्दन में कर्ज ले-लेकर अपना काम चलाया। भारत-सचिव के पास कब 
कितना भेजने की बात थी और कितना बाजार की मार्फत भेजा जा सका, 
यह नीचे के अंकों से जाहिर होगाः--- 


* पहले तो भारत-सचिव लन्दन में भारत-सरकार के नाम हुण्डियां 
बेचा करते--अर्थात्‌ स्टलिग लेकर भारत-सरकार से रुपए दिला देते। पर 
१९२३-२४ से इस प्रणाली सें परिवर्तत होने लगा ओर कुछ समय बाद 
भारत-सचिव-द्वारा इन हुण्डियों की बिक्री बिलकुल बन्द हो गई। अब 
भारत-सरकार यहीं टेण्डर मंगाती ओर यहां रुपए देक्कर लन्दन में स्टलिग 
खरीद लेती । 
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पिछले दोनों साल हालत वड़ी ही नाजुक रही। १९३०-३१ में 
कुल ०,३९०,००० पौंड सस्‍्टलिंग खरीदा जा सका। प्राय: ५७ लाख 
पौंड स्टिंग सरकार को बेचना भी पड़ा । १९ नवम्बर १०९३० को सरकार 
के पास स्टलिग बेचनेवालों की ओर से कोई टेण्डर आया ही नहीं, जिसका 
नतीजा यह हुआ कि कुछ समय के लिए सरकार बाजार से ही हट गई । 
१९३१-३२ में एक्सचेंज की कमजोरी इतनी बनी रही कि सरकार कुछ 
भी स्टलिंग न खरीद सकी । उसके रुपए को दवाकर बेठ जाने पर भी रुपए 
की कीमत जंसी-की-तेसी ही रही । 

जब उलटी हुण्डियां बेची गई थीं तब भारतवर्ष के संचित सुवर्ण तथा 
स्टलिंग धन को लुटा देने में सरकार को तनिक भी संकोच नहीं हुआ था । 
३१ मार्च १९१९ को जितने नोट चलन में थे उनके सेकड़े ६५.९ भाग 
की पुश्ती रिजवे में ऐसे सुवर्ण तथा स्टलिंग धन-द्वारा होती थी । एक सार 
बाद यह परिमाण घट कर १९.६ रह गया था- क्योंकि पहले जहां प्राय: 
११५ करोड़ (१६ पेंस की रेट से) था वहां जब कुल ३२ करोड़ (२४ 
पेंस की दर से) रह गया था। उलटी हुण्डियों की बिक्री के प्रारम्भ और 
अन्त के बीच प्राय: ७७ करोड़ का सोना और स्टलिंग हवा हो गया । इसके 
बाद जो समय आया उसमें फिर कुछ संचय हआ और ३१ मार्च १९२६ 
को नोटों का सेकड़े २६.५ भाग रिजवं में सोने-स्टलिंग के रूप में 
था। यह रकम थी प्रायः ५१ करोड़ (२४ पेंस की रेट से) अर्थात्‌ 
प्राय: २२ करोड़ (१८ पेंस की रेट से प्रायः ३० करोड़) सोना और 
प्राय: २९ करोड़ (१८ पेंस की रेट से प्रायः ३८॥ करोड़) स्टलिंग । 
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नई दर का दौरदौरा शुरू होने पर यह धन भी धीरे-धीरे जाता रहा। 
२२ जून १९३१ को समाप्त होनेवाले सप्ताह में स्टलिंग तो सब-का-सब 
गायव हो चुका था और सोना कुल १८ करोड़ रह गया था । जब करेन्‍्सी 
रिजवं से स्टलिग सिक्‍्यूरिटीज जाती रहीं तब भारत-सचिव गोल्ड स्टेण्डर्ड 
रिजवे से सोना ले-लेकर काम चलाने रगे। लन्‍्दन में इस रिजर्व से जो 
सोना उठाया जाता उसके मद्दे रिजवे की भारतीय झाखा में रुपए दाखिल 
कर दिए जाते । 

उधर सोने और स्टलिंग का--और अव दोनों समान थे--यह हाल रहा, 
इधर सरकार ने रुपए गलाकर बाजार में चांदी बेचनी शुरू कर दी। हिल्टन 
यंग कमीशन ने यह सिफारिश जरूर की थी कि करेन्‍्सी रिजव में चांदी 
इतनी ज्यादा नहीं रहनी चाहिए---उसका परिमाण घटा देना चाहिए--- 
प्र उस कमीशन की ख्वाहिश तो यह थी कि चांदी की जगह रिजवं में 
सोना रखा जाय | सरकार ने रुपए गला-गला कर बाजार में चांदी तो 
बेच दी, पर रिक्त स्थान की पूति सोने से नहीं की । चांदी की बिक्री १९२७ 
में ही शुरू हुई थी। तब से १९३०-३१ के अन्त तक १० करोड़ औंस 
से ज्यादा चांदी सरकार-द्वारा बेची जा चुको थी। चांदी का दाम यों ही 
गिर रहा था। इस बिक्री से वाजार और भी मन्दा रहने लगा। उधर 
सरकार को रिजवे के रुपए गलाकर बेचने से करोड़ों का घाटा रहा, और 
सब से दुख की बात यह हुई कि चांदी की जगह सोना नहीं रखा गया । 

रिजव का सोना और चांदी इस प्रकार उड़ाकर या तो नोटों का चलन 
ही घटा दिया गया या जहां रुपए थे वहां कोरा कागज रख दिया गया। 
भारतीय वाणिज्य-व्यवसाय का प्रतिनिधित्व करनेवाली महासभा (जिसको 
प्रायः फेडरेशन कहते हैं) सरकार की इस नीति का बार-बार विरोध करती 
गईं। उसका कहना था---और बहुत ठीक कहना था---कि सोने का परिमाण 
घटते-घटते बेहद कम हो चला था, और अगर यही क्रम रहा तो नोटों की 
पुश्ती नाम की कोई चीज ही न रह जायगी। १४ फरवरी १९३० को 
फेडरेशन के प्रस्ताव के उत्तर में तत्कालीन अर्थ-सदस्य सर जॉर्ज शुस्टर 
ने कहा कि परिस्थिति इतनी खराव नहीं कही जा सकती, क्‍योंकि हमारे 
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पास जनवरी के अन्त में प्रायः ८८ करोड़ का सोना या सोने की सिक्‍्य- 
रिटीज थी। चलन में जितने नोट है उनका बद्न प्रायः आधा होता है। 
बेंक आँव्‌ इंगलेण्ड के पास तो सोने का परिमाण ८ जनवरी को इससे कम 
ही था--अर्थात्‌ नोटों के सैकडे ३६ भाग की ही पृष्ती सोते से होती 
थी ।” 

हमारे अर्थ-सदस्य ने जानवुन कर ऐसी बात कहीं जो असत्य थी! 
जनवरी १५९३० के अन्त में पेपर करेन्‍्सी रिजर्व में सोना और सोने की 
सिक्‍्यूरिटीज मिलाकर कुछ प्रायः ३५ करोड़ था। इससे स्पप्ट हे कि 
गोल्ड स्टेण्डड रिजर्व के सोने को घामिल करके ही उन्होंने सोना ८८ करोड़ 
रुपए का बताया था। पर गोल्ड स्टैण्डई रिजव कागज के नोटों की पुद्ती 
के लिए तो था नहीं। वह तो चांदी के नोटों अर्थात्‌ रुपयों की पुद्ती के 
लिए था। असलियत यह थी कि गोल्ड स्टैण्डई रिजर्व रुपयों की दृष्टि 
से ही काफी नहीं था । उस समय करेन्‍्सी रिजवे के रुपयों को छोड़ चलन में 
बाकी रुपए प्राय: २०० करोड़ थे। सोने में इनकी कीमत प्राय: ०० करोड़ 
थी। गोल्ड स्टेण्डड रिजर्व का सोना बेचने पर भी रुपयों की पुश्ती के लिए 
प्राय: १०० करोड़ की कमी थी। इस सम्बन्ध में यह भी ध्यान में रखते 
की बात हूँ कि चांदी की जो कीमत यहां ली गई है वह उस समय की बाजार- 
दर के अनुसार है। अगर इतनी चांदी कभी बाजार में बिकने को आती 
तो दर और भी गिरती और उसकी कीमत कम हो जाती । कुछ भी हो. 
कागज के नोटों के प्रसंग में गोल्ड स्टेण्डर्ड रिजवे के सोने की बात करना 
लोगों को भ्रमान्ध करने की चेष्टामात्र थी । 

भारत-सचिव को अपना काम चलाने के लिए न सिर्फ करेन्‍्सी रिजवे 
के धन पर हाथ फेरना पड़ा, बल्कि उन्हें लन्दन में कर्ज भी काफी लेना पड़ा । 
मई १९२३ से १९२७ के अन्त तक स्टिंग में हमें कोई कर्ज लेना नहीं पड़ा 
था। पर इसके बाद तो स्थिति इतनी बिगड़ी कि सरकार के लिए लन्‍्दन में 
कर्ज लेना अनिवाय-सा हो गया। बजट में व्यवस्था न होने हुए भी कर्ज 
लेना पड़ता; या सरकार का तखमीना कुछ होता, और असलियत कुछ और 
ही होती। 
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स्टलिंग में कर्जे--लऊाख पॉौंड 
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मीमांसा-भाग के लेखक श्रीयुक्त बिड़ला जी ने १८ पेंस दर पास होने 
से पहले, परिषद में यह आशंका प्रकट की थी कि बिना लन्दन में इस प्रकार 
कर्ज लिए इस दर को टिकाना असम्भव होगा और उन्होंने पूछा था कि:--- 

“इस बात की क्या गारण्टी हो सकती है कि १८ पेंस की दर को ठहराने 
के लिए सरकार को इंगलंण्ड में बहुत बड़ा कजंदार न बनना पड़ेगा ? 
और अगर उसने कर लिए तो ब्याज का देनदार कौन होगा ? क्या स्टलिंग 
में जो कर्ज लिए जावेंगे उनका व्याज चुकाने के लिए इस देश के कर-दाताओं 
से पैसा वसूल न किया जायगा, और क्या इस कारण उनका बोझ कहीं-से- 
कहीं भारी न हो चलेगा ? 

इस बीच में सरकार की देनदारी किस प्रकार बढ़ी यह नीचे की 
तालिका से जाहिर होगा:-- 


करोड़ रुपए 

भारतवर्ष में :--- ३१माचे १९२४--३ श्मार्च १९२७--३ श्माचे १९३ १ 
कर्ज ३५८,८१ ३७४, ४४ ४१७.८५ 
टेजरी बिल जो लोगों 
हर हे हाथ में थे | २१२ ए्‌५,२३८ 
पोस्ट आफिस सेविग्स हु ५्‌ 

बैंक की देनदारी पक 2. 22 
केश सर्टिफिकेट ८.४२ २६.६८ ३८.४४ 
दूसरी देनदारी ९२.८२ १२३.०८ १०६.२० 





आरतवषं में सारी देनदारी ४८६.९६ ५५३.७१ ६५४.९५ 


के 


इतिहास की एनराजत्ति २०२ 








करोड़ रुपए 
३ श्मार्च १९२ ४--३ मार्च १९२ ३-३ शऔ्मार्च १९३१ 
इंगलेंड में :-- 
कर्ज और दसरी देनदार 
ज तर पा मी जुटे ३२ ४८ '५१७,० १ 
१८ पेंस की रेट से | 
भारतवर्ष और इंगलेद्र ॥ हि 
हु ०१९ १,००६,१०  ?7,5972.९६ 
की मिलाकर | 2 


ऊपर ट्रेंजरी बिलों का जिक्र हैं। १९३०-३१ में सरकार की इस 
रूप में देनदारी ५५ करोड़ से ऊपर थी। इन ब्रिल्दों के द्वारा कुछ महीनों 

लिए कर्ज लेना और इस प्रकार बाजार से रूपए को ययथासम्भव खींच 
लेना अब सरकार की मद्दा-्तीति का एक मख्य भाग बन गया। जुछाई 
१९२७ में सरकार ने कुछ कर्ज लेना चाहा, पर उसे यर्थष्ट सफलता नहीं 
अगस्त में उसने ट्रेजरी वि निकाल कर ऊंचे ब्याज पर रुपया लेता शुरू 
किया । साख गिर जाने के कारण सरकार को यह ऊंचा ब्याज देना पड़ता 
था। बेकों को डिपॉजिट के लिए जो व्याज देना पढ़ता उससे प्रायः १ 
प्रतिशत अधिक सरकार को ऐसे कज के लिए देना पड़ता था। पर एक्सचेंज- 
दर को टिकाने के लिए करेन्‍्सी का संकोच करना सरकार के लिए इतना 
आवश्यक था कि वह इन ट्रेजरी बिलों के जरिए बाजार से रुपया खींचती 
ही गई। इधर करेन्सी का कब कितना विस्तार या संकोच हुआ यह नीचे 
की तालिका से स्पष्ट होगा। इसमें + विस्तार का और - संकोच का 
सूचक है । 


. लाख रुपए 
१ जनवरी १९२० से ३१५ मार्च १९२१ तक जम: 000:5 2 
९९७ १ 5 "ा २८० 
१९२२--२ ३ ९,५०० 
१९२३--२४ ' ना १८,१९५ 
१९२४--२५ ना १,६० 
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१९२६--२ ७ - २८,७9७ . 
१९२७---२८ पे स, 3 प70 
१९२८--२९ न- १,९० 
8 अब 3 +5 २९,४६ 
१९३०-- हे १ “था २८,९४९ 


इस प्रकार १ जनवरी १९२० और ३१ भार १९३१ के बीच करेन्‍्सी 
प्रायः १३३ करोड़ कम हो चली । देश की जनसंख्या और उसकी आव- 
इ्यकताएं बढ़ रही थीं। इसलिए करेनन्‍्सी का बढ़ना भी आवश्यक था । 
पर बढ़ना दरकिनार, जो करेन्‍्सी थी उसमें भी इतनी कमी कर दी गई। 
प्रथम महासमर से पूर्व , सर्वसाधारण की भूख मिटाने के लिए सरकार ने 
हर साल प्रायः २२॥ करोड़ करेच्सी दी थी। महासमर के समय उसे 
इसकी जगह हर साल प्राय: ५० करोड़ देना पड़ा था। (इस ५० करोड़ में 
सॉवरेन शामिल नहीं है, क्योंकि वे इस समय करेन्‍्सी का काम नहीं कर 
रहे थे )। देश की आवश्यकताएं तो महासमर के समय से भी 4ढ6़ गई थीं, 
प्र यह भी मान लिया जाय कि स्थिति वही थी जो महासमर से पूर्व, 
तो भी करेन्‍्सी में हर साल २२९॥ करोड़ रुपए की वंद्धि होनी 
चाहिए थी। इसके विपरीत हुई हर साल प्राय: १२ करोड़ रुपए की 
कमी या है [स। कोई आइचर्य नहीं कि इस अनावृष्टि के कारण एक भयंकर 
दृष्काल उपस्थित हो गया--जल के अभाव से जो गति पेड़-पौधों की होती 
है वही रुपए के अभाव से वाणिज्य-व्यापार और उद्योग-धन्धों की होने लूगी। 
१८९३ और १८५९८ के बीच का इतिहास अपने-आप को दोहराने छगा। 
ब्याज की दर यहां ओर देशों के मकाबिले कितनी ऊंची थी यह नीचे 
दिखाया गया है।--- 
दिसम्बर के अन्त में बेक-रेट (फी सदी) 
(१०९२७) (१९२८) (?९२९) (१९३०) 


"/रं 'ट क्‍ 
लन्दन ्टड् ८झ हे र 
ग्य ० धर घ्क 
न्यूयाक भ््‌ लू रे रद छू श्‌ 
3 [॥। है ही | 
एम्स्टइंम डे ४ छू ३्‌- 
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फ््ड ञ्र् पक । कि रा 
2" लक डक कु का दल ्ा ष्ड् 
कलकत्ता 3 3 हट ध्थ 
२० जून १०३१ को दरे इस प्रकार थी :-- 
लन्दन >२$ फीसदी 
ऐप कक 
न्यूयाक १5 
दा 
एम्स्टइंम शक ० 
रु से शी 
चत्त अर ३ रा क़् का ञ्च् शा 
कलकत्ता 23 ६ धर 


१९०९ में इस्पीरियल वक के विरोध करने पर भी सरकारो आदेश 
स बक-रंट 9 से ८ प्रतिशत कर दी गई थी । परिषद में इस विषय पर 
प्रश्न किए गए तो अर्थ-सदस्य ने कहा कि सरकार ने जो कुछ किया, सोच- 
समझ कर किया और उसकी जिम्मेवारी मेरे ऊपर हे । 
, १८९३ के बाद भी सरकारी नीति ने इस देश में ऐसी ही स्थिति 
पैदा कर दी थी। उस नीति का उद्देश था रुपए की तंगी करके उसका मूल्य 
६ पंस कर देना। जो तंगी इस बार पँदा की गई थी उसका उद्देश था रुपए 
के मूल्य को १८ पेंस पर ठहराना | फौलर कमेटी के सामते सरकारी नीति 
के समथकों ने कहा था कि इधर एक्सचेंज में स्थिरता का अभाव रहा 
इसलिए विलायतवालों ने अपनी बहुत कुछ रकम यहां से उठा ली है -- 
बकों के पास उधार देने के छिए अब उतना रुपया-पैसा नहीं रहा है और 
इसी कारण बाजार में ऐसी दंगी हे--अर्थात्‌ इस तंगी का सरकार के रुपए 
न ढालने से कोई सम्बन्ध नहीं था : दूसरे गवाहों ने इस तर्क का खण्डन करते 
हुए कहा था कि “बात ऐसी नहीं हे । एक्सचेंज की स्थिरता से ही किसी 
देश में बाहर से पंजी नहीं आ सकती | पंजी तो तब आती है जब उसका 
लाभदायक उपयोग हो सकता है और जहां ऐसी स्थिति द्रोती है वहां एक्सचेंज 
की अस्थिरता भी पंजी के आने को नहीं रोक सकती। एक््सचेंज-दर गिरते 
रहने पर भी बाहर से करोड़ों रुपए आकर यहां के वाणिज्य-व्यवसाय 
ओर उद्योग-बंधों में लग च॒के थे। उधर इंगलेण्ड और आयरलेण्ड के बीच 
का एक्सचेंज स्थिर होते हुए भी इंगलण्ड से आयरलेण्ड में जाकर बहुत 
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कम पैसा लगा था; क्योंकि आयरलैण्ड में उसके लाभदायक उपयोग के 
लिए बहुत कम गुंजाइश थी । बंकों के पास उधार देने लायक रकम और 
करेन्सी---इनमें अन्तर था तो इतना ही, जितना टोस्ट और रोटी में होता 
है। पर जैसे बिना रोटी के टोस्ट असम्भव है वैसे ही बिना नई करेन्‍्सी मिले 
बेकों के लिए उधार देते जाना असम्भव था ।* 

मि० केैम्पबेल ने--जो बाद फौलर कमेटी के भेम्बर हुए थे-- 
१८९३ में ही यह चेतावनी दी थी :-- 

“अगर एक्सचेंज को टिकाने की चेष्टा की गई तो इसका नतीजा 
यह जरूर हो सकता है कि बाहरवाले अपनी रकम यहां से उठा लें। एक्सचेंज 
की दर १६ पेंस कर देने की तैयारी हो रही है । ऐसी हालत में ऐसे लोगों 
का यह तक॑ हो सकता है कि दर इससे ऊंची तो होगी नहीं, पर सम्भव 
है कि गिर कर नीची हो जाय, इसलिए बेहतर है कि हम दर गिरने से पहले 
ही अपनी रकम भारतवर्ष से उठा ले 

सरकार की नई मृ॒द्रा-नीति से यहां के व्यापार और उद्योग-धंधों 
को- जबर्दस्त आघात पहुँचा, और ऐसी अवस्था में बाहर के धन का कुछ 
हद तक यहां से उठ जाना अनिवाये था। पर रुपए के जिस अभाव की शिका- 
यत देश के कोने-कोने से सुनने में आई और जिसके कारण कितने ही बड़े 
व्यापारी भी तंग-तबाह हो गए उसका मूल कारण तो यही था कि सरकार 
की नीति भयंकर गिरावट की हो रही थी और लोगों को नई करेन्‍्सी 
मिल नहीं रही थी । 

१९२७ के बाद भी बाजार में रुपए की जो तंगी हुई उसका कारण 
सरकार की ओर से यही बताया गया कि राजनेतिक आन्दोलन से घबरा 
कर या चिन्तित होकर बाहरवाले अपना पैसा यहां से धीरे-धीरे उठा रहे 
थे। पैसा उठने का वास्तविक कारण और ही था। लोगों को यह विश्वास 
नहीं था कि १८ पेंस की दर अधिक काल तक टिक सकेगी। इसलिए उन्होंने 
न्‌कसान से बचने के लिए इस दर के रहते अपना पैसा उठा लिया। कुछ लोग 
इस विचार से भी उठा ले गए कि जब दर गिरेगी तब पैसा वापस लायेंगे 
और इस प्रकार कुछ धन कमा लेंगे। पर वाजार की जो बरी हालूत हो 
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रही थी उसकी तह में फिर सरकार की वही गिरावट-तीति थी। फर्क था 
तो इतना ही कि इस बार उस नीति का रूप कही उग्र था--और करेन्सी 
की वद्धि ही नहीं रोक दी गई थी, बल्कि चलन से करेन्सी बहत मिकदार में 
उठा ली गई थी । 

१९२३-२४ से १९२०-२६ तक हर साल इम्पोर्ट से एक्सपोर्ट प्राय 
८८ करोड़ अधिक हुआ, पर बाद के तीनों साल इतने अच्छे न रह सके और 
एक्सपोर्ट हर साल ४७ करोड़ ही अधिक रहा। १९२५-३० में यह आधिक्य 
बढ़ कर प्राय: ५३ करोड़ हो गया था. पर एक्सपोर्ट को कम होते देर न लूगी 
और १९३० में वह इम्पोर्ट से प्रायः ३३॥ करोड़ ही अधिक रहा । 

जिस समय एक्सचेज-दर २४ पेंस की गई थी उस समय उसके पश्ष- 
पातियों ने जोर देकर कहा था कि संसार में दाम गिरनेवाले नहीं, वल्कि 
और ऊपर चढ़नेवाल हें। बात कुछ और ही हुई, और दाम काफी नीचे गिर 
पड़े । १९२७ में जब दर १८ पेस की जा रही थी तव उसके विरोधियों 
कहा था कि संसार में दाम चढ़ने की तो कोई आशा की नहीं जा सकती 
पर दाम गिरने की आशंका जरूर की जा सकती है । और अगर सचमच 
एसा हुआ--अर्थात्‌ चीजों के सोने में दाम गिरे---और रुपए की एक्सचेंज- 
दर १८ पेंस रही, तो यहां के किसानों को इन दोनों पाटों की चक्की में पिसना 
पड़ेगा । पर सरकार की ओर से उनका सजाक उड़ाया गया और कहा गया 
कि संसार में दाम गिरने का कोई कारण नजर नहीं आता--हमें यह मात 
ही लेना होगा कि दाम स्थिर बने रहेंगे । काञ् कि ऐसा ही होता ! 

श्री बिड़ला जी बराबर यह कहते जाते थे कि सरकार को अपना 
घर संभालना चाहिए---अर्थात्‌ अपने खर्च को घटा कर दिवालिया- 
पन से बचना चाहिए। ७ मार्च १९२८ को उनके एक भाषण में हम यह 
चेतावनी पाते हैं :--- 

“जो आफत हमारे ऊपर आ पहे॑ है उसके बारे में भी में कुछ कहना 
चाहता हूं। पांच साल से रगाःर _.सल अच्छी होती आई है। इससे 
मलल्‍्क में खशहाली होनी चाहिए थी । पर हम देखते क्‍या हें? 


कला 


परिषद के 
बहत से मेम्बरों को मालम होगा कि देश की क्रय-गक्ति बहल ही कम हो गई 


२०८ रुपए की कहानी 


हैं। कपड़े के लिए--चाहे वह स्वदेशी हो या विदेशी--बाजार में मांग बहु 
ही कम हूं । और पांच साल पहले से लोग आज हर तरह ज्यादा गरीब 
हैं। आखिर फसल अच्छी होते रहने पर भी यह गरीबी क्‍यों ? इसका 
सीधा-सादा जवाब यह हैं कि करों या टेैक्सों के बोझ से मुल्क का दम घुट 
रहा है । अगर स्थिति को सुधारना है तो सरकार को चाहिए कि अपना 
खर्चे घटावे । जो बीमारी है उसका और इलाज हो ही नहीं सकंता | खर्चे 
में कहां कितनी कमी होनी चाहिए, इस विषय पर विचार करने के लिए 
दूसरी * कमेटी बेठनी चाहिए। परिषद्‌ का कतंव्य हैं कि इस सारे 
'प्रदन पर ध्यानपूर्वक विचार करे ।” 

पर सरकार की ओर से कहा जाता कि न कोई बीमार हे. न किसी 
इलाज की जरूरत है। हमारे अर्थ-सदस्य सर जॉज झंस्टर उन दिनों 
श्री बिड़ला जी.को निराग्ावादी कह कर उनका मजाक-सा उड़ाते और यही 
कहते जाते कि अनिष्ट की आशंका का ऐसा कोई कारण है ही नहीं ! 

पर आशावादियों की आज्ञा पूरी न हो सकी। बाद जब बीमारी 
बहुत बढ़ गई और सर जॉर्ज शुस्टर के लिए भी अपना असली भाव दबाए 
रखना असंभव हो गया तब वह और ही राग अछापने रगे और सबसे 
सहानूभूति ओर सहायता का अनुरोध करने लगे | अब उनका कहना था कि 
“लाव मंझधार में हे, इसे किनारे छगाने की कोशिश में आप सब मेरा साथ 
दीजिए। 

पर यह सब होते हुए भी सरकार अपनी नीति का परित्याग करने 
को तयार नहीं थी। सर जॉर्ज शुस्टर को लोगों की सहानभूति या सहायता 
की आवश्यकता वहीं तक थी जहां तक नए टेक्सों का ताल्लक था। आरंभ 
में जहां सरकार की ओर से यह कहा जाता कि बीमारी है ही नहीं वहां अब 
यह कहा जाने लगा कि अगर अपना बोझ भारी करके मुल्क करोड़ों रुपए 
नहीं जटाता तो उसकी जान बचने की नहीं । भारत-सरकार को १५२७- 
२८ में दो करोड़ २१ लाख, १९२८-२९ में एक करोड़ छः: छाख और १९२९- 





* ऐसी एक कमेटी १९२२-२३ में बेठी थी । 


इतिहास की पुनरावृत्ति २०९, 


३० में १ करोड ५६ छाख टोटा रहा । १०३०-६८ में हालत ज्यादा 
बिगड़ी और पांच करोड से ऊपर नए टैक्स लगने पर भी जहाँ ८६ लाख 
बचत की आजा की गई थी वहां प्राय: १३॥ करोड टोठा रहा । 

सरकार ने अपने खर्च को कुछ हद तक घटाया। कर्मचारियों के 
बेतन में १० प्रतिशत की कटौती * भी की, पर परिस्थिति काबू में छाई गई 
विशेषतः करदाताओं का बोझ भारी करके । तीन साल में शराब: ४२ करोड़ 
की कर-वंद्धि हई--१९३ ०-३१ के वजट-ढ्वारा पांच करोड़. १५३ - 
के बजट-द्वारा १५ करोड़, और बाद के सप्लीमेंटरी वजट-द्वारा २२ 
करोड़ की । 

आरम्भ में ही निराशावादियों की चेतावनी पर ध्यान दिया जाता 
तो यह नौबत न आती । निराज्ञावादी ही यथार्थवादी थे । 


छा #&र्धत ले 


६8 
शा 





जो 


_____॒॒  ॒_॒॒॒ ॒॒ ७ ॒ र[[ पफा/भ/झफ।7 
+ ११३३-३४ के बजटठ-द्वारा यह कटौती १०से ५ प्र तिशत कर 
दी गई और १९३५-३६ के बजट-द्वारा बिलकुल उठा दी गई। 


आन. 


दर 


मन्दी की मार 


ऊपर कहा जा चुका हूं कि इंगलेण्ड १९२५ में गोल्ड स्टैण्डर्ड पर लौट 
आया। आये हम देखेंगे कि १९३१ में वह गोल्ड स्टैण्डडे से हट गया। सोने 
के इस पुनरहण और परित्याग के बीच दामों के इतिहास में एक ऐसे 
अध्याय का आरम्म हो चुका था जो संसारमात्र के लिए दारुण-दुःख-पूर्ण 
था और जिसकी समाप्ति बरसों तक होनेवाली नहीं थी! हमारा अभिप्राय 
सितम्बर १९२९ में आरम्भ होनेवाली मन्‍्दी से है। 

पहले महासमर के बाद भी दाम भहरा पड़े थे, पर १९२२ में वे एक 
सतह पर पहुँच कर रुक-से गए और १९२९ तक प्राय: वहीं बने रहे। इंगलेण्ड 
में यह सतह लड़ाई के पहले की सतह से प्राय: ५० प्रतिशत ऊँची थी, पर 
इसका कारण यह नहीं कि सोने का उत्पादन इस बीच में इसी अनुपात से 
बढ़ गया था। असलियत यह है कि जहां १९१० से १९१४ तक खातों से 
कुछ सोना ४७०,०००,००० पौंड का निकला था वहां १९१५ से १९१९ 
तक कुल सोना ४३०,०००,००० पौंड का निकला । सोने का उत्पादन 
कम होते हुए भी दाम इतने ऊँचे क्योंकर हो सके ? इसका उत्तर यह है 
कि लड़ाई के दिनों में सोना चलन से निकल कर रिजर्व बैंकों की तिजो- 
रियों मेँ जा पहुँचा जिसका नतीजा यह हुआ कि नोटों का परिमाण कहीं- 
से-कहीं बढ़ गया। उदाहराणार्थ-इंगलैण्ड में लड़ाई से पहले सब मिला क्र 
१५८,०००,००० पौण्ड का सोना था--प्राय: १२३,०००,००० पौण्ड 
चलन में, बाकी बेंक आव्‌ इंगलुण्ड के कोष में | जब चलन का सोना भी 
उसके कोष में आकर केन्द्रीभूत हो गया तब उसके लिए उस सोने के आधार 
पर पहले की अपेक्षा कहीं अधिक नोटों का प्रसार करना सम्भव हो गया । 


सनन्‍्दी को मार २११ 


उधर अमेरिका में बाहर से इतना सोना आया कि £ वहां जो 
स्टॉक था वह १९१०९ में दूना हो चला। वहां' सोने का चलन भी बना रहा। 
सोने का उत्पादन कम होते हुए भी दामों के उस ऊँचे सतह पर कायम 
रहने का रहस्य यही है कि अमेरिका में तो सोने की यों ही वहुतायत हो 
चली, और दूसरे देशों में सोना चलन से निकल कर रिजर्व बंकों की तिजो- 
रियों में भर गया । सोने और नोटों के दीच जो अनुपात पहले था वह अब 
न रहा--अर्थात्‌ नोटों की पुष्ती के छिए अब पहले की अपेक्षा कम सोना 
आवश्यक हो चला। सोना केन्द्रीभूत हो गया, अनपात में हेर-फेर कर दिए 
गए--नोटों का प्रसार बढ़ गया, दागों की सत्र ऊँची हो चली । 

लड़ाई की मसीबत ने इंगलेण्ड तथा कई अन्य देशों को गोल्ड स्टै 
से अछग कर दिया था। अब जरा अच्छ दिन आए और लोगों को यह 
दीखने लगा कि सोने की ओर से कोई खतरा नहीं है, तब उन देशों में छोक- 
मत का झकाव गोल्ड स्टेण्डड को फिर अपना लेने के प८ में होने लगा 
अमेरिका में गोल्ड स्टेण्डड बना हुआ था--वहां का डॉलर एक निर्दिष्ट 
मात्रा के सोने का प्रतिनिधि था; नोट देकर कोई भी उसके बदले उतना 
सोना पा सकता था और उसका जेसा उपयोग चाहता, कर सकता था। 
ऐसी हालत में इंगलेण्ड-जैस देश के लिए गोल्ड स्टैण्डई पर वापिस आने 
का व्यावहारिक अर्थ था पौण्ड को डॉलर के साथ बांध देना--अर्थात्‌ 
डॉलर या सोने में पौण्ड की कीमत को तरल या चंचछ न छोद्ट कर उसे 
स्थिर, निश्चित. निःचल कर देता | 

पर कीमत बांधी जाय तो किस दर से ? निखे पूराना हो या नया ? 
जब पहले इंगलेण्ड और अमेरिका दोनों गोल्ड स्टेण्डई पर थे तव एक पौण्ड 
४.८६ डॉलर की बरावरी करता था। वहां १९२५० में सरकार ने यह निर्णय 
किया कि अब आगे से पौण्ड के बदले बे-रोक-टोक सोना मिरू सकेगा और 
निख॑ वही पुराना (अर्थात्‌ १ पौण्ड-- ४.८६ डॉलर ) होगा। पर इस निर्णय 
के विरोधी भी थे जिनका कहना था कि पौण्ड का मूल्य इतना ऊँचा नहीं 
होना चाहिए--इससे निर्यात (एक्सपोर्ट) व्यापार को धकक्‍का छरूगेगा 
और उद्योग-बंधों की गहरी हानि होगी। 
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इंगलेण्ड की देखा-देखी कई ओर देश गोल्ड स्टेण्डड पर आ गए-- 
जैसे इटली, फ्रांस, बेल्जियम, . जेकोस्लोवाकिया आदि । पर उन्होंने निखें 
पुराना न रख कर नया कायम किया। मसलन फ्रांस ने अपनी मुद्रा का नया 
मूल्य (सोने में) पुराने १०० की जगह २०.३ ही निश्चित किया। 

प्रत्येक देश की मुद्रा के पूराने सुवर्ण-मुल्य को १०० मान ले तो उसके 
म॒ुकाबिले उसका नया मूल्य क्या था, यह नीचे की तालिका से स्पष्ट 
होगा :-- 


इंगलण्ड १०० 
इटली २७, ३ 
फ्रांस २०.३ 
जेकोस्लोवाकिया १४,६ 
बेल्जियम १४.५ 
फिनलैण्ड '. १३.० 
यूगोसलाविया ९.१ 
ग्रीस ६.७ 
पोटुगाल " ४.१ 
बल्गेरिया ३.७ 
रूमानिया ये 


भारतवर्ष भी इंगलेण्ड के बाद गोल्ड स्टैण्डड पर आ गया, पर उसने 
जो कुछ किया--या यों कहिए कि उससे जो कुछ कराया गया वह दुनिया 
के पर्दे पर बे-मिसाल था। इंगलैण्ड ने २०० की जगह १०० रखा, पर और 
देशों से उसका अनुकरण न बन पड़ा। प्रत्येक ने अपनी मुद्रा को सोने से 
तो जोड़ दिया, पर उसका मल्य कहीं-से-कहीं घटा कर । हम भारतवासी 
ही संसार भर में तीसमार खां निकले जिन्हें १०० की जगह १०८ से भी 
सनन्‍्तोष न हुआ और जिन्होंने अपने रुपए का मुल्य १६ पेंस की जगह १८ 
पेंस अर्थात्‌ १०० की जगह ११२॥ करके दम लिया। पर हम भारतवासियों 
ते क्या किया ? हम तो इंग्ेण्ड के हाथ की बेजबान-बेबस कठपुतली 
ठद्रे ! 


मन्दी की मार २१३ 


2५०7० में पाँह और डॉलर के बीच एक्सचेंज की दर £ पौंड 
४,०२० डॉलर थी। उस समय इंगलेण्ड में थोक दाम अमेरिका से प्राय 
2० प्रतिध्त ऊंचे थे। अगर यह मान लेने का यथेप्ट कारण होता कि अब 

आग दोतों देशों में दामों की गति समान रहेगी तो एक्सचेंज की इसी रेट को 
स्थायी कर देना उपयक्‍त होता । पर इसके खिलाफ यह दलीलछक थी कि 
नो यही हो सकता हे कि पौंड फिर अपने असली स्वरूप को प्राप्त 
कर ले--अर्थात्‌ ४.८६ डॉलर तक पहुंच जाय । कारण कि जब तक 
पौंड वहां तक नहीं पहुंच जाता तव तक लब्दत की साख फिर पुरी तरह नहीं 
जम सकती और वह फिर एक बार संसार का आर्थिक केन्द्र नहीं वत सकता। 
लप्ते गौरव को फिर से प्राप्त करने के उद्देश से ही वहां की सरकार ने 
१०२५ में पौंड को ४.८६ डॉलर पर पहुंचा कर उसका यही मूल्य स्थिर 
कर दिया, यद्यपि इंगलेण्ड को इसके बाद यह अनभव होने छूगा कि यह 
जल्दवाजी हो गई--उसे पौंड को इस तरहे सोने की जंजीर से जकटझ्िवन्द 
नहीं करना चाहिए था। 

2००० में लक्षणों से यह प्रतीत होता था कि अमेरिका में दाम उठने- 
वाले है, पर वहां उसके वाद दाम उठने के बजाद गिरने छगे । वाकी दुनिया 
में भी दामों का झकाव गिरने की ही ओर था। 

इंगलेण्ड अगर औरों की तरह अपने दामों को गिरा सकता तो उसके 
लिए चिन्ता की कोई बात नहीं थी, पर वह ऐसा करने म॑ असमर्थ था। 
कारण यह कि वहां मजदूरी में कमी करना जरा टेढ़ी खीर थी। कल- 
कारखानेवालों का कहना था कि विदेश्ञों में दाम गिर रहे हैं, हमारे 
सामने उस प्रतियोगिता का मुकाबित्श करने के दो ही उपाय हे--नया 
तो एक्सचेंज-रेट नीची कर दी जाय या हमें भी उसी ह॒द तक दास 
गिराने दिया जाय । पर दोनों में एक भी संभव न हो सका। न तो 
सरकार ने रेट गिराई, न मजदूरों ने अपनी औसत मजदूरी में कोई खास 
कमी होने दी । कल-का रखानेवाले चीखते-चिल्लाते रहे-लाखों आदमी 
बेकार बने रहे 

जो सोना अमेरिका जाता वह वहां निजोरियों में बन्द कर प्राय: निष्क्रिय 
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कर दिया जाता--सोने की वृद्धि के हिसाब से नोटों का प्रसार बढ़ाया नहीं 
जाता । इस कारण अमेरिका के दामों की सतह जितनी ऊंची हो सकती 
थी, नहीं थी। और जिन देशों से खिच कर सोना अमेरिका जा रहा था वहां 
गिरावट की नीति से काम छेना आवश्यक हो गया था, इसलिए वहां दाम 
धीरे-धीरे गिरने लगे थे । इंगलेण्ड की देखा-देखी कई देश गोल्ड स्टेण्डर्ड 
पर आ गए--जिसका अर्थ यह हुआ कि अपने-अपने कोष में रखने के लिए 
वे सोने के खरीदार बन गए। उधर सोने के उत्पादन को देखते हुए कुछ विशे- 
षज्ञ यह कहने छगे कि वह संसार की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के 
लिए यथेष्ट नहीं था | मन्‍्दी सोने के अभाव या कमी के ही कारण पैदा हुई, 
यह तो नहीं कहा जा सकता, पर इतना जरूर है कि उसमें इसका भी हाथ 
था। दामों की घटा-बढ़ी को मिटाकर साम्यावस्था में छाने का जो काम 
सोना कभी किया करता था वह अब उससे नहीं हो रहा था और जहां तक 
दामों पर असर डालने का सवाल था, वह उन्हें नीचे दबा रहा था। 

गोल्ड स्टेण्डड या सुवर्णमान की प्रतिष्ठा तो संसार में फिर से हो गई, 
प्र न तो उसका पुराना रूप ही लोठ सका, न उसे वह पुराना वातावरण ही 
मिक सका। कई देशों में यह व्यवस्था कर दी गई कि सोना सिक्‍के के 
रूप में न मिल कर सिर या पासे के रूप में ही मिल सकेगा। इसका 
उद्देश था सोने को चलन में जाने से रोकना और उसका उपयोग यथा- 
संभव अस्तर्राष्ट्रीय भुगतान के लिए ही होने देता। महासमर से पहले 
गोल्ड स्टेण्डड, एक्सचेंज की रेटों को ही टिकाने में समर्थ न था, विभिन्न 
देशों में दामों को भी प्राय: अपनी-अपनी जगह कायम रखता था । अगर 
किसी देश में दाम अपेक्षाकृत ऊपर चढ़ते तो वहां का माल दूसरों को महंगा 
पड़ता, इसलिए वहां खरीदारी कम हो जाती और वहां की स्थिति से फायदा 
उठाने के लिए दूसरे देशवाले वहां अपना माल विशेष रूप से भेजने लगते । 
नतीजा यह होता कि वहां बाहर से माल ज्यादा आने ऊूगता और वहां से 
निकल कर सोना बाहर जाने लगता । सोना कम होते ही बेकें व्याज की दर 
ऊंची कर देतीं और द्रव्य महंगा होते ही दाम गिरने लूगते । अगर कहीं 
दाम अपेक्षाकृत गिरने लगते तो वहां गोल्ड स्टेण्डई इसके विपरीत काम 
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करता; अर्थात्‌ वहां से माल बाहर जाकर बिकने छूगता--वहां सोना बाहर 
से आने छगता--सोने की वृद्धि होने पर व्याज की दर गिरती और द्रव्य 
सस्ता होते ही दाम चढ़ने लगते । इस तरह की हरकतों से क्षब्बसरोबर में 
फिर शांति आ जाती--बैपम्य का स्थान साम्य के छेता--विगड़ी बातें 
अननिविलम्ब सुधर जातीं। 

पर अब वह जमाना नहीं रह गया था। गोल्ड स्टैणडई से सम्बन्ध रखने - 
वाला खेल तो खेला जा रहा था. पर उसके पुराने नियमों की पावन्दी करने 
को अब कोई भी देझ्य तैयार नहीं था। पहले जब एक देश का माल दूसरे देश 
में जाकर विकता तब उसे ऐसे अवरोधों या रुकावटों का सामना करना नहीं 
पड़ता जैसे अब खड़े हो चले थे। एक्सचेंज-सम्बन्धी परिस्थिति का ऊपर 
उल्लेख हो चुका हैं । किसीकी रेट ऊंची थी (जैसे इंगलैण्ड की), किसीकी 
बेहद ऊंची (जैसे भारतवर्ष की])--और किसीकी बेहद नीची (जैसे 
फ्रांसादि देशों की) | पर व्यापार के मार्ग में और भी बढ़ी कठिताइयां 


(/ 
५ 


थीं। जिस समतल या प्रायः समतरू भूमि पर उसे चलने का अभ्यास 
था वह ऊवइ-बावबइ ही नहीं हो चली थी, उसमें कहीं ख!|इयां खुद गई थीं, 
कहीं ऊंची दीवारें खड़ी कर दी गई थीं। 

अक्सर इसके लिए राष्ट्रीयता दोषी ठहराई जाती है और कहा जाता 
हैँ कि जिन देशों ने ऐसे उपायों का अवलम्बन किया उन्होंने दूसरों के साथ 
अपना भी चुकसान किया | पर जिन्होंने खाइयां खोदीं या दीवारें जड़ी कीं 
उन्होंने दूसरों के आक्रमण से अपनी-अपनी जान बचाने के लिए ऐसा किया | 
संसार से सच्ची अन्तर्राष्ट्रीयता अभी दृर--बहुत दूर थी। बड़े राष्ट्र छोटे 
राष्ट्रों को दोष देते हैं, पर क्या उनका अपना दिल पाक-साफ था और क्‍या 
वे रात-दिन इन्हें हड़प जाने की फिक्र में नहीं रहते थे ? भारतवर्ष की ही 
बात लीजिए। कभी-कभी उसको भी इसलिए भला-बुरा कहा जाता है 
कि उसने टेरिफ की दीवार ऊंची कर दी-अर्थात्‌ बाहर से आनेवाले माल पर 
शुल्क बढ़ा दिया। पर क्‍या भारतवर्ष अपने कटु अनुभव को कटतर होने 
देता और विदेशी कछ-कारखानों की प्रतियोगिता-हारा अपने कल-कारखानों 
के नष्ट होने का दश्य देखता रहता ? अगर उसने वह दीवार ऊंची 
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की तो उस आक्रमण से अपने-आप को बचाने के लिए---अपनी हस्ती कायम 
रखने के लिए। रोना है तो इसीका, कोई नहीं किसीका; दुनिया हू 
और मतलब, मतलब है और अपना'--जहां सारे संसार का यह हाल हो 
वहां आत्मरक्षा के आथिक उपायों का अवल्म्बन करनेवाले देश या राष्ट्र 
को कोई दोषी क्योंकर ठहरा सकता है ? दोष था तो सबका, बल्कि यह 
कहना चाहिए कि दोष उनका था जो अपने बर का दुरुपयोग कर 
निरबंल को सताते आए थे और जो आज भी अच्तर्राष्ट्रीया की बेदी 
पर अपने तुच्छ-से-तुच्छ स्वार्थ का भी वलिदान करने को तैयार नहीं 
थे। 

पर यह तो विषयान्तर-सा हुआ जा रहा है। हम यह कहने जा रहे थे कि 
स्थिति बहुत कुछ बदल गई थी और गोल्ड स्टेण्डडे के लिए पुरानी रीति से 
तारतम्य करना-कराना अब असम्भव-सा हो रहा था। पहले तो ऐसा होता कि 
किसी देश में अधिक सोना आने पर द्रव्य सस्ता हो जाता, दाम चढ़ जाते, 
वहां बाहर से जिनस या माल आकर बिकने लगता, फिर इसके बदले सोना 
बाहर चला जाता और जो वेषम्य उपस्थित हो गया था वह मिट जाता । 
पर अब 'यह होने लगा कि जिसके पास सोना पहुंचता वह उसे दबा कर 
बेठ जाता और उस सोने का दामों पर जो असर पड़ना चाहिए था, पड़ने 
नहीं देता। न दाम बढ़े, न वहां बाहर से जिन्सें विशेष रूप से आकष्ित हो 
सकी। इसपर भी तुर्रा यह कि बाहर के माल पर इयूटी इतनी ऊंची कर दी 
गई कि साधारण अवस्था में जितना आ सकता था उतना भी न आ सका ! 
जो सोना दबाए बेठा था वह अगर माल लेता जाता तो उसका सोना विदेशों 
में फैल जाता और दामों को ऊपर उठाने में सहायक होता। पर उसने 
जो नीति ग्रहण की उसका अर्थ यह हुआ कि वह सोना लेगा, पंर उसे छोड़ेगा 
नहीं । गोल्ड स्टैण्डर्ड का खेल पहले इस ढंग से नहीं खेला जाता था । 

इस सिलसिले में कुछ और बातों का उल्लेख आवशध्यक है। जम॑नी 
पर हर्जाने का इतना भारी बोझ लछाद दिया गया था कि उसकी कमर टूट- 
सी गई। पर वास्तव में विजित अपने साथ विजेता को भी ले ड्बा। 
इंगलेण्ड खुद अमेरिका का बहुत बड़ा केदार हो रहा था, पर अमेरिका 
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उससे माल में भुगतान छेने को तैयार नहीं था। अमेरिका की तरह फ्रांस 
भी साहुकार बन गया था. पर उसकी भी नीति यही हो रही थी कि कर्जदारों 
से जहां | सके सान में ही भुगतान लिया जाय, बल्कि उसने अपनी 
मुद्रा का कामत घटाकर अपने निर्यात-व्यापार को उस्ेजन देना और दूसरों 
के क्षेत्र पर आक्रमण करना भी शरू कर दिया था। प्रायः सबकी नोति 
यही हो रही थी--.. अपना माल अधिक-से-अधिक बेचना, दूसरों का माल 
कम-से-कम खरीदना । ऐसी स्थिति में वह तारतम्थ कैसे हो सकता था 
जिस पर उंसार का आशिक स्वास्थ, निर्भर था ? ह 
बला जब तक टाली जा सकती थीं, टाठी गई । अमेरिका और फ्रांस 
ने दूसरे देशों को कर्ज दे-देकर परिस्थिति को सम्हालने की चेष्टा की । 
इससे शयः दा सालद---१९7६ से १९२८ तक--सुकाल-सा बना रा। 
उत्पादन की वृद्धि हुई. सुख-शान्ति विराजशन्‌ रही। पर यह अवस्था 
स्थायी नहीं थी । रोग जड़ से तो गया नहीं था, केवछ उसका उभड़ना 
कुछ सप्॒य के लिए रुक गया था । 
कुछ ही समय बाद न्यूयाक के झेयर-बाजार में सद्गा ऐसे हे र-झोर से 
चला कि अमेरिका के व्याज उपजानेवालों के लिए, इसरे देशों को देने के 
बजाय अपने घर के सटोरियों को कर्ज देना कहीं अधिक लाभदायक प्रतीत 
ने लगा। फ्रांस ने भी दूसरे देशों को कर्ज देने से हाथ खींच लिया । इससे 
इन देक्षों की मुसीवत्र और भी बढ़ गई । वहां दाम तेजी से गिरने लगे । 
उन देशों की दा विज्येष शोचनीय हो चली जो कच्चा माल---मसलन 
चीनी, रवर, कहवा--ऐैदा करनेवाले थे। १९०९ में अमेरिका में शेयरों 
के सटे ने और भी जोर पकड़ा । इसका नतीजा यह टआ कि बाहर से आकपित 
होकर बहुत कुछ पैसा अमेरिका पहुँचने रूगा। दररे देश अपने-अपने बचाव 
के लिए तरह-तरह की तरकीबें करने लगे। इंगलैण्ड ने अपनी बैंक-रेट अर्थात 
नयाज की दर तिजत कर दी | इसके फलस्वरूप वहां दाम और भी 
तीचे गिरि। आखिर अमेरिका भी मन्दी की हवा के झोंके से कब तक बच 
सकता थः : वहां के शेयर-बाजार में जो बेहूद तेजी आ गई थी वह कुछ 
ही समय बाद जाती रही और प्रतिक्रियास्वरूप दामों का गिरना शुरू 


ज्ल्मर 
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हो गया। मन्दी की घटा उत्तरोत्तर घनणोर होती गई और थोड़े ही समय 
में उसने आकाश-मात्र को आचल्छादित कर लिया । 

दाम गिरने से एच्चोग-बंदों को जबर्दस्त बक्‍का पहुँचा। इंगलैण्ः आदि 
देशों में बेकारी बड़ चडी । कई देशों ने अपनी-अपनी टेरिफ (आशततन- 
सम्बन्धी गुल्क) की दीवार और भी ऊंची करके आत्मरक्षा करने का 
प्रयत्त किया। पर जहां सभी आयात को रोकने की ऐसी उछेष्टा कर रहे थे 
वहां निर्यात का कम हो जाना अनिवाय॑ था, इसलिए अन्त में प्र।यः प्रत्येक 
देश की दशा और भी खराब हो गई । १९३१ के आरम्भ में स्थिति कुछ 
सुधरती-सी नजर आने लगी , पर मई का महीना आते-आते वह चांदनी 
जाती रही और रात पहलेे से भी अँघेरी हो चली । 

नई आफत की घटा ऑस्टिया की ओर से आई । वहां के उद्योग- 
धंधों के साथ जो सबसे बड़ी बँक सम्बद्ध थी उसका दिवाला निकल 
गया। जिन चीजों की जमानत पर उससे दूसरों को कर्ज दे रखा भा उनकी 
कीमत गिर जाने से पावने की अपेक्षा देता अधिक हो गया और अच्त में 
बैंक को दाट उलट देना पड़ा। इससे बड़ी घबराहट फैली और दूसरे देशों 
में भी छोग बेकों से अपने-अपने डिपॉजिट उठाने लगे | जमनी ने जुलाई 
में अपनी ढेकों को बन्द कर दिया और ऐसे कठोर नियन्त्रग लगा दिए कि 
दूसरे देशों की जो रकम वहां जमा थी उसको उठा कर कोई बाहर न ले 
जा सके। जर्मनी को इंगलैण्ड ने बहुत कुछ कर्ज दे रखा था , इसलिए ऐसी 
स्थिति होते ही बाहरवाले इंगलैण्ड से अपनी-अपनी रकम हटाने या खेँँचने 
लगे | इंगलेण्ड, अमेरिका और फ्रांस से कर्ज ले-ले कर भुगतान करता गया, 
पर जब इससे भी सोने के स्नोत का प्रवाह बन्द नहीं हुआ और उसकी स्थिति 
भयंकर हो चली तब सितम्बर में उसने गोल्ड स्टेण्डड को स्थगित कर 
अपने स्टलिंग को सोने के वन्धन से मुक्त कर दिया | उसकी देखा-देखी 
और देशों ने भी ऐसा ही किया | इने-गिने देश गोल्ड स्टेण्डडे पर रह गए, 
पर वहां एक्सचेंज-सम्बन्धी ऐसे नियन्त्रण हो चले कि छोगों के लिए 
'पहले की तरह भुगतान करना या सोना बाहर भेजना असम्भव हों 
गया । 
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यों तो यह मन्‍्दी सब को तबाह करनेवाली थी, मगर खास कर उन देशों 
को, जो कृषि-पअधान थे । कक-पुरजों से वननेवाली चीजों के दाम उस हद 
तक नहीं गिरे जिस हद तक खेतों की उपज के। एक तो खेदी-बारी करने- 
वाले, कछ-कारखानेवालों की अपेश्ा, कहीं कम उस्त-चालाक होते हैं । 
फिर , यह धंवा ऐसा है कि इसकी नीति-रीति में समबनक परिवर्तन या तो 
होता ही नहीं , या थोड़ा-बहुत होता भी है तो बड़ी देर और मुदिकल से। अन्न 
की मांग कम हो जाने पर भी किसान करे तो क््या ? न तो वह अन्न उपजाना 
छोड़कर दूसरे धंधे मे रंग सकता है, न वक् कोई संगठन या समझौता करके 
उत्पादन को ही कमर कर सकता है। इध्चर दुनिया में काइनकारी बहल बढ़ 
गई हैँ। अर्जेप्टाइन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया-जे सेदेझों में खेती वश्त बड़े 
पेमाने पर होने छगी है और अन्न का निर्यात उनके आर्थिक अस्तित्व का 
मुख्य आधार बन गया है। खेती का विस्तार दी नहीं बढ़ा है. उसकी गहराई 
भी बढ़ गई है--अर्थात्‌ अग्रगामी देशों में खेती वेज्ञानिक हंग से होने लगी 
है और इस कारण भूमि की उत्पादन-बज्षित कहीं-से-कहीं बढ़ चली है । 
भारतव्ष-जसे देश में लोगों को भरपेट मोटा अन्न भी नहीं मिल्तता, इसलिए 
यहां वह दिल्‍ली दूर है जहां पहुँच जाने पर अन्न की मांग तृप्त हो सकती है। 
पर समृद्धिशाली देझ्ों में और बात है। वहां कछोयों को भरपेट अन्न मिल 
रहा है । इसलिए अन्न की मांग परिमित हो गई है, बल्कि भोजन में अन्न 
का स्थान कुछ हद तक मांस-मछली, फल-मूछ इत्यादि ने के लिया हूँ 


5 


इसलिए अन्न की खपत कम हो गई है । अमेरिका का उदाहरण देते हैं। 
वहां १८८९ में फी शख्स पीछे २४८ पौण्ड गेहूँ का आठा छगा था। पर 
१९२९ में यह मात्रा घट कर 2 «८४ पौण्द रह गई थी। ऐसी स्थिति में दाम 
गिरने के कारण, कृषि-जीबी लोगों को उन लोगों की अपेक्षा विशेष अ्षति- 
ग्रस्त होना पडा जो तेयार माल बनानेवाले थे या अपनी जीविका के लिए 
उसपर निर्भर थे। एक ओर अन्न की पैदावार बढ़ रही थी, दूसरी ओर 
उसकी खपत कम हो रही थी। भारतवर्ष-जसे देशों में अन्न की वास्तविक 
कंमी थी, पर वहां के लोग इतने दीन-हीन थे कि ऐसी सस्ती में भी उन्हें 
पेट भर अन्न मिलना असम्भव था । 





२२० ! रुपए की कहानी 


मन्‍्दी के कारण दाम कहां तक गिरे यह नीचे के सूचक अंकों से जाहिर 


होगा:-- 
(थोक दाम) 
कलकत्ता इंगलेण्ड 
जुलाई १९१४८: १०० १९१३८: १०० 

१९२९ सितम्बर १४३ १२५,८ 
/रे०.  )) १११ 44 6. 
१९३१ ,;, ९१५ ९९,२९२ 
१९३२ .,, ९१ १०२. ९ 
शक ८८ १०२३.० 


ही 


पर जिन वस्तुओं के दाम ऊपर लिए गए हूँ उनमें निर्यात और आयात 

दोनों ही शामिल हें। अगर इनका प्रथक्‍्करण किया जाय तो यह स्पष्ट 

हो जायगा कि जिस हद तक निर्यात (अर्थात्‌ यहां से बाहर जानेवाली ) 

वस्तुओं के दाम गिरे उस ह॒द तक आयात (अर्थात्‌ बाहर से यहां आनेवाली ) 
वस्तुओं के नहीं । इन सूचक अंकों को देखिएं:-- 
कलकत्ता (१९१४८ १००) 


निर्यात वस्तुओं के दाम आयात वस्तुओं के दाम 
१९२५९ सितम्बर श्य३ १५० 
१९३१ दिसम्बर ८१ १२४ 
१९३१२ ,, ६९ १५ 
१९३१३ ,; 3३२ १९२ 


पर इन अंकों से भी परिस्थिति की भीषणता का पूरा पता नहीं चछता । 
निर्यात वस्तुओं में कछ ऐसी हें जिनके उत्पादन का व्यवसाय विशेष रूप 
से संगठित है। मन्‍्दी की मार इनपर वेसी नहीं पड़ी जेसी साधारण क्ृषि- 
व्यवसाय पर । चाय का उदाहरण देते हें। यों तो इस देश की पदावार में 
यह भी शामिल है और करोड़ों रूपए की चाय यहां से बाहर जाती है, पर 
यह व्यवसाय अधानतः विदेशियों के हाथ में है और चाय उपजानेवाले 
धान या पाट उपजानेवालों से कहीं अधिक शिक्षित, संगठित और शक्ति- 
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शाली हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने जिस तरह अपनी रक्षा कर ली उस तरह 
दूसरों के लिए करना असम्भव था। चाय के व्यवसाथियों और भारत- 
सरकार के सहयोग से उसका उत्पादन परिमित कर दिया गया, जिससे दामों 
का गिरना रुक गया और कुछ समय वाद दाम चढ़ने भी रूगे। १९१४ 
(-- १००) के आधार पर १९२९ सितम्बर में चाय के दाम १२९ थे, 
मई १९३३ सें ७४ और मई १९३४में १४७ थे। पर यह खशनसीबी उन 
चीजों को हासिल नहीं हो सकती थी जिन्हें उपजाने में यहां के किसानों 
का हाथ हे और जिनपर उनका अस्तित्व निर्भर है। नीचे के सूचक अंकों 
से यह स्पष्ट है:--- 
.. जुलाई १९१४८ १०० 


सितम्बर सई मई 
२९०६९ श९३२२ १९२४ 
चावल श्ण८ ६० द्र्ण्‌ 
गेहूं श्य्ण्‌ ८६ ज्र्‌ 
तेलहन १७५ ७२ ९२ 
पाट २० फ्० ३9 
कपास १४६ ८४ ७? 


दामों के गिरने के कारण किसानों की आय कहीं-से-कहीं कम हो गई । 

नीचे दिए गए अंकों से इसपर प्रकाश पड़ता है। तालिका में, किसानों को 

मिलनेवाले दामों के आधार पर, यह दिखाया गया है कि प्रत्येक प्रान्त 

की खेती की खास पेद्ावार की कीमत पर मन्दी का क्या असर पड़ा:--- 
(लाख रुपए ) 


१९२८--२९ १९३२--३ ३ 
मद्रास १,८०,३७३८ ९९,२३२ 
बम्बई १,२०,५२ ८३,८६६ 
बंगाल 53 2:20 2 १०,५४ 
संयुक्त प्रान्त १,४०,५२ ९१,०१ 


पंजाब 3६,७३८ ४८,५२३ 
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विहार-उड़ीसा १,२३५, १७ 5 है सह 
मध्य प्रान्त ६८,७७ ३२५,४० 
जी हर ५०४५९ ९ 


अर्थात्‌ जहां १९२८-२९ में इन प्रान्तों की खेती की खास पैदावार 
की कीमत प्राय: ९॥| अरब रुपए कती गई थी वहां १९३२-३३ में वह प्रायः 
५ अरब रुपए ही कूृती जा सकी । मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि 
किसान को जहां मन्दी आरम्भ होने से पहले १) मिलता था वहां उसे 
अब सिफ्फ ॥ ) मिल रहा था। पर उसकी देनदारी प्रायः ज्यों-की-त्यों खड़ी 
थी--लगान, कर, न्याज घ्नमें किसी प्रकार की कमी नहीं हुई थी। कर्ज 
के बोझ से यहां के किसान यों है दबे हुए थे- अब गल्ले की सस्ती के कारण 
उस बोझ का दवाव इतना बढ़ गया कि उनके लिए सांस लेना भी कठिन 
हो गया। यहां यह ध्यान में रखने की बात हैँ कि भारतवर्ष में एक्सचेंज 
की रेट ऊंची होने के कारण दाम पहले से ही नीचे थे । किसान को जहां 
१५ रुपए (१६ पेंस की दर से) मिलना चाहिएथा वहां उसे प्रायः १३८। 
(१८ पेस की दर से) ही मिल रहा था। और उत्पादकों की भी यही 
स्थिति थी। मन्दी ने आकर व्यथित की व्यथा और भी बढ़ा दी---उसका 
दुःख असह्य कर दिया। हमारे किसान और अन्य उत्पादक दोनों ओर से 
मारे गए। यह इस देश की दुरवस्था की असाधारणता थी । 

बिड़ला जी अपने एक तत्कालीन लेख * में इस मन्दी के सम्बन्ध में 
लिखते हें:--- 

“ बर्तेमान आर्थिक संकट अनजान लोगों के लिए एक अजीब पहेली है । 
इसके पहले भी आथिक संकट आते थे, किन्तु उनका जन्म किसी प्रकार 
के देवी-मानुषी प्रकोप, महामारी, अग्नि-प्रछू॒, जरू-प्रलूय, अनावृष्टि, 
भूकम्प, राजविप्लव ऐसे-ऐसे कारणों से होता था। कारण मिट जाने पर 
स्थिति सुधर जाती थी। उस समय रेल-तार न होने के कारण दुनिया 
आज की तरह छोटी न थी, स्थानीय कष्ट अपनी सीमा के भीतर ही कष्ट- 





£ पानी में भी सीन पियासी' (“बिखरे विचार”, पृ० १४९) 
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द होते थे। किन्तु आज के आथिक संकट का ढंग कुछ अनोखा है। न 
महामारी है, न प्लेग है, न राजविप्लव है, न अनावुष्टि या अतिबृष्टि 
है, न अग्नि-प्रलुय है, भूकम्प तो अभी हाल में ही हआ है । फिर भी चारों 
ओर से तबाही की आवाज आती है। खेत धान्य से भरे हुए हैं, किनत्र पेट 
खाली हूँ। मार बेचनेवाले लालायित हैं, गोदाम ठसाठस भरे हुए 


धर लेने वाले चीजों के लिए तरस । चीजें सस्ती हूं, किन्तु गांठ 
में दाम नहीं । सामने हलवे से भरी थाली रखी है और पेट में भख है, परन्त 
हाथ बंधे हँँ ओर होंठ सी दिए गए हैं। ऐसी ही आज की हालत है । पुराने 


जमाने में जब फसल की वहुतायत होती थी और दाम मन्दे होते थे तव उसे 
लोग सुकाल कहते थे । आज भी चीजों की बहुतायत है, दाम भी मन्‍्दे 

तो भी सुकाल नहीं, दृकाल हैँ। अमेरिका में चीजे कम पद करो --इसकी 
धूम हैं। यहां भी पाट कम बोओ' , गेहूं कम बोओ -ऐसी सलाह देते- 
वालों की कमी नहीं । जहां सुभिक्ष की चाह थी, वहां दुर्भिक्ष में मुक्ति 
सुझती हैं। कलछ-कारखानेवालों ने तो पेंदाइश कम करके अपनी स्थिति 
सुधार छी है। उदाहरणाथ, चाय और चटकलवालों ने ऐसा किया है 
और कोयलेवाले करने की तेयारी में हें। किसानों में इतना एका नहीं 
कि इस तरह बंधेज के साथ पेदाइग घटा लें, तो भी वे कुछ इसी तरह की 
फिक्र में हैं। क्या अजव जमाना है ! जहां बहुतायत के लिए लोग तरसते 
थे, वहां बहुतायत के मारे लोग परेशान हैं ! 

और यह परेशानी अभी कई सार तक रहनेवाली थी। 


€. 
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पाठकों को स्मरण होगा कि हिल्टन यंग कमीशन ने रुपए को सोने का 
प्रतीक बनाने का प्रस्ताव किया था। सरकारी विधान ने रुपए को सोने 
और स्टलिंग का प्रतीक बना दिया। १९२७ में जो ऐक्ट पास हुआ 
उसमें यह व्यवस्था थी कि सरकार सोने के बदले रुपया दे, और रुपए के बदले 
सोना अथवा स्टरलिंग व्यवहार में वह सोने के बदले रुपए देती थी, और 
रुपए के बदले स्टलिंग। इंगलेण्ड में उन दिनों स्टलिंग के नोट सोने के 
प्रतीक थे। इसलिए स्टर्लिंग के रास्ते भी रुपया सोने पर ही पहुंच जाता था। 

१८९३ में चांदी की टकसाल बन्द करने के समय कहा गया था कि 
रुपया सोने का प्रतीक होगा । हमको वचन दिया गया था कि यहां विशुद्ध 
गोल्ड स्टैण्डर्ड (सुवर्ण-मान ) की स्थापना होगी । पर गोल्ड स्टेण्डडे की जगह 
गोल्ड एक्सचेंज स्टेण्डर्ड स्थापित किया गया। हिल्टन यंग कमीशन की 
सिफारिश हुई कि गोल्ड एक्सचेंज की जगह गोल्ड बुलियन (धात्वात्मक ) 
स्टैण्डड की प्रतिष्ठा की जाय, पर जो विधान बना उसने इस देश को कुछ 
और ही स्टैण्डड दिया। यह एक गंगा-जमृनी चीज थी जिसमें सोने से 
स्टलिंग की प्रधानता थी और स्टलिंग सोने का प्रतीक था, इसलिए कहना 
चाहिए कि यहां वही पुराना गोल्ड एक्सचेंज स्टेण्डडे, कुछ हेरफेर के साथ, 
काम कर रहा था। हां, लक्ष्य यही था कि धातु के रूप में ही सही, यहां 
विशुद्ध गोल्ड स्टेण्डड की स्थापना की जाय । 

१९२७ में यहां मुद्रा-संबंधी जो व्यवस्था की गई वह १ अप्रेल (१९२७) 
से १९ सितम्बर १९३१ तक चली | २० सितम्बर को यह घोषित किया 
गया कि इंगलेंड में मूल्य का मान अब सोना न रह गया था--अर्थात्‌ वहां 
से गोल्ड स्टेण्डड उठ चुका था। २१ दिसम्बर को यहां बड़े छाट ने एक 
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फर्मान निकाल कर रुपयों के बदके सरकार के सोना या स्टलिंस देने की व्यव- 
स्‍्था उठा दी । इसका अर्थ यही हो सकता था कि सरकार रुपए को न सोते 
से सम्बद्ध रखना चाहती थी, त स्टलिंग से--वह रुपए के मूल्य को हर तरह 
के बन्धन से मुक्त कर देना चाहती थी । पर उसी दिन लन्दन में भारत- 
सचिव ने यह ऐलान किया कि रुपए का मूल्य १८ पेंस स्टलिग रहेगा। श्रीयुत 
घनशण्यामदास जी बिड़ला, जो उस समय लन्‍्दन में थे, अपनी एक 
पुस्तक" में लिखते हँ- इंगलेण्ड ने आखिर गोल्ड स्टैण्डड छोड़ दिया। 
भारतवर्ष सोने से तो हट गया पर स्टलिंग से वह अभी तक वंधा हुआ है । 
शुस्टर ने शिमले में कुछ कहा, और होर ने फेडरर कमेटी में कुछ । जान- 
बूझ कर यहांवालों ने पीछे वेईमानी की है |" 

इस पुस्तक क्रे पूर्वाद्ध में छिखा हैँ कि प्रतीक और स्वयंसिद्ध मुद्रा का 
तलाक हो जाने पर “प्रतीक की कीमत कटी पतंग की तरह हो जाती है और 
जैसे हवा के झोंकों के वछ पर पतंग गिरती है या उठती है उसी तरह प्रतीक की 
कीमत भी चलन की फूलावट की कमी-वेशी के आधार पर झिलोरे खाती 
रहती है । मान लीजिए कि रुपए का तलाक जहां सोने से हो गया था वहां 
स्टलिंग से भी हो जाता । उस हालत में रुपए की गति उसी कटी पतंग-सी 
होती । उसका विनिमय-मूल्य इस बात पर निर्भर करता कि चलन में उसकी 
मिकदार क्या थी---उसके लिए मांग केसी थी--यहां इस देदा में वह कितनी 
क्रय-य वक्त अथवा मल्य रखता था। कटी पतंग पर आदमी का कोई बस नहीं 
रह जाता, क्योंकि हवा आदमी का हकक्‍म माननेवाली नहीं हैँ; पर चलन में 
फूलावट या गिरावट करके---या यों कहिए कि उसका विस्तार या.संकोच 
करके--रुपए की कीमत घटाई-वढ़ाई ऊः सकती थी । सोने या स्टलिंग का 
प्रतीक न रहने पर भी रुपए की अपनी कीमत हो सकती थी और उस कीमत 
का रुपए की चांदी की कीमत से ऊपर रहना भी संभव था । 

पर जेसा कि ऊपर कहा जा चुका हैं, अधिकारियों ने एक बार रुपए 
को स्वतंत्र कर फिर कुछ ही घंटों बाद अपना विचार बदल दिया और उसका 





* “डायरी के कुछ पद 


“8 । 
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स्टलिंग से गंठबन्धन कर दिया । २४ सितम्बर को बड़े लाट ने एक नया 
फर्मान निकाल कर २१ सितम्बर के फर्मान को मन्सूख कर दिया--कानूनन 
परिस्थिति फिर वही हो चली जो २१ सितम्बर से पहले थी । हां, रुपए के 
बदले स्टलिंग मिलना पहले से जरूर मुश्किल कर दिया गया । अब स्टलिग 
सर्वंसाधारण को नहीं, बल्कि कुछ खास बेकों को ही मिल सकता था । रेट 
वही पुरानी रही---एक रुपए के १७६ & पेंस। इस बात की भी व्यवस्था 
कर दी गई कि किस प्रकार का देना चुकाने के लिए स्टलिंग मिल सकता था। 
रुपया अब स्टलिग का प्रतीक हो गया, इसलिए सोने में उसकी कीमत वही 
हो सकती थी जो स्टलिंग की। अगस्त १९३१ के अन्त में यहां सोने का दाम 
२१॥८ )। तोला था---यह दिसम्बर १९३१ में २९०) हो चला था । आने 
वाले दिनों में यह दाम और भी ऊंचा होने वाला था। रुपया अब स्टलिंग 
से बंधा हुआ था, इसलिए सोने के मुकाबले जिस हद तक स्टलिंग गिरता 
उसी हद तक रुपए को भी गिरना पड़ता । उसकी अपनी कोई हस्ती नहीं 
थी। - * 

भारतवर्ष में इस समय लोगों की आथिक अवस्था शोचनीय थी ॥ 
इधर सरकार की जो मुद्रा-नीति चढी आ रही थी उसके भयंकर फल अब 
प्रत्यक्ष होने लगे थे। मन्दी के कारण दाम यों ही नीचे थे, पर इस देश में 
ऊँचे एक्सचेंज ने दामों को और भी नीचे गिरा दिया था और गांव में रुपए 
का भीषण दुष्कारू उपस्थित कर दिया था। ऐसे समय में जब सोने की 
कीमत (रुपयों में) ऊंची हो चली तब लोगों को इसका सहारा-सा मिरू 
गया ओर वे सुनारों के हाथ अपना जेवर इत्यादि बेच कर अपना काम 
चलाने लगे। पर यह सोना उन सुनारों के पास कब तक टिक सकता था ? 
थोड़े ही समय में इस देश से सोना विदेश जाने लगा और कुछ ही महीनों 
के अन्दर प्राय: ५० करोड़ का सोना विदेश चला गया । इस सोने के बदले 
मिलनेवाले स्टलिंग की बहुतायत हो जाने से, स्टलिंग की बिक्री पर किसी 
प्रकार का नियन्त्रण रखना अब अनावश्यक हो गया और ३१ जनवरी 
१९३२ के बाद उसकी विक्री बे-रोक-टोक होने छूगी । 

रूपए का स्टिंग से गंठबन्धन भारत-सचिव के दबाव से किया गया। 
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लन्दन में उस समय गोलमेज परिषद के सिलसिले में जो थोई से भारतीय 
नेता या प्रतिनिधि मौजद थे उन्होंने वहां सरकारी नीति का भोर 
विरोध किया और भारत-सचिव को महात्मा गांधी के सक्तोप के लिए 
इस विषय पर कुछ कहनें-सुनने को मजबर किया 

श्री विड़ला जी अपनी “डायरी # में प्रसंगवण लिखते हैं : 

“आज (६ अक्तवर १९३१। ज्ञाम को इण्द्िया आफिस में सर 
हेनरी स्ट्रॉकोश के साथ दंगल हुआ। सभापति का आसन पहले तो भारत 
सचिव सर सेमएल होर ने ग्रहण किया. पर मन्त्रिमएणदल की मीडिय थी 
इसलिए सर रेजिनलइ मेण्ट को अपना पद देकर कुछ ही मिनट बाद चलता 
वना । और बहुत से लोग उपस्थित थे--वांघीजी, सर पुरुपोच्रमदास 
मि० जिन्ना, सर मानिकजी, सर फिरोजशाह सेठना. के> टी० शाह, 
प्रो जोशी, रंगास्वामी अयंगार इत्यादि। गांबीजी प्रायः ७ बजे कार्यवश 
उठकर चले गए । ७॥ बजे से कार्रवाई आरम्भ हई। सरकार की ओर से 
सर हेनरी स्ट्रॉकोज् ने वक्ता का काम किया, और अपनी ओर से मेने। 
ब्लेकेट भी मौजूद था, पर कुछ बोला नहीं । 

“स्टॉकोश् ने पहले तो संसार की परिस्थिति का दिग्दर्शन कराया, 
फिर भारतवर्ष की बातें करते लगा । उसकी सबसे बड़ी दलील यही थी 
कि अगर एक्सचेंज १-६ स्टलिग पर न बांध दिया गया होता तो न जाने 
ल ढ़कते-ड ढ़कते कहां जाकर दम लेता और न जाने सरकार को कहां तक 
नोट छपाकर अपना काम चलाना पड़ता। मंने जब पूछा कि आखिर उठहराने 
के लिए तुम्हारे पास साधन क्या है ? तब उससे कोई उत्तर न बन पढ़ा । 
उसने अधिकांग समय मेरी उन दर्लीलों का जवाब देने में लगाया जो मेंने 
007८80ए +९:०४० [ मद्रा-सम्वन्दी सुधार )नाम की पुस्तिका में पेश की 
है । मेने कहा कि में बात-बात पर बद्स करने को तैयार हूँ, पर में यह कह 
देना आवश्यक समझता हैँ कि उस पुस्तिका में मेने जो मत प्रकट किया है 

वह मेरा अपना है, भारतीय व्यापारीदर्ग का नहीं। यहां जो लोग आए हैं 





+ “डायरी के कुछ पन्न ,, पृष्ठ ६७ और ६९॥ 
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वे भारत-सरकार की नीति के विषय में कुछ कहने-सुनने आए हैं, इसलिए 
उस विषय को छोड़ कर मेरी * पुस्तिका की समालोचना में समय लगाना 
उनके साथ अन्याय करना है। फिर भी स्ट्रॉकोश ने अपना विचार न बदला। 

“खेर, अच्छी बहस हुई । मेंने लिखा था कि एक्सचेंज की दर उठाने का 
वास्तविक उद्देश अंग्रेज सिविलियन और व्यवेसायी को लाभ पहुँचाना था। 
यह बात इन लोगों को खूब चुभी और स्ट्रॉकोश कहने लूगा कि इसे किस तरह 
प्रमाणित कर सकते हो ? सर पुरुषोत्तमदास ने कहा कि यह किस्सा 
तो लम्बा-चौड़ा है और इसे सुनने-सुनानें के लिए समय चाहिए। खाने- 
पीने का वक्‍त हो रहा था, लोगों को अपने-अपने काम से जाना था, 
इसलिए चर्चा स्थगित की गई । 





+इस पुस्तिका का विषय हें दामों की घटा-बढ़ी को रोकने-रुपए की 
ऋयषशक्ति को बराबर समान रखने की वांछझनीयता और उसका उपाय । 

रुपए के दो प्रकार के मूल्य हें--एक तो देश के भीतर का, दूसरा 
देश के बाहर का। देश के भीतर के मूल्य का अर्थ है इसकी विभिन्न वस्तु- 
सम्बन्धी ऋय-दक्ति | देश के बाहर के मूल्य का अर्थ हे विदेशी मुद्रा-- 
जैसे पोंड, स्टलिंग से विनिमय की दर या भाव । अब तक अधिकारियों 
का लक्ष्य इसके बाहरी मूल्य को स्थिर रखने की ओर रहा हैे। १६, २४ 
या १८ पेंस, जब जो ठीक जंचा इसका मुल्य कर दिया ओर एक्सचेंज को 
वहीं टिका दिया। पर इसके बाहरी मूल्य के प्रश्न से कहीं अधिक महत्व- 
पूर्ण प्रइन है इसके देशान्तर्गत मूल्य का । यह मूल्य अब तक अवाधित गति से 
घटता-बढ़ता रहा हँ---जब रुपए का मूल्य घटा तब दाम चढ़ गए (जेसे 
१८९६ और १९१४ के बीच) ओर जब रुपए का मुल्य बढ़ा तब दाम 
गिर गए (जंसे कुछ दिन पहले की मन्‍्दी के जमाने में) । लेखक ने इस 
घटा-बढ़ी को रोकने की वांछनीयता पर भारतवर्ष की दृष्टि से विचार 
किया हैं और दिखाया है कि इस विषय में 7/ए778 780९७ आदि 
विद्वानों के सिद्धान्तों को, हेर-फेर के साथ, कैसे व्यावहारिक रूप दिया जा 
सकता है। इस सम्बन्ध सें, सीमांसा-भाग का अन्तिम अध्याय द्रष्टव्य हे । 
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मझ ऐसा जान पड़ा कि स्ट्रॉको् अपने विषय का बड़ा पंडित है 
पर बेईमान नहीं हैं। इसलिए सम्भव है या तो इसकी चर्चा ही न हो, या 
ब्लैकेट * जेस आदमी को सरकारी पक्ष के समर्थन का काम सौंपा जाय । 
स्ट्रॉकोग अच्छी तरह जानता हे कि सरकार की ओर से पेश करने लायक 
कोई जोरदार दलीछ नहीं है । वह करे तो क्या ? बोला कि तुमने बार- 
बार कहा है कि हमारा सोना उड्स्‍ा दिया। वास्तव में सरकार ने उड़ाया 
नहीं; हिन्दुस्तान की जो जिम्मेदारी थी उसे पूरा किया। मेने पूछा, 
इंगलेण्ड की भी तो जिम्मेदारी थी-- यहां क्या किया ? उसने कहा- 


के हल ये शो, है कण 
सरल्नककमब्म्स्‍्यएर धि आधार कर -जी। मत च््मिल न | लन-> 'मुक दा से. 
हल | | | बा रू 
कि 


मर इंगलैण्ड दिन्दुस्तान- नैसा हसन का देखदार नह दिया- 
में इसे मानता हूं, पर दो बातें हैं। इंगलेग्ट बसे देनदार न हों, पर यहां 
एक्सपोर्ट से इम्पोर्ट ज्यादा है। हमारा देश देनदार है. पर वह इम्पोर्ट 
से एक्सपोर्ट ज्यादा करता है, यह तुम्हें न भूलना चाहिए। साथ 
ही यह भी ध्यान में रखने की वात है कि हम अपने उद्योग-अन्धों की उन्नति 
कर, अपनी उत्पादन-शवित बढ़ा कर ही अपना देना चका सकते हैं। फिर 


* वास्तव में ब्लेकेट के इस विषय पर अपने स्वतंत्र विचार थे 
जो उसने अपनी 7]56ग्रव्तें 3०7८८ ( व्यवस्थित मुद्रा ) नामक 
पुस्तक में प्रकट किए हूँ। पुस्तक-लेखक के विचार में मनन्‍्दी के कारण 
भारतवर्ष-जसे देशों के सामने वड़ी गहन समस्या उपस्थित हो गई 
थी और साधारणतः सबकी, पर विशेषतः उनकी दृष्टि से, दासों का 
उठना बहुत जरूरी था। वह लिखता हें :-- 

“भारतवर्ष की परिस्थिति इस देश से भी खराब है। वहां की पेदा- 
वार के दाम गिर जाने से, कर्ज का बोझ-चाहे कर्ज देश के भीतर लिया 
गया हो चाहे बाहर-देहद भारी हो चला हैं । भारतवर्ष अधिक काल 
तक उस बोझ्च को छेकर न चल सकेगा । अगर दाम न बढ़े तो कजें, 
लगान, मजूरी, किराय,, महसुलू-जेसी निर्दिष्ठ रकमों में कमी किए 
बिना कास चलने का नहीं। पर जो भारतवर्ष की स्थिति से परिचित 
हे उन्हें इस प्रकार की कमी होने की संभावना हास्यास्पद जंदेगी। सबकी 
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हमारी नीति कौन-सी होनी चाहिए--उद्योग-धन्धों को बढ़ानेवाली या 
उनका सत्यानास करनेवाली ? स्ट्रॉकीश फिर निरुत्तर रह गया।” 
३० अक्तूबर को फिर इस सम्बन्ध में श्रीविडला जी लिखते हें:--- 
“कल इंडिया ऑफिस में एक्सचेंज के सम्बन्ध में फिर कान्फरेन्स 
बेठी। ब्लेकेट और स्ट्रॉकोश् दोनों ही मौजद थे। अपनी ओर से सर 
पृरुषोत्तमदास, गांधीजी, अध्यापक चाह, जोशी और मे था। छोटी सभा होने 
के कारण इसे विशेष सफलता प्रा त हुई । छोगों ने दिल खोलकर बाठें कीं । 
स्ट्रॉकोन् ने वही पुराना राग अलापना गुरू किया पर ब्लेकेट ने बड़ी रूबी 
से जसे निरुत्तर-सा कर दिया। ब्लेकेट ने कहा कि हिन्दुस्तान के लिए 
इस समय चीजों का दाम बढ़ना बहुत हितकर है और म॑ चाहता हूं कि वहां 
दाम ४० फी सदी तक बढ़ चले | हां, वह यह न बता सका कि दाम केसे 
बढ़ाया जाय । मेने कहा कि रुपए को फिलहाल अपनी राह जाने दो और 


रजामंदी से ऐसी कमी हो सके, यह असंभव हैं । नतीजा यही निक- 
लता है कि पाइचात्य देशों में चाहे जो हो, भारतवर्ष में तो अगर दाम 
न बढ़ सके तो सामाजिक और राजनंतिक विध्वंस हुए बिना व रहेगा। 
“अकेले भारतवर्ष की ऐसी स्थिति नहीं हे । ब्रिटिश साध्राज्य के 
भीतर और बाहर ऐसे कई देश होंगे जिनकी कठिनाइयां भारतवर्ष की- 
सी ही होंगी । ऑस्ट्रेलिया और न्यूजील्ड के उदाहरण दिए जा सकते 
हैं । इन देशों ने अपनी-अपनी मुद्रा की कीमत छट।कर कठिनाइयों का 
सामना करने की चेष्टा की हूँ । जैसे इंगलेंड ने गोल्ड स्टैण्डड का परि- 
त्याग कर और सोने के मुकाबिले स्टलिग की कीमत गिराकर मुन्दी की 
सार से बचने की कोशिश की, वसे ही इन देशों ने स्टलिंग के मुकाबिले 
अपनी मुद्राओं की कीमत गिराकर आत्म-रक्षा का प्रयत्त किया हूं । 
0७७ # ७७ ७७० 0१ क #+ 8 ककक कर | ४++ अगर स्टलिग में दामन उठ सके 
और उन्हें स्टलिग में कर्ज देनेवालों ने कर्ज की रकम को घटाना मंजूर 
न॑ किया तो उनके लिए टाठ उलट देने के सिवाय और कोई चारा 
ने रहेगा। 


स्टलिंग' से गंठबन्धन 


आफ 


जब रिजर्व में काफी सोना इकटदा हो जाय तब एक शिव्िए पर इसे बांध 
दो। वह इससे सहसझत ने हो सकता । 

इस ढीच में १६ अक्ट्वर को भी एक छान्फरेन्स बंद च्री थी और 
उसमे सारे विषय की काफी शाल्तोजनः हो उक्की थी। इन अहसरों धर 
स्टलिग से गंठबन्चन ते पक्ष-विपक्ष मे जो 4छ बहा गया उस का सारांश 
यह था:-- 

सर हेनरी स्टॉकोश :-- 

“भारतवर्ष के सामने तीन मार्ग थे, और वह इससे से क्रिसी एक का 
अवलम्बन कर सकता था। वह सपए को सोने से सम्बद्ध रख सकता था. 
या उसका सम्बन्ध स्टल्िय से जोइ सकता था. था उसे अपनी राह जाने 
के लिए स्वतन्त्र छोड़ सकता था। इधर कुछ वर्षा से शोने में दाम बरावर 
गिरते आ रहे थे और कजंदारों का बोझ बेहद भारी हो चला था। जिनका 
पैसा लंदन में जमा था वे उसे यहां से उठाने लगे. और लंदन ने जिनको पेसा 
उबार दे रखा था उन्होंने प्रायः टाट उलट दिया। इंगछेण्ड के छिए अपनी 
मुद्रा को सोने का प्रतीक बनाए रखना असम्भव हो गया और उसने अन्त 
में सुवर्णान--गोलड स्टैग्डड का परित्याग कर दिया । ऐसी अवस्था में 
भारतवर्ष क्योंकर सोने से सम्बद्ध रह सकता था ? पर प्रबन पह था कि 
रूपए को वह स्टलिंग से सम्बद्ध करें या उसे स्वतन्ध छोड दें : स्वतस्त 
छोड़ देने का अथ हं--उत्तका मल्य बांघन के लिए किसी प्रकार का हस्त- 
क्षेप न करना। पर उस हालत में झपए का मृत्य गिरे बिना न रह सकता 
था और गिरते-गिरते वह उसकी चांदी के मृच्य के बरावर हो जाता । इससे 
बहुत अनर्थ होने की सम्भावता थी । एक तो कोई किसीको कर्ज देना 
मंजर न करता । कारण कि जब रूपए की कीमत गिर रही हैं तब सम्भव 
हैं कि आज कोई जितना देगा उसे ५० प्रतिश्ञत कम कुछ दिनों बाद वापस 
मिलेगा। दूसरी बात यह है कि रुपए की कीमत गिरने से दामों से तेजी अ 
जाती और इससे बहत-से छोगों को नुकसान उठाना पड़ता । तीसरी यह कि 
भारत-सरकार रन्दन भेजने के लिए जितने रूपए की बजट में व्यवस्था 
करती उतने से काम न चलता--हर साल उससे कीं अधिक रूपया उसे 
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जुटाना पड़ता । समस्या हल करने के लिए उसे नोट छापने पड़ते । पर 
इसका नतीजा यह होता कि दाम और भी बढ़ते--अर्थात्‌ रुपए की कीमत 
और भी गिरती, और ज्यों-ज्यों दवा की जाती त्यों-त्यों मं बढ़ता ही 
जाता। इसलिए भारत-सरकार को यहां से यही सलाह देना मृनासिब समझा 
गया कि वह रुपए को स्टिंग से सम्बद्ध कर दे | पूछा जा सकता है कि 
जब इंगलेण्ड ने स्टलिग को स्वतन्त्र छोड़ दिया है तब भारतवर्ष रुपए को 
क्‍यों न स्वतन्त्र छोड़ दे? इसका उत्तर थह है कि इंगलैण्ड, भारतवर्ष की 
तरह, देतदार मुल्क नहीं । वह पावनेदार है--इसलिए यहां स्टर्छिंग को 
स्वतन्त्र छोड़ देने से वह खतरा नहीं जो भारतवर्ष में रुपए को स्वतन्त्र 
छोड़ देने से हो सकता है । भारतवर्ष ने इंगलैण्ड से बहुत कुछ कर्ज 
ले रखा है, उसे हर साल यहां करीब ३॥ करोड़ स्टलिंग खर्च करना पड़ता 
है, उसके विदेशी व्यापार का बहुत बड़ा अंगञ ब्रिटिश साम्राज्य के साथ है-- 
- ऐसी अवस्था में, उसके हित की दृष्टि से, स्टलिंग से सम्बद्ध रहना ही उसके 
लिए वांछनीय है ।” 

श्रीघनश्यामदास बिड़ला :--- 

“यह सच है कि भारतवर्ष के लिए रुपए को सोने से सम्बद्ध रखना 
असम्भव था। आखिर सम्बद्ध रखने का अर्थ तो यही है कि अगर कोई रुपए 
के बदले सोना मांगे तो सरकार उसे दे सके । पर यहां तो सरकार अपना 
सोना खो चुकी थी--सोने में रुपए की कीमत ऊँची रखने की नीति 
को सफल बनाने के लिए वह रिजर्व के सोने से ही हाथ धो चुकी थी- 
फिर जब सोना पास न हो तब रुपए को उससे सम्बद्ध रखने का अर्थ ही 
क्या ? पर हम छोगों का कहना हैं कि जब रुपया सोने का प्रतीक न रहा. 
तब उसे स्टलिग का भी प्रतीक न रहना चाहिए था। आज रिजवे में सरकार 

के पास स्टलिंग भी कहां हैं ? जहां किसी समय प्राय: ६८ करोड़ रुपए 
का सोना (या स्टलिंग) था वहां इस समय सिर्फ ४ या ५ करोड़ का सोना 
बच गया है, और स्टिंग नहीं के बराबर है। फलत: १८ पेंस स्टक्िंग पर 
रुपए का विनिमय-मूल्य टिकाने के लिए सरकार को या तो रुपए ग़ला- 
गछा कर बाजार में चांदी बेचनी पड़ेगी--जिससे चांदी बेहद सस्ती हो 
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जायगी--या इंगलेण्ड में कर्ज लेना पड़ेगा, जिससे हमारी देनदारी और भी 
बढ़ जायगी। सर हेनरी स्ट्रॉंकोय को भय है कि अगर रुपया स्वतन्त्र छोड़ 
दिया गया तो उसकी कीमल गिरते-गिरते उसकी चांदी की कीमत [प्रायः 
६ या ७ पेंस) के आस-पास पहुँच जायगी। में नहीं समझता कि सरपए की 
कीमत यहां तक गिर सकती है. पर अगर रुपए की असली कीमत सचमुच 
६ पँस है तो कृत्रिम रीति से वह १८ पेंस पर कब तक ठटिकाई जा सकती 
है ? लोग सरकार को रुएए देना छझरू कर देंगे और बदले में स्टलिग मांगेंगे। 
सरकार कुछ हृद तक यह मांग पूरी करेगी और फिर कह देंग। कि “अब 
हम और स्टलिग नहीं दे सकते । पर तव तक हमारा वचा-खचा स्टलिय- 
धन स्वाहा हो जायगा और हमारे वोट बिना किसी प्रकार की पुदती 

के रह जायंगे। इंगलेण्ड के पास १६०.०००,००० पौण्ड स्टलिंग सोना था। 
ज्योंही यह घट कर १३३,०००,००० पौण्ड स्टलिय हो चला, इंगलेण्ड 
ने सुवर्णगान--गोल्ड स्टैण्डई का परित्याग कर दिया और स्टलिंग को 
बिलकुल स्वृतन्त्र कर दिया। पर भारतवर्ष में सर्वेस्व खोकर भी सरकार 
उसका अनकरण करना अनचित समझती है और रूपए का स्टलिग से 
गंठवन्धन कर देती ह---ओर कहा जाता है कि अगर रुपया इस प्रकार 
आबद् न रहा तो भारतवर्ष रसातल को पहुँच जायगा : सर हेनरी स्ट्रॉकोन् 
ने भारतवर्ष की देनदारी का जिक्र करते हुए फरमाया कि इंगलेण्ड के लिए 
जो वस्तु अमृत हैँ वही भारतवर्ष के लिए विष हो सकती है। हम भारत- 
वासी इस विषय में उनके कथन की सत्यता स्वीकार नहीं कर सकते। भारत- 
वर्ष देनदार हैं तो उसकी आथिक नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे उसकी 
देनदारी घट | देनदारी तभी घट सकती है जब उसकी उत्पादन-शक्ति 
और उसका निर्यात-व्यापार बढ़े । पर इसके लिए यह आवश्यक हूँ कि 
वहां चीजों के दाम ऊँचे हों--और दाम उठाने का. मौजूदा हालत में, 
एकमात्र उपाय है एक्सचेंज को गिरा देना | कहा गया हे कि रुपया जब 
गिरने छूगेंगा तब अपनी चांदी की कीसत के पास पहुँच कर ही रुकेगा। 
इस सम्बन्ध में मेरे दो निवेदन हैं। एक ती यह कि भारतवर्ष देनदार भले 
ही हो पर साधारणतः वह इम्पोर्ट (आयात) से एक्सपोर्ट (निर्यात) 
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ज्यादा करता है । दूसरा यह कि चलन में जितने सिक्‍के या नोट हें सब-के- 
सब, विनिमय के लिए, कभी उपस्थित नहीं किए जा सकते। अगर रुपए 
के सिक्‍कों की तादाद दो अरब मान ली जाय और नोटों की डेढ़ अरब, तो 
सब मिला कर साढ़े तीन अरब हुए | इनमें से अगर डेढ़ अरब भी स्टलिग 
से विनिमय के लिए उपस्थित किए जाय॑ तो देश में रुपए की बेहद तंगी 
हो जायगी--जिसका अर्थ यह हुआ कि रुपए की कीमत बढ़ जायगी । 
इन दो कारणों से, में नहीं समझता कि किसी भी हालत में स्पया ११ पेंस 
या १२ पँस (सोना) से नीचे गिर सकता है। पर दाम बढ़ाने के लिए-- 
जिससे किसानों और दूसरे उत्पादकों का भला हो और जो मन्दी चली 
आ रही हैं उससे उनका दम घटने न पाए--हूंपए की कीमत का गिरना 
जरूरी है । कहा गया हे कि दामों की स्थिरता वांछनीय हें । पर कौन-से 
दामों की ? इतना तो सभी स्वीकार करते हैं कि आज के दाम बहुत नीचे हें 
और अगर हम इन्हें ज्यों-के-त्यों रहने देते है तो हम करोड़ों किसानों के हित 


श्दै 


की हत्या करते हैं । भारतवर्ष में न्याय का तकाजा यह है कि दाम १०० 
से उठा कर १५० कर दिए जायं--और उस हद तक एक्सचेंज को गिरते 
दिया जाय ! इसीलिए हम लोगों का कहना है कि रुपए को स्टर्लिग से 
बांध कर, और दामों का उस ह॒द तक उठना असम्भव कर, सरकार ने हमारे 
देश के साथ घोर अन्याय किया है ।” 

सर पृरुषोत्तरदास ठाकुरदास :--- 

“रुपए को स्टलिंग का प्रतीक कर दिया गया, पर केवल इसी अ्थ में 
कि उसकी कीमत १८ पेंस से नीचे नहीं जा सकती! ऊपर के लिए कोई 
रुकावट नहीं हैँ, क्योंकि सरकार ने यह जिम्मेवारी नहीं ली है कि १८ पेंस 
स्टलिंग बेचने वाले को वह एक रुपया दे दे। १९२७ वाले विधान में सरकार 
पर यह जिम्मेवारी रखी गई थी कि अगर कोई सोना बेचना चाहे तो सरकार 
उसे १८ पेंस -- १ रुपए की दर से खरीदने को बाध्य होगी। उस परिस्थिति 
में कोई अन्तर नहीं पड़ा है, जिसका अर्थ यह होता है कि अगर कोई 
सरकार के हाथ अपना सोना बेचना चाहता है तो उसे उसी पूराने भाव 
से बेचना पड़ेगा। पुराना भाव या प्राय: २१॥-८) तोछा। आज का बाजार- 
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भाव २५) से भी अ्न्रिक के. । इस समय बस्बरई ते राव से काफ़ः लाना जा 
रहा है । लोग इतने तरिपन्न है कि उनके पास जो कुछ सोना है उस ह चकर 
अपना काम चला रहे हें। पर सरकझार इस सोने का दाम इतना कम देने को 


हि 


|,» 


लैयार हे कि व्यापारी इसे उसके एस नहीं ले जा सक्तते। लठहाजा सारा 
सोना भारतवर्ष से बाहर जा रहा है । सरकार की इस नो से जनता का 
असस्तुष्ट होना स्वाभाविक है । कहा जाता है कि भारतवर्ष ऋणो देश 
है, उसने इंगलैणड से बहत कुछ कब छे रखा है. इसलिए एक्सचेज गिराना 
उसके छिए हितकर नहीं हो सकता पर ऑस्टिलिया का उदाहरण हम चागा 
के सामने है । भारतवर्ष की अपेक्षा बच ऋणी होते हुए भी उससे अपना 
एक्सचेंज गिरा दिया। किसानों की दिए से भारतवर्य ती दशा ऑन्ट्लिया 
से कहीं खराब है। सेह का 26) संत विकला एश ही बाल 4 
८० साल के इतिहास में हम अभतपूर्व कह सदते हे। सरकार को इसम 
क्या आपत्ति हो सकती है कि बतौर गर प्रयोग के. कुछ महीनों के त्िए 
ही सही. रुपए को इस बच्चन से मक्त कर दे और देखे कि इससे दाम चढ़व 
हे या नहीं और किसानों का कुछ रछा होता है वा नहीं 2 इस समय तो 
उन्हें वाजार या मंडी में जो दाम मिलता है वह बेलगाईी का भाहा ऊंकान 
के किए भी कापी नहीं होता । एक घटता की झूद सझे जानकारी हैं. जहां 
किसान बाजार मे गन्ना बेचने वत्यए और दाम सुनकर इसने निराथ हुए कि 
गन्ने को बेचने के बजाय गायों और भेसों को समपित कर अपने घर छाोटठ 
गए . 
प्र इस शास्त्रार्थ से परिस्थिति में तनिक नी अच्तर न पद्ञ ओर 
रुपए-स्टलिंग का गसंठवन्धन ज्यों-का-त्यों बना रहा । 

यह तो ह्ई लन्दरन की बात । यहां भारतवर्ण म उस समय व्यवस्था 
पिका परिषद का अधिवेशन हो रहा था। वहां सदस्यों ने २१ सितम्बर 
को एक बात सुनी, २० को दूसरी । भारत-सचिव द्वारा किए जानेबाले 
हस्तक्षेप और स्टलिग-गंठबन्धन का प्रतिवाद करते के लिए सर कावसजा 
जहांगीर ने परिषद्‌ में “काम स्थगित करान्वाछा अस्ताव छाना चाहा, 


पर बड़े छाट ने एक खास आदेश से इसे रोक दिया। २६ सितम्बर 
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को मि० ( अब सर ) षण्मुखम्‌ चेट्टी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश 
किया:-- 

“बंकि इस बात का डर है कि मौजूदा हालत में रुपए का स्टलिंग 
से गंठबन्धन कर देना भारत के लिए अत्यन्त अहितकर होगा; 

“और चूंकि भारत-सरकार के रुपए का विनिमय-मूल्य १८ पेंस रखने 
के कारण इस देश की कृषि और उद्योग-धन्धों की गहरी हानि हुई है और 
करेन्सी-कोष में जो सोना या सोने के तुल्य समझे जानें लायक धन था वह 
प्रायः साफ हो चका हैं; 

“और चूंकि इस बात का भी डर हे कि भारत-सरकार के रुपए का 
स्टलिंग से गंठजोड़ा कर देने और इस सम्बन्ध में कुछ खास जिम्मेवारी 
अपने ऊपर ले लेने के कारण, उस सोने या धन की और भी बरबादी होगी, 
और इससे इस देश की विशेष आर्थिक क्षति होगी; 

“इस परिषद्‌ की राय है कि भारत-सरकार को फोरन इस उद्देश 
से कुछ खास कार्रवाई करनी चाहिए कि हमारे करेन्सी तथा गोल्ड स्टेण्डड्डे 
रिजर्वों या कोषों में जो सोना या स्टलिंग जमा है वह किसी भी हालत में 
आज की अपेक्षा कम न होने पावे; 

“और इस परिषद्‌ की यह भी राय हे कि इस देश की भलाई के लिए 
भारत-सरकार को चाहिए कि वह रुपए के बदले सोना या स्टलिग देने की 
कोई जिम्मेवारी अपने ऊपर न रहने दे और एतह्विषयक विधान में जो 
संशोधन आवश्यक हो, कर दे । अगर सरकार को यह मंजूर न हो तो वह 
तब तक कोई जिम्मेवारी अपने ऊपर न ले जब तक ब्रिटिश सरकार से 
उसे लम्बी मुहत के लिए, मुनासिब शर्तों पर, काफी बड़ी रकम लन्दन 
में तत्काल कर्ज नहीं मिल जाती । 

“अर्थ-सदस्य ने उस दिन यह सूचित किया कि वह अतिरिक्त कर 
लगाने के लिए परिषद्‌ में दूसरा राजस्व बिल पेश करनेवाले हैँ। इस 
सम्बन्ध में परिषद्‌ का कहना हैं कि इसके सदस्यों को काफी नोटिस दिए 
बिना कर-सम्बन्धी कोई नया प्रस्ताव यहां पेश नहीं होना चाहिए और 
इस अधिवेशन में तो ऐसा प्रस्ताव हगिज नहीं होना चाहिए ।” 
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प्रस्ताव के पक्ष में आए ६४ वोट, और विपक्ष में ४५ । पर बहुमत से 
पास होने पर भी प्रस्ताव स्थिति में कोई अन्तर डालनेवाला न था। उस 
समय के भारत-सचिव ने ही एक अवसर पर कहा था कि कुत्ते भूकते रहते 
हैं, कारवां आगे बढ़ता जाता है ! प्रजा पर इधर करों का बोझ काफी 
भारी हो चला था। वह और भी भारी कर दिया गया। इसी अधिवेशन 
में नए प्रस्ताव-द्वारा प्राय: २५ करोड़ रुपए की कर-बुद्धि कर, हमारे 
शासकों का कारवां अपने मार्ग पर अग्रसर हुआ : 


१० 
गंठवन्धन के बाद 


इंगलेंड के बाद और कई देशों ने भी गोल्ड स्टैण्डड्ड का परित्याग कर 
दिया। वास्तव में यह कोई अन्ध अनुकरण नहीं था--सब मजबूर होकर 
सोने को तल्लाक देने लगे थे। सोने से बंधे रहते हैं तो दाम ऊंचे हो नहीं 
सकते, और जो देश अपनी मुद्रा की कीमत सोने के मुकाबिले गिरा देता है 
वह प्रतियोगिता में अपना माल सस्ता बेचने की क्षमता पा जाता है--- 
यह विचार कर कई देशों ने अपने-अपने प्रतीक को सोने के बन्धन से 
मुक्त कर दिया। अमेरिका भी १९३३ में सोने से हट गया, यद्यपि कुछ 
समय बाद वह अपने डॉलर की कीमत घटाकर गोल्ड स्टैण्डड पर वापस 
आ गया। सोने में डॉलर की कीमत जहां १०० थी वहां अब घटाकर 
६० कर दी गई । 

सोने के बन्धन से प्रतीक-मुद्राओं को मुक्त करने और इनका मूल्य 
गिराने का रहस्य क्या था, यह इस प्रकार समझाया जा सकता है:--- 

मान लीजिए, इंगलेण्ड और अमेरिका दोनों गोल्ड स्टैण्डडे पर हें 
और १ पौंड--४-८६ डॉलर--यह एक्सचेंज-रेट है। यह भी मान 
लीजिए कि किसी चीज का पड़ता इंगलेण्ड में १ पौंड है और अमेरिका 
में ४.८६ डॉलर । 

इंगलेण्ड ने गोल्ड स्टेण्डर्ड को छोड़ दिया और सोने के मुकाविले 
पौंड की कीमत घट गई । अमेरिका गोल्ड स्टेण्डड पर कायम है, इसलिए 
एक्सचेंज-रेट में फक पड़ गया और जहां पहले १ पौंड के ४.८६ डॉलर 
होते थे वहां अब (उदाहरणार्थ) ३.७४ ही होने लगे । 

अमेरिका में उस वस्तु का दाम वही ४.८६ डॉलर है जो पहले था। 
इसलिए इंगलूण्ड का व्यवसायी अगर अपना मार अमेरिका भेजता है 
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डॉलर उठता है 
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तो वहां उसका दाम | नई एक्सचेज-रेट [३२.३४ 
डॉलर -+ £ पौड्ठ) से यह रकम इंगलेणड में २६ शिलिग होती है 
हां पहले पड़ता था २० शिलिंग का। अब यह कुछ ऊंचा हो चना 

होगा । पर है कि जब तक पहला २६ शिलिंग नहीं हो जाता तलब 
तक इंगल्पण्ड के व्यवसायी को नई एक्सचेज-रेट के कारण विद्येष लाभ 
रहेगा और वह प्रतियोगिता में अमेरिका के व्यवसायी को पछाइता जायगा 

मान लीजिए इंगलेण्ड में अब पहता २३ शिलिग हो चला है । अगर 
अमेरिका का माल वहां जाकर बविकता है तो उसका दाम २३ 
उत्ता है और नई एक्सबेंज-रेट से २६ शिल्िग के प्राय: ४.३० डॉलर 
होते हैं। चूंकि अमेरिका का पड़ता ४.८६ डॉलर का है, वहां का माल 
इंगलेंड जाकर न विक सकेगा । प्रत्यत इंगलेण्ड का माह अब विशेष 
रूप से अमेरिका जाने लंगेगा। वहां का पहला २३ शिलिंग है। अमेरिका 
में दाम ४.८६ डॉलर है, जिसके २६ शिलिंग होने हैं। ऐसी अवस्था में 
इंगलेण्डवाले वहां अपना माल ४.८६ डॉलर से कम में बेंच कर भी 
नफे में ही रहेंगे। अगर उन्होंने ४.६८ दॉलर में ही बेचा तो भी उन्हें तो 
प्राय: २५ शिलिग मिल गए और अमेरिका के कल-कारखानेबाजों का 
व्यवसाय चौपट हो गया | 

पर ऐसी स्थिति में अगर अमेरिका भी गोरुइ स्टेणडई का परित्याग 
कर दे और सोने के मकाबिले अपनी मद्रा की कीमत उसी हद तक गिरा दे 
(जिस हद तक इंगलेण्ड गिरा चुका है) तो (और सब बालें समान होते 
हुए ) एक्सचेंज-रेट फिर वहीं १ पौंड-- ४.८६ डॉलर हो चलेगी और 
ऐसी साम्यावस्था होने पर विशेष लाभ या हानि का प्रव्न ही न रहेगा। 
हां, अगर अमेरिका सोने के मुकाबिले अपने प्रतीक की कीमत, इंगलैण्ड 
से भी अधिक गिरा दे, तो साम्य की जगह फिर वेषम्थ उपस्थित हो जायगा 
और गंगा उलटी दिद्या में बहने लगेगी--अर्थात्‌ प्रतियोगिता में अब अमे- 
रिका इंगलेण्ड को दवाने लगेगा। 


| 


ऑमकयाक 


इने-गिने देशों को छोड़ प्रायः सभी गोल्ड स्टेण्डडड से अकूग हो गए 
१९३४ में केवल आधे दर्जन देश गोल्ड स्टेण्डड पर रह गए थे। इन्हें विदेशी 


२४० रुपए की कहानी 
'प्रतियोगिता-हपी आक्रमण से अपने-आपको बचाने के लिए तरह-तरह 
के उपायों का अवलम्बन करना पड़ा। जकात या टैरिफ की दीवारें 
और भी ऊंची कर दी गई--विनिमय के व्यवसाय को इस प्रकार से 
नियंत्रित कर दिया गया कि बाहर से कम-से-कम माल आ सके । जो 
देश गोल्ड स्टेण्डड छोड़ चुके थे वे इसका जवाब दिए बिना कब रह सकते 
'थे ? नतीजा यह हुआ कि व्यापार के क्षेत्र में प्रायः सभी देश ऐसी लड़ाई 
लड़ने लग गए जैसी इससे पहले कभी देखी या सुनी नहीं गई थी। प्रत्येक 
देश अपनी रण-नीति को सफल बनाने के लिए विभिन्न अस्त्र-शस्त्रों का प्रयोग 
करने छगा। इंगलेंदर बहुत बड़े अरसे से इस सिद्धांत का प्रतिपादक्‌ चला 
आ रहा था कि अत्तर्राष्ट्रीय व्यापार के मार्ग में किसी भी देश को किसी 
भी हालत में जकात या शुल्क-रूपी अवरोध खड़ा करना नहीं चाहिए । 
प्र अब काबे में ही .कुफ़ सुनाई देने रूगा ! अपने उद्योग-धन्धों की जान 
खतरे में देख इंगलेण्ड ने उस पुराने सिद्धान्त को ताक पर रख दिया और 
अब स्व॒तन्त्र व्यापार” (87०८ 7:86) से “संरक्षण” (9:०0 ६8८०७०॥ )का 
हिमायती बन गया। अत्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में स्वतन्त्रता या 
स्वच्छन्दता नाम की अब कोई चीज ही नहीं रह गई---कदम-कदम पर 
प्रतिबन्ध, नियन्त्रण, अटकाव नजर आने लगे। वार-प्रहार, घात-प्रतिघात 
करते-करते जब दो देश थक जाते तब आपस में समझौता या इकरार- 
'नामा करके यह तय कर लेते कि कौन किससे कितना माल लिया करेगा। 
पर इस प्रकार का समझौता भी व्यापार के क्षेत्र को संकुचित ही करने- 
वाला होता। आइचर्य नहीं कि सारे संसार के व्यापार की मालियत जहां 
-१९२९ में १०० थी वहां १९२३ में प्राय: ३३ ही रह गई थी । 
तुलनात्मक दृष्टि से कहा जा सकता हैं कि गोल्ड स्टेण्डर्ड पर रह जाने- 
वाले देशों की अपेक्षा उससे अंग हो जानेवाले देश अच्छे रहे। इन 
'देशों में दामों की अधोमुख गति कुछ समय के बाद रुक गई और वे ऊपर 
चढ़ने लगें। १९२९ से १९३२ तक के अध्याय का नाम अगर अन्धकार' 
'रखा जाय तो १९३३ से १९३७ तक के अध्याय को अरुणोद्य' कहा 
जा सकता है । पर यह इंगलेण्ड और अमेरिका-जैसे देशों के ही सम्बन्ध 
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में। यहा भारतवर्ष में तो अन्चकार बना हो रहा-- कहना चाहिए कि 
१९३६२ के बाद वह और भी घनघोर हो चठा । नीचे के 'सूचक अंक' यही 
जाहिर करने है । 


हक] 


जिनमों के थोक दाम 
भारतवर्ष (कलकत्ता) इंगलेण्द अमेरिका 


आस आ८ १०७० 2०७ 2०० 
११३० ८२ ८८ ९१ 
१९३२१ 2 93 33 
१९३२ द्प ३० ८ 
१९३२ धर कान ५8 
१०२३४ हे 33 3९ 
१९२५ दफ्‌ 3३८८ ८४ 
१९२६ द्प्‌ ८३ ८ 
१९३७ ७२ १५ है 
१९३८ ६८ ८९ ८२ 


१९३७ में जो सुधार दिखाई देता है वह अमेरिका में तेजी की एक 
लहर के आने का नतीजा था। पर वह स्थायी न हो सका और दाम फिर 
गिर पड़े। खासकर भारतवर्ष का यह हाल हआ कि चार दिना की 
चांदनी, फिर अन्धियारी रात ! १९३८ में हम फिर वहीं जा पहुंचे 
जहां १९३१ में थे । 

..._ जब इंगलैण्ड गोल्ड स्टैण्डड पर था तब वहां एक औंस खालिस सोने 
का दाम प्राय: ८५ शिलिंग होता था। पर स्टलिंग और सोने का.सम्बन्ध- 
विच्छेद हो जाने पर वह दाम ऊंचा हो चला. अर्थात्‌ सोना स्टलिग में पहले 
की अपेक्षा महंगा बिकने लूगा। कई साल तक यह दाम १४० शिलिग 
के आस-पास या उससे भी ऊपर रहा । इसके दो खास नतीजे हुए । नोट- 
प्रसारक बेंकों के पास जो सोना था उसकी कीमत बढ़ जाने से, उनके लिए 
उसके आधार पर और भी नोठ जारी कर देना सम्भव हो गया। इससे 
चीजों के दाम ऊपर उठाने में सहायता मिली । उधर सोने की खानों के 
श्द 


धुंध एप का पाहाना 


मालिकों का मुनाफा बढ़ गया और इसके फलस्वरूप सोने का उत्पादन 
अधिकाधिक होने लगा । १९२९ से १९३७ तक संसार में सोने का उत्पादन 
इस प्रकार हुआ:-- 


ठन 
१९२९ ६०० 
१९३० ६३९ 
१९३९१ घर 
१९३२ ६७८ 
१९३२ 9०७ 
१९३४ ७3५६ 
१९३५ ८र्४ड 
१९३६ ९५२१ 
१९३७ ९९० 


चूंकि रुपया स्टलिग से सम्बद्ध था, यहां भी सोना पहले से महंगा रहने 
लगा । अगस्त १९३१ के अन्त में---जब भारतवर्ष गोल्ड स्टैण्डड पर था--- 
यहां सोते का दाम २१॥-०)। था । उसके बाद इस दाम में जो 
वृद्धि हुई वह नीचे की तालिका में दिखाई गई है । साथ ही स्टिंग में भी 
सोने की कीमत दे दी गई हैः--- 
सोने का ऊंचे से ऊंचा दाम 
लन्दन में (प्रति औंस ) * बम्बई में (प्रति तोला ) 


पौं० शि० पें० रुू० आ० पा० 
अप्रेल _ १९३३ ६ २ ६ ३०--०--९ 
१९३४ हट प्‌ <॥। 53 अब अर 4 
#.. ९३८ ७ ० श। ३५--०--०९ 
३४ १९३९ हि <. दे।॥ ३७७---६१---३ 


पिछले अध्याय में कहा जा चुका है कि १९३१ में एक असाधारण 
बात यह हुई कि यहां से सोने की रपतनी होने छगी | आत्मरक्षा का 


547 आइल्टा का आउाक इअजुला जाला बाबत 4राबाक लक समर य ८ इक कह पालना कर 
+*१ ऑऔंस -- ४८० ग्रेन, १ तोला- १८० ग्रेन, अर्थात्‌ ३ औंस -- ८ तोला 
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और कोई उपाय न देख कर विपन्न भारतवर्ष ने अपना सोना बेचना 
आरम्भ कर दिया और चंकि भमारत-सरकार इस सोने की खरीदार नहीं 
थी, यह सोना विदेश जाने छगा। भारतवर्ष से इधर कब कितना 
साता बाहर गया हैं यह नीच के अंकों से स्पष्ट होगा :-. 


साल पाए (लाख । 
५९३१-३२ ५३,९७३ 
१९३२-३३ ६५,०२२ 
१९३३-३४ ज3,०५ 
१९३४-३५ जुरनढ 
१९३५-३६ ३७.३५ 
१९३६-३३ ७ २३.८४ 
१९३३-३८ 0-7 
१९३८-३९ हे ०2.२६ 
१९३२-४० 4४,९५४ 


रह 





२,८२,०० लाख रुपए 
आम तौर से यह देश बरावर सोने का खरीदार रहा है । इस बीसवीं सदी 
के आरम्भ के ३० वर्षो में यहां प्रायः ७ अरब रुपए का सोना बाहर से आया 
था। इन ९ वर्षो में उसमे से प्रायः ४ अरब का सोना वाहर चला गया । 
किसीने ठीक ही कहा था कि जितना सोना हमले इन वर्षो में खो दिया 
उतना तैमूरऊंग और नादिरशाह भी यहां से लट कर न ले गए होंगे । 
इस बात के लिए हमारे नेताओं और प्रजा-प्रतिनिधियों की ओर से 
काफी कोशिश की गई कि सोने की इतने बढ़े पैमाने पर रफ्तनी न हो और 
सरकार या रिजवे बेक इस सोने को खरीदकर नोटों की प्रदती के छिए 
यहां रखता जाय; पर कुछ भी नतीजा न निकला। सरकार की ओर से 
बराबर यहं। जवाब दिया गया कि खरीद-विक्री या व्यापार की दष्टि से 
जैसी और चोजे हैं, वेसा सोना है; फिर जब दूसरी चीजों के छिए कोई 


रुकावट नहा हू तव साने के लछए दा क्या हो / हमारईे देश में अगर राषध्ट टीय 
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सरकार होती तो ऐसी बात मुंह से व निकालती और सोना संचित करने 
का जो यह सुअवसर उपस्थित हुआ था उसे हाथ से न जाने देती । 

सोने के सम्बन्ध में हमारे शासक हमको तो अनासक्ति और त्याग - 
का उपदेश देते जाते थे और स्वयं अपने देश में सोने से चिपटे जाते थे-- 
बल्कि यथासंभव उसका परिमाण बढ़ाते जाते थे। बेक आव्‌ इंगलेंड के 
पास जहां १९३१ में सब मिलाकर १२५,४०१,६२८ पौंड का सोना था 
वहां १९३७ में वह रकम ३२६,४०६,६२५ पौंड हो चली थी। हमको 
लिखि-लिखि योग पठावत आपु करत रजधातनी' * 

सोने की इस रफ्तनी की असलियत क्या थी, यह दिखाने के लिए हम 
प्रिषद्‌ में किए हुए एक अंगरेज सइस्य के भाषण से कुछ अंद उद्धत करते हैं । 

मार्च १९३३ को व्यवस्थापिका परिषद्‌ में बजट की आलोचना करते 
हुए सर लेस्ली हडसन ने कहा था :-- 

“वरव बंगाल के किसानों की अवस्था अत्यन्त दयनीय है । १९३९१ में 
नदियों की बाढ़ के कारण उनकी कजंदारी बेहद बढ़ गई। १९३२ में फसल 
अच्छी जरूर हुई,पर दाम इतने नीचे थे कि किसान अपने कर्ज न चुका सके। 
जीवन-निर्वाह के लिए उन्हें अपने पीतल के बतंन और मकानों में लगी हुई 
लोहे की चादरें-जैसी चीजें भी बेच देनी पड़ीं । पहले तो उन्होंने अपने सोने- 
चांदी के जेवर बेच डाले, फिर जब इससे भी पूरा न पड़ा तब उन्होंने और 
मालमता बेचना शुरु कर दिया। पीतल और अल्मूमीनियम के बर्तेन विक 
गए; उनकी जगह मिट्टी के बतेनों ने ले ली । पर किसानों की मुसीबत को 
कहानी यहीं समाप्त नहीं होती । अब वे अपनी झोपड़ियों की भी आहुति 
देने लग गए हैं । और तो उनके पास कुछ हैं नहीं--उन झोपड़ियों में लगी 
हुई लकड़ी या लोहे की जो कीमत उन्हें मिल सकती है वही अब उनका 
एकमात्र अवलरूम्ब रह गई हैं । 


“हुम्नारे अर्थ-सदस्य ने सोने के निर्यात के सम्बन्ध में जो यह कहा है 
कि उसीकी बदौलत हमारी रक्षा हो सकी हैं--हम इस बबंडर में उड़ जाने 
से बच गए हैं, यह सच है; पर सोना क्यों बिका या बिकता जा रहा हैं, 


इसका जो उत्तर हमारे अर्थ-सदस्य ने दिया है में उसे ठीक नहीं मानता । 


गंठबन्धन के बाद २४५ 


उनका कहना है कि लोगों का जो प्‌ जी-पहला सोने के रूप में था अब वे 
उसे दूसरा रूप देने ूगे है । असलियत दछ और ही है। क्म-मे-कम इस वात 


में उतती सचाई नहीं जितनी हमारे अथ-सदस्ध समझने है। बाहर जाने 
वाले सोने का बहुत बड़ा हिस्सा सुख या समृद्धि नहीं वरनिक दुःख या दारिद्रय 
का सूचक हें--अर्थात्‌ उसे बेचनेवाले ऐसे छोग है जिन्होंने अपने धन या 
पृ जी को दूसरा रूप देने के लिए ऐसा नहीं किया है. बल्कि जिन्हें अपनी 
रोजमर्रा की जरूरते पूरी करने के दि--तजाशद आटा, बाल. नमक 
खरीदने के लिए---अपना संचित सुवर्ण बच देना पडा है 

यहां कुछ चांदी के भी सम्बन्ध में कहने की जरूरत है । 

अगस्त १९३१ में---जब इंगलेण्ड गोल्ड स्टैण्डई पर था--लन्दन में 
चांदी का दाम (फी स्टैण्डई ऑंस) १३ पेंस के आसपास था। सितम्बर 
में, इंगलेण्ड के गोल्ड स्टैेण्दर्ड से हट जाने पर, यह दाम प्रायः १९ "ंस हो 
चला । भारतवर्ष में इधर दाम इस प्रकार रह्ा--- 


नए बन 


१०० तोले का 


द्ध्3 ज्ञा० 

मार्च १९३१-३२ (औसत). ५६-२६ 
१९३२-३३ रा ५६-२३६९ 
ह १९३३-३ हे ५६- है ८ 
१९३४-३५ हे ६५-२ 

है १९६५-३६ है ४९--३ ३३ 
हे १९३६-३७ हु ७५२३-०३ १ 
है १९३७-३८ ह ५०-१५ ३६ है 
हे १९३८-३९ ५२-१५३#६ 


लन्दन में १२ जून १९३३ को आर्थिक विययों पर अन्तर्राष्ट्रीय समझौते के 
लिए एक कांफ्रेंस बेठी | इसमें ६४ राष्ट्र सम्मिलित हुए। पर कोई समझौता 
न हो सका। सबसे गहरा मतभेद म॒द्रा-सम्बन्धी प्रइ्त पर हुआ और कांफ्रेंस 
निष्फूल सावित हुई। हां, उसमें चांदी के सम्बन्ध में एक समझौता ऐसे 
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देशों के वीच जरूर हआ जो या तो चांदी के उत्पादक थे या जिनके पास 
काफी परिमाण में चांदी इकट्डी थी | 

पर चांदी के वाजार पर इस समझौते का कोई खास असर न पडा। 
लोग पहले से ही यह धारणा किए बेठे थे कि इस प्रकार का कोई समझौता 
होकर ही रहेगा। इसलिए दाम जहां तक उठ सकते थे पहले ही उठ चुके थे। 

इस समझौते या इकरारनामे की मीयाद १९३७ के अन्त में पूरी 
हो गई। 

भारत-सरकार ने इधर भी बराबर चांदी बेचना जारी रखा। चलन 
से रुपए खींच कर गला दिए जाते और उनकी चांदी बेच दी जाती । 
१९३१-२२ और १९३९-४० के बीच सरकारूद्वारा बाहर भेजी 
जानेवाली चांदी २० करोड़ औंस से ऊपर थी। चलन में चांदी के रुपयों 
का स्थान या तो नोटों ने ले लिया या वह खाली रहा। 

१९३१-३२ और १९३८-३९ के बीच, चलन में जानेवाले 
रुपयों का जोड़ ५७, ४५ लाख बेठता है, और चलन से निकल 
आनेवाले रुपयों का जोड़ ५४, ४४ लाख | प्यासे को किस हद तक 
पानी.मिल सका, इस सम्बन्ध में और कुछ लिखने की आवशच्यकता 
नहीं । क्‍ 

इस देश में जिन्‍सों के आयात से निर्यात अधिक होता रहा है। 
वास्तव में हम उसी आधिक्य के रूप में अपनी देनदारी * चुकाते आए हैँ । 
१९२४-२५ से १९२८-२९ तक उस आधिक्य का औसत ११० करोड़ 





+* “भारतवर्ष अपनी जिन्सों के निर्यात से जिनसों के आयात का 
ही दाम नहीं चुकाता, कुछ एसे आयात का भी दाम चुकाता है जो अदृश्य 
रूप से हुआ करता हूं । इस अदृश्य आयात में इंगलेण्ड को [7077८ 
(09५४/2८७ तथा अन्य रूप में जानेवाली रकमें शामिल हैं । इनका जोड़ 
हर साल प्रायः ८० करोड़ रुपए बंठता है ।--- | 

भारतीय व्यापारी सहासभा (फेडरेशन) के दद्यम अधिवेशन के 
अध्यक्ष श्रीयुत देवीप्रसाद खेतान का भाषण (अप्रेल, १९३७) । 
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रूपए से अधिक पड़ा था। पर १९३२-३३ में वह घटकर केवल ६ करोड़ 
ऊपए के रूगसग रह गया था। उसके बाद स्थिति कुछ सघरी, पर यथेप्ट 
हूप स नहीं। अगर इन वर्षा में सोने का नियत संह्रायक ने होता तो 
अदृश्य रूप स हानवाल आयात का दान हमसे न चकता और हमारी 
देनदारी और भी बढ़ जाती 

अपने देश के किसानों की दीनता-हीनता का कर्जदारों मे खास 
सम्बन्ध है। १९२८-२९ में कुछ विश्ेपज्ञ जांच-पड़ताल के वाद इस नतीजे 
पर पटुच थे कि सारे भारतवर्ष के किसानों का कल कर्ज ९ अरब म्पए के 
करांव था। भिन्न-भिन्न प्रांतों में बह इस थ्रकार विभक्त था:--- 


सारा कर्ज 
(करोड़ रुपए ) 

मद्रास १५० 
बम्बई ८ 
बंगाल 2०७० 
संयुक्त प्रांत १९४ 
मध्य प्रांत ३६ 
पजाब श्३्५ 
बिहार-उड़ीसा १५५ 
आसाम २२ 
केन्द्रीय इलाका १८ 
बर्मा ६० 
ब्रिटिश भारत ८८१ करोड़ 


देशी रियासतों के किसानों का कर्ज इसके अलावा था । 
अब देखिए मन्दी का इस कजंदारी पर क्या असर पड़ा। गल्‍्ले के दामों 
में प्राय: ५० प्रतिशत कमी हो जाने से कर्जदारों का बोझ यों ही दूना हो गया। 
कारण यह कि जो १० मन अनाज बेचकर कजंदारी से छटकारा पा सकता 
था उसे अब २० मन जुटाना पड़ता था। अगर यह मान लिया जाय कि ऐसी 
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मन्दी के समय में किसान न तो असल अदा कर सकते थे वी हमारे 
अधधासर्त्रियों का यह तखमीना सही समझा जा सकता है कि जो दोह १९२९ 
में ९ अरब रुपए था वह १९३३ में २२ अरब रुपए के बराबर हो चला था। 
दार्मो को बढ़ाना और उसके द्वारा किसानों या कर्जदारों की रक्षा 
करना भारत-सरकार की नीति के प्रतिकल था| उधर असन्तोष और 
अज्ञांति की वृद्धि के कारण परिस्थिति भयंकर होती जा रही थी। इस कारण 
प्रांतीय सरकारों के लिए चपचाप बेठे रहना भी असंभव था 
नेइधर कुछ ऐसे कानन बनाए जिनका उद्देश था साहकार के 
पावने की रकम को कम कराके कजंदार को इमदाद पहुंचाना । कुछ 
ह॒द तक सरकारी छगान में भी छूट दी गई। पर इन उपायों से 
किसानों का कष्ट कहां तक दूर हो सकता था ? उनकी वास्तविक सहायता 
या रक्षा का उपाय था ऐसी नीति का अवल्म्बन जो दामों को ऊपर चढ़ा 
सके या कम-से-कम उन्हें नीचे गिरने से रोक सके। पर हमारी सरकार 
की नीति तो उन्हें नीचे की ही दिशा में ढकेलनेवाली थी--उससे यहां के 
किसानों की भलाई की आशा कंसे की जा सकती थी ? दामों की मन्दी 
ओर हमारी सरकार की एक्सचेंज-नीति, चक्‍की के इन दोनों पाठों के 
बीच पड़कर हमारे किसान तंग-तबाह हो गए । 

दिसम्बर १९३३ में जब रिजवं बेक से सम्बन्ध रखनेवाला बिल परिषद्‌ 
में विचाराधीन था, वहां इस बात की चेष्टा की गई कि एक्सचेंज-रेट को 
स्थायी रूप से १८ पेंस न करके इस अरद्न पर पुनविचार की गुंजाइश रहने 
दी जाय। बिल में यह व्यवस्था थी कि जब रिजवं बंक स्थापित हो जाय-- 
ओर इसमें अभी कुछ देर थी--वह प्राय: १८ पेंस की रेट से स्टलिग 
खरीदने और बेचने को बाध्य हो । 

१९२७ के विधान में स्टलिंग खरीदने की सरकार पर कोई जिम्मे- 
वारी नहीं थी--जिम्मेवारी २१७) १० तोला के भाव से (खालिस ) 
सोना खरीदने की थी। बाजार में १९३१ के बाद सोने का भाव इससे 
कहीं ऊँचा हो रहा था, इसलिए सरकार की वंह जिम्मेवारी अब कोई 
अर्थ नहीं रखती थी | अब सरकार अपने ऊपर स्थायी रूप से सोने की 
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जगह स्टलिंग खरीदने की जिम्मेवारी छेने जा रही थी। उसकी ओर से 
यह कटह्दा जा चका था कि काननन न्‍ति इस समय ८ उसमें किसी 
प्रकार का परिवर्तन करता हमें अनोप्ट नहीं। परिषद में पूछा गया कि 
अगर वात ऐसी ही है तो स्टलिंग खरीदने की जिम्मेशरी आप अपने ऊपर 
क्यों लेने जा रहे हैं ? खेर, यह तो एक विधि-विपयक छोटी-सी वात हुई 
विदश्ेप आपत्तिजनक वात तो यह थी कि सरकार भविष्य के लिए स्टलिग 

खरीदने या बेचने की दर अभी मकरंर करने जा रही थी। रर-सरका 
भेम्बरों ने सरकार की इस कार्रवाई का घोर विरोध किया और उनकी 
ओर से इस वियपय से सम्बन्ध रखने दाले कई संशोधन पेश किए गए । 
उनमे एक संशोधन इस आगधय का था कि एक्सचेज-नेंट अभी निब्चित न 
की जाय--सारे प्रदइन का निर्णय भविष्य के लिए छोड दिया जाय | 
रिजव बेंक की स्थापना में अभी देर थी. इसलिए उसके द्वारा सोने या 
स्टलिंग की खरीद-विक्री का भ्रदव अभी क्छ काल तक उठनेवाला नहीं था। 
फिर भी सरकार इसी समय दर को निश्चित कर देने पर तुली हुई थी और 
उसने जो चाहा, कर दिया। इस प्रदन से सम्बन्ध रखनेवाला एक भी संशो- 
घन परिषद-द्वारा स्वीकृत न हो सका, और रिजवं वेक-द्वारा स्टलिग की 
खरीद-बिक्री के लिए १८ पेंस की रेट निर्धारित हो गई । 

दिसम्बर १९३८ में श्रीसुभाषचन्द्र बोस की अध्यक्षता में कांग्रेस की 
कार्यकारिणी समिति ने निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया:--- 

“जब से रुपए की दर १८ पेंस मुकरंर कर दी गई तब से यहां का 
व्यवसायी-वर्ग और यहां की सार्वजनिक संस्थाएं इसका विरोध करती आ 
रही हैं। उनकी मांग यह रही है कि चुंकि हुण्डी की यह दर, आश्िक दृष्टि 
से, भारतवर्ष के लिए अहितकर है, इसमें रहोबदल होना जरूरी है। भारत- 
सरकार इस लोकमत' की उपेक्षा करती आई है । ६ जून (१९३८) को 
उसने इस विषय पर एक वक्तव्य निकाल कर कहा कि वह हुण्डी की दर में 
कोई भी हेर-फेर करना नहीं चाहती और दलील यह पेश की कि हेर-फेर 
करने से परिस्थिति इतनी डावांडोल और अनिश्चित हो जायगी कि लोगों 
को लाभ के बदले हानि उठानी पड़ेगी । 


| 


(>्ष 


के. अआनक 


क्यक- 
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“समिति की राय में १८ पेंस की दर से यहां के किसानों की गहरी 
हानि हुई है । इसने उनकी पैदावार की कीमत गिरा दी है और बाहर से 
आनेवाले माल को नाजायज फायदा पहुंचाया है । 

“कार्यकारिणी समिति का विश्वास है कि अगर व्यापार की यही 
हालत बनी रही तो यह दर आगे टिकनेवाली नहीं है। पिछले ७ वर्षों में 
यह सिर्फ सोने के बड़े पैमाने पर निर्यात के कारण ही टिक सकी हैं। 
उस निर्यात से देश की बड़ी क्षति द्वुई है । अब इसको आगे टिकाने के लिए 
गिरावट के सिवा और कोई रास्ता नजर नहीं आता । भारतवर्ष के पास 
सोने और स्टलिग के रूप में जो सम्पत्ति बच गई है उसको बरबाद करके 
ही हुण्डी की यह दर कायम रखी जा सकती है। जो स्टलिंग था वह पहले 
भी बहुत कुछ स्वाहा हो चुका है, अगर भारत-सरकार ने इस दर को 
टिकाने के श्रयत्न से मुंह न मोड़ा तो बचा-खूचा स्टलिग भी जाता रहेगा। 
कार्यकारिणी की दृष्टि में ऐसी सम्भावना अत्यन्त चिन्ताजनक है । 

“परिस्थिति को देखते हुए कार्यकारिणी इस नतीजे पर पहुंची है कि 
देश की भलाई इसी में है कि हुण्डी की दर को टिकाने का प्रयत्न छोड दिया 
जाय और सरकार इसे शीघ्रातिगीघ्र १६ पेस कर देने की दिशा में 
अग्नसर हो ।” ह 

पर सरकार का उस दिश्षा में अग्रसर होना एक असंभव-सी बात थी। 
ऊंची दर कायम की गई थी इंगलेण्डके हित की दृष्टिसे, और जब तक इंगलेण्ड 
का यहां आधिपत्य था तब तक यहां की सरकार की नीति में बसे परिवततेन 
की आशा दुराश्ा-मात्र थी। कार्यकारिणी के प्रस्ताव का उसकी ओर से 
जो उत्तर दिया गया उसमें एक वार फिर वही पुराना झूठ दोहराया गया 
कि हुण्डी की दर गिरने से किसानों का लाभ नहीं वल्कि हानि है। 

बड़े पैमाने पर सोने की रफ्तनी से इतना जरूर हुआ कि १८ पेंस 
की दर टिकाने में सरकार को किसी कठिनाई का सामना करना नहीं 
पड़ा । हमारा सोना गया, रेट अपनी जगह बनी रही । 


ल्‍ चिएफ 
नि 


रिज़ब वेक की स्थापना 


. १९३१ के बाद की घटनाओ मे यहां रिजव वेक की स्थायना महत्व- 
पूर्ण स्थान रखती है । | 

इस प्रकार की बेंक से सम्बन्ध रखरनेवाला प्रस्ताव प्रायः सौ बरस 
पुराना बताया जाता है। १८६६ में कुछ अंगरेज व्यापारियों ने ईस्ट 
इंडिया कम्पनी के रंचालकों के सामने यह प्रस्ताव रखा था कि भारतवर्ध 
में एक ऐसी बड़ी बेंक स्थापित की जाय जिसमें साधन और घरित ब्थेप्ट 
रूप से केन्द्रीमूत हों और जिसका यहां के सराफा-वाजार पर पूरा आति- 
पत्य हो । पर यह प्रस्ताव ही रहा। १८६७ मे फिर इस विषय को कुछ 
चर्चा हुई--तीनों प्रेसिडेंसी बंकों को सम्मिलित कर एक अखिल भारतीय 
बेक कर देने की सलाह सरकार को दी गई, पर कुछ नतीजा न निकला । 
इसके बाद भी दो-एक मौकों पर यह प्रश्न सरकार के सामने लाया गया, 
पर इससे परिस्थिति में कुछ भी अन्तर न पड़ा। चेम्बरलेन-कमीशन के 
सदस्य अध्यापक (वत्तेमान लॉड ) केन्स ने, दूसरे सदस्य सर अर्नेस्ट केबल 
के सहयोग से, इस सम्बन्ध में एक स्कीम तयार की, पर नहासमन लि जाने 
के कारण इसपर विचार भी न हो सका। शान्ति स्थापित हो जाने प्र 
फिर ऐसी केन्द्रीय बेंक के प्रश्त की ओर लोगों का ध्यात गया और इस बार 
यह दीखने लगा कि कुछ-न-कुछ होके ही रहेगा। सफलता की दृष्टि से उस 
समय सबसे व्यावहारिक उपाय यही समझा गया कि तीनो प्रेसिडेंसी बंकों 
का एकीकरण कर दिया जाय। अन्त में इसी एकीकरण से इन्पीरियल वक की 
सृष्टि हुई। इससे सम्बन्ध रखनेवाला विधान सितम्बर १९२० में स्वीकृत 
हुआ और २७ जनवरी १९२१ से अमल में लाया गया। 
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पर अभीष्ट-सिद्धि न हो सकी । इम्पीरियल बेक में उन सब बातों का 
समावेश न था जो किसी देथ या राष्ट्र की दीति को क्रियात्मक रूप देनेवाली 
सबसे प्रधान बेक में होनी चाहिए । उसमें कई दोष नजर आने लगे। 
इम्पीरियल बेंक न तो सरकारी बेंक थी, न यथार्थतः सार्वजनिक । वह कुछ 
शेयरहोल्डरों के हाथ की चीज थी जिसमें अंगरेजों का प्राधान्य था--जिसकी 
नीति-रीति भारतीय वाणिज्य-व्यवसाय की दृष्टि से पूर्णतः: सन्‍्तोषजनक 
नहीं कही जा सकती थी। जो बेक सर्वोपरि हो--जो वास्तव में इस व्यवस्ताय- 
चक्र की धरी का.काम करे--उसे ऐसा काम-काज नहीं करना चाहिए 
जिससे और वेकों की प्रतियोगिता हो । पर इम्पीरियल बेंक पर इस प्रकार 
का कोई नियंत्रण नहीं था--व्यवसाय के क्षेत्र में वह प्रायः और बेकों के ही 
समान थी, जिसका अर्थ होता हैं कि जो उनसे प्रतियोगिता करठी थी उसी 
पर उनके संरक्षण की जिम्मेवारी थी । सेण्ट्रल अर्थात्‌ केन्द्रीय बेंक को यह 
अधिकार प्राप्त होता है कि वह कुल सरकारी रोकड़ रखे और नोटों के 
प्रसार का प्रवन्ध करें । इम्पीरियल बेंक को कुल रोकठड़ रखने का अधिकार 
प्राप्त नहीं था--उदाहरणार्थ, गोल्ड स्टैण्डई रिजव सरकार अपने हाथ में ही 
रखती थी । नोटों के प्रसार का काम भी उसे नहीं सौंपा गया था, इसलिए 
पेपर करेन्सी रिजर्व भी उसके दायरे से बाहर था। कुछ ही समय बाद यह 
सिफारिश की जाने लूगी कि भारतवर्ष में एक ऐसी नई बेंक स्थापित की 
जाय जो विश्ुुद्ध सेण्ट्रल या रिजवे (निधि) बेंक का काम करे--जिसपर 
करेन्सी और एक्सचेंज-सम्बन्धी पुरी जिम्मेवारी हो---और जिसे यह जिम्मे- 
वारी पूरी करने के लिए सरकार से विशेष अधिकार प्राप्त हों । हिल्टन 
यंग कमीशन की यह एक खास सिफारिश थी--यद्यपि १९३४ से पहले 
रिजवे बंक-सम्बन्धी विधान न बन सका । 

सरकार की ओर से जो मसविदा १९२७ में पेश किया गया वह व्यव- 
स्थापिका परिषद्‌ को आपत्तिजनक जंचा--खास कर इसलिए कि उसके 
अनुसार रिज्द बेंक सरकारी बेक न हो कर, शेयर-होल्डरों की बैंक होती 
ओर उसके डाइरेक्टरों अथवा रंचालकों की नियूक्ति उस प्रकार न होती 
जो भारतीय हित की दृष्टि से वांछवीय कहा जा सकता था । सरकार अन्त 


रिजर्व बक की स्थापना र्प्रे 


में इस वातपर राजी हो गई कि रिजर्व बेंक देबर-होहडरों की वेक न होकर 
सरकारी बेक हो, पर हाइरेक्टरों की नियुक्ति के :सत पर एक राय न हो 
सकी। अर्थ-सदस्य ने एक दूसरा मसतिदा परिषद्‌ के सामत रख और 
कुछ लोगों को ऐसा दीखने लगा कि इसके आधार पर समझोता हो 
जायगा। पर भारत-सचिव को समझौते की वात मंजूर नहीं थी, और उन्होंने 
भारत-सरकार को उस दिया में आगे बटने से रोक द्विया। अर्थ-सदस्य को 
परिषद्‌ में यह कहना पड़ा कि डाइरेक्टरों के प्रदव पर घोर मतनेद होने के 
कारण सरकार इस अधिवेशन में प्रस्तुत विद पर और कुछ विचार करना- 
कराना मु नासिब नहीं समझती । 

कुछ ही समय बाद उसकी ओर से दूसरा विद प्रकाशित किया गया । 
इसमें कितनी ही नई बातें थीं, पर वेक को सरकारी वेक बनाने की व्यवस्था 
नहीं थी। इस विषय में सरकार को उसी पूरानें पहलू पर छोठ जाना 
पड़ा था कि बेक शेवर-होल्डरों की हो। साथ ही, यह भी व्यवस्था थी कि 


हक 


व्यवस्थापिका परियद्‌ या सभा के सब्स्‍्य इस बेक के डाइरेक्टर न हो सकेगे । 
पर परिषद्‌ के अध्यक्ष ने अर्थ-सदस्य को यह बिल विचारार्थ उपस्थित करने 
की अनुमति नहीं दी। कारण यह था छि न तो इन ने पुराने बिल को वाकायदा 
वापस लिया था, न अभी इतना समय बीत पाया था कि वह बिल निरस्त 
या निर्जीव समझा जाय । विवद्व होकर अर्थ-सदस्य को सरकार की ओर से 
फिर उसी पूराने बिल को विचारार्थ उपस्थित करना पड़ा । पर ऐसा करते 
ही पुराना विरोध फिर जोर-शोर के साथ उठ खड़ा हुआ और सरकार को 
प्रत्यक्ष हो चछा कि जो वह चाहती थी वह न हो सकेगा। लेहाजा १० 
फरवरी १९२८ को उसकी ओर से यह कहकर कि परिषद्‌ के रुख को 
देखते हुए इस दिज्ञा में और आगे बढ़ने से कोई छाभ नजर नहीं आता-- 
इस विषय की चर्चा यहीं समाप्त कर दी गई । 

१९३१ में सेण्ट्ल बेकिंग इनक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई । 
उसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि रिजवे बंक यथाज्रीध्र स्थापित 
की जाय । फिर लन्दन की राउण्ड टेबल कान्फरेंस (गोलमेज परिष्द्‌ ) की 
फेडरल स्ट्रकचर कमेटी नें भी प्रायः यही सिफारिश दोहराई। १९३३ 
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में राजनेतिक सुधारों के सम्बन्ध में, सरकारी की ओर से एक बयान निकला । 
उसमे कहा गया था कि केन्द्र में अ्थ-विभाग-सम्बन्धी जिम्मेवारी भारत- 
वासियों को सौंप देने की दृष्टि से रिजर्व बेंक का होना अनिवार्य हँ--और 
वह रिजर्व बेंक ऐसी होनी चाहिए जिसपर किसी प्रकार का राजनैतिक 
दबाव न पड़ सके । इस विषय पर फिर से विचार करने के लिए एक कमेर्ट 
बैठी । इसकी रिपोर्ट अगस्त १९३३ में निकली और इसकी सिफारिशों के 
आधार पर रिजव बेक-सम्बन्धी तीसरा बिल ८ सितम्बर को दोनों 
व्यवस्थापिका सभाओं में पेश किया गया। इसपर विचार होता गया और 
इतिहास की पुनरावृत्ति की नोवत नहीं पहुंची । कुछ हेर-फेर के साथ इस 
बिल ने अन्त में विधान का रूप धारण किया और ६ मार्च १९३४ को इसे 
बड़े लाट की स्वीकृति मिल गई। १ अप्रैल १९३५ को रिजर्व बेंक की 
स्थापना हुई । 

रिजर्व बेंक शेयर-होल्डरों की बेंक है। इसकी पूजी है पांच करोड़ 
रुपए, और प्रत्येक शेयर सौ रुपए का है । कुछ शेयर भारत-सरकार इसलिए 
अपने हाथ में रखती है कि अगर कोई दसख्स सेण्ट्रेल बोर्ड का डाइरेक्टर चुना 
जाय और उसके पास कम-से-कम उतने शेयर न हों जितने डाइरेक्टर के पास 
होने चाहिए, तो सरकार इन शेयरों में से कुछ उसके हाथ बेच कर उसकी 
कमी पूरी कर दे। शेयर-होल्डर अलूग-अलछूग प्रांतों या प्रदेशों में विभक्‍त 
हैं। और प्रत्येक प्रांत या प्रदेश का अपना खास रजिस्टर है। ये रजिस्टर 
बम्बई, कलकत्ता, दिल्‍ली और मद्रास में रखे जाते हैं। इस बात के लिए 
खास विधान हैँ कि रिजवे बेक के शेयर-होल्डर वही हो सकते हैं जो भारतवर्ष 
(या वर्मा *)के निवासी हैं या जो ब्रिटिश प्रजा की परिभाषा के अन्तर्गत हैं 
व्यक्तियों के साथ कम्पनियों को भी शेयर-होल्डर होने का हक हासिल है । 








+ श्ली अप्रेल १९३७ से बर्मा भारतवर्ष से अलग कर दिया गया। 
इसके क्या कारण थे यह बताना यहां अप्रासंगिक होगा। पर राजनेतिक 
पृथक्करण के बावजूद भी रुपए का स्थान वहां पूर्ववत्‌ ही बना रहा। 
निर्णय यह हुआ कि मुद्रा-सम्बन्धी व्यवस्था की दृष्टि से दोनों देश एक 


रिजव बेक को स्थापना स्ण्प्‌ 





ल-विधान में संशोधन करके अब बन व्यवस्धा करन दी ग? है कि बीस हजार 
रुपए से अधिक का कोई भी दोयर-होलइर नहीं माना जा सकता । देक की 
पजा, सेण्ट्ल बाड की सिफारिश और व्यवस्था एका सभाओं की सिफारिश 


से घटाई-बढ़ाई जा सकती है। सेण्ट्रल बोई के लिए जरूरी है कि सिफा- 
रिश् करने से पहले भारत-सरकार की अनमतति प्राप्त कर ले। पूजी के 
अलावा बक के पास पांच करोड़ का रिजवे भी है । शेयर-होल्डरों को जा 
डिविडे ड या मुनाफा मिल सकता है वह सरकार द्वारा ३॥ प्रतिशत नियत 
है । उतना दे देने पर बचत होने की सूरत में उसका एक हिस्सा वे बन्‍-ह्री न्डर 
को मिलेगा और बाकी सरकार ले छेगी । 
बंक का संचालन और प्रवन्ध डाइरेक्टरों के सेण्टल बोई-द्वारा होता है । 
इसके १६ सदस्य होते हैं; यथा (क) एक गवर्नर और दो हिप्टी गवर्नर, 
जो भारत-सरकार हारा न्यिक्त होते है; (ख ) चार डाइरेक्टर,जिन्हें भारत- 
सरकार मनोनीत करती है; (ग) आठ डाइरेबटर, जो शेयर-होल्डरों का 
प्रतिनिधित्व करते हें--बम्बई, कलकत्ता और दिल्‍ली की ओर से छः: और 
मद्रास तथा रंगून की ओर से दो; (घ)एक सरकारी अफ्सर, जिसे भारत- 
सरकार मनोनीत करती हैँ। सेणप्ट्ल बोई के अलावा पांच छोकल बोडे 
हैं--प्रत्येक प्रांत या प्रदेश के लिए एक। इन लोकल दोर्डो के कुछ सदस्य 
शेयर-होल्डरों द्वारा निर्वाचित होते हैं, और वुछ सेण्ट्रल बोर्ड-द्वारा मनोनीत । 
लोकल बोर्डों का काम है सेण्ट्ल बोर्ड को सलाह देता और जो जिम्मे- 
वारी उसके द्वारा सौंपी जाय उसे पूरा करना । 
बेंक का सर्वोच्च पदाधिकारी या कर्मचारी उसका गवनेर है जो सेंट्रल 
बोर्ड का अध्यक्ष भी है । गवर्चर और डिप्टी गवर्नर भारत-सरकार-द्वारा 


ही क्षेत्र समझे जायेंगे और व्यवस्थापक का पद भारतवर्ष की रिजर् 
बेंक को प्राप्त होगा । 

बर्मा पर. जायान का आधिपत्य हो जाने से पहले एक रजिस्टर 
रंगन में भी रखा जाता था। इस समय बर्मा की मद्राप्रणाली जापान 
के अधीनस्थ ओर देशों की-सो हो चली हे । 
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प्रायः पांच साल के लिए नियुक्त होते हें। बेंक का हेड ऑफिस--जिसे सेण्ट्रल 
ऑफिस कहते हे--बम्बई में है, और इसके कई विभाग हैं । गवर्नर को 
कुछ समय कलकत्ते में भी बिताना पड़ता है। 

रिजर्व बेंक का कार्यक्षेत्र काफी विस्तृत है, पर मोदे तोर पर वह दो 
हिस्सों में वांठा जा सकता है। नोटों के प्रसार का काम अब सरकार 
स्वयं नहीं करती; उसने इसे रिजवे बेंक को सौंप दिया हैं। नोठ-प्रसार- 
विभाग को रिजर्व बेंक का अत्यन्त महत्वपूर्ण अंग समझना चाहिए। इसका 
दूसरा बड़ा अंग या विभाग बेंकिंग व्यवसाय से सम्बन्ध रखता है। एक 
का हिसाब-किताब दूसरे से बिलकुल अछग रहता है। बेंक को अपने इन 
दोनों विभागों का तलूपट प्रति सप्ताह सरकार के पास भेजना पड़ता है 
और वह कुछ पत्रों में प्रकाशित भी होता हैं। ३१ दिसंबर १९४३ का तलूपट 
इस प्रकार था:--- 


नोट-प्रसार-विभाग 


र्पया 
बेंकिग-विभाग में नोट ९५,५९,७२,०००५० 
चलन में नोट ८४०,८०,१६,००० 


जोड़ ८५०,३९,८८,००० 


नोटों की पुश्ती करनेवाली चीजें :-- 

(क) सोना और सोने के सिक्‍के-- 
(१) भारतव् में ड४४,४१,४३,००० मैं 
(२) भारतवर्ष के बाहर *०९९०- 


*रिजव में इतना ही सोना बरसों से चला आ रहा है । नोट-प्रसार 


के लिए अभी तक वही पुरानी दर मुकरंर हें--अर्थात्‌ १ तोला 
'सोना -- २१७) १०. 


जुटा अंक 


रिजय बंक की स्थापना 


स्टलिंग में अदा होनेवाली 
सिक्‍्यूरिटीज या सरकारी कागज 


(ख) रुपए 
रुपए में अदा होनेवाली 
सिक्यूरिटीज या सरकारी कागज 
जोह 
वेंकिंग विभाग 
देनदारी-- 
पंजी 
रिजवे फण्ड 
डिपॉजिट 
(क) सरकारी 
(१) भारत-सरकार 
(२) बर्मा-सरकार 
(३) दूसरी सरकारी रकम 
(ख) बेंकों के 
(ग) ढूसरों के 
चुकनेवाले बिल 
दूसरी देनदारी 


सम्पत्ति--- 

नोट 

रुपए 

रेजगारी 

हुंडियां--जो खरीदी या डिस्कूट की गई 
(क) देशी 


भ9्द 


२५3 
3३४,८३,९६,००० 
हप पभ् 
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(ख) विदेशी > ०३०७३ 
(ग) सरकारी ट्रेजरी बिरुू ३,२५,००० 
रोकड़ जो विदेशों में हे १२०,६०,००,००० 
सरकार को दिया गया कर्ज २६,००,००० 
दूसरों को दिए गए कर्ज १८,७५,००० 
जो रकम शेयरों में या और चीजों में लगी हुई हें ७,६८,५३,००० 


दूसरी सम्पत्ति ३,२५,३३,००० 


- १४९२१,८९१,११,००० 

नोट-प्रसार का जो काम पहले सरकार खुद किया करती थी 
वह अब रिजर्व बैंक के जिम्मे है। हां, बेक-द्वारा निकाले गए नोटों के 
भुगतान की गारण्टी सरकार ने दे रखी है। इस काम के सुचारु रूप से 
सम्पादन के लिए भारतवर्ष छः सर्कलों में विभकत है, यथा--कलकत्ता, 
कानपुर, लाहौर, बम्बई, कराची और मद्रास । 

ऊपर नोट-प्रसार विभाग का जो तलपट दिया गया है उसमें नोट- 
सम्बन्धी देनदारी ८ अरब ५० करोड़ ३९ लास ८८ हजार रुपए की दिखाई 
गई है--अर्थात्‌ उस तारीख को इतने रुपए के नोट खड़े थे और इनमें से प्रायः 
साढ़े नौ करोड़ के नोट बेंक के अपने बेंकिंग-विभाग में थे। जब चलन में नोटों 
का परिमाण दताया जाता है तब ऐसे नोटों को छोड़ कर । हां, सरकारी खजाने 
में या दूसरी बेंकों के पास जो नोट होते हैं वे शामिल कर लिए जाते 
हू] 

नोटों की पुएती के लिए बेंक के रिजबे या कोष में जो धन है उसमें 
सबसे पहली चीज हैं सोना । इस समय जो कुछ सोना है वह इसी देश में , 
है, अम्यत्र नहीं। पृश्ती के लिए जहां सोना प्रायः ४४॥ करोड़ का था 
वहां स्टलिंग सिक्‍यूरिटीज थीं प्रायः ७३५ करोड़ की | इधर लड़ाई छिड़ने 
के बाद भारत-सरकार ने एक रुपए के नोट जारी किए हैं। ये नोट भी 
तलपट के “रुपए में शामिल हैं ---अर्थात्‌ कुछ ह॒द तक नोटों की पुश्ती 
नोटों से ही की जा रही है । 


रिजवे बंक की स्थापना श्ष्र्‌ 


वर्तमान अवस्था में मुद्रा-सम्बन्धी विस्तार या संकोच करने का 
उपाय है नोटों का परिमाण बढ़ा या घटा देना--और यह इस प्रकार 
किया जा सकता है 

अगर पुद्ती के लिए रुपए (जिनमें एक रुपए के नोट भी झामिल हैं) , 
सोना या किसी प्रकार की सिक्‍यू रिटीज (कागज ) बढ़ा दी जाये और दूसरी 
ओर उतने नोट जारी कर दिए जायें, तो यह मृद्रा-सम्बन्धी विस्तार होगा। 
जब रिजवे बैक को ऐसा विस्तार करना होता है तब वह अपने बेकिग- 
विभाग से सिक्‍्यूरिटीज को उठा कर नो5-प्रसार-विभाग में डाल देती है 
और उसके मह्दे नोट जारी करके वेकिंग-विभाग को दे देती है । इसके 
लिए यह भी किया जा सकता हूँ कि नए ट्रेजरों विछ निकाल दिए जाये 
और उनके मह्े नोट जारी कर दिए जाय॑ँ। ये ट्रेजनी वि बैक की निजोरिय 
में पड़े रहेंगे और जो नोट जारी होंगे उनकी पृच्ती करेंगे। जब मद्गा-सम्बन्धी 
संकोच करना होता है तब बंक नोट-प्रसार-विभाग से सिल्टरिटीज को 
उठाकर बे किग-विभाग में डाल देदी है और उस विनाग से जो नोट मिलते 

उन्हें रह कर देती हं--क्योंकि नोट-प्रसार-विभाग में सिक्‍क््यरिटीज की 

जगह नोट नहीं रखे जा सकते ! यह भी हो सकता हे कि सरकार ट्रेजरी 
बिलों का भुगतान कर दे और इस प्रकार नोठ-प्रसार-विभाग में जो नोट 
आवें वे रद्द कर दिए जाय--अथात म॒द्रा सम्बन्धी संकोच या कमी पैदा कर 
दी जाय । पहले करेन्‍्सी और बेंकिग-सम्बन्धी सूत्र अलग-अलग हाथों में 
थे। करेन्‍्सी का काम स्वयं सरकार देखा करती और जहां तक बेकिंग का 
सरोकार है वह इम्पीरियल बक से अपने साधन का काम लेदी। अब 
परिस्थिति भिन्न है । सारे सूत्र रिजवे वेंक के हाथ में आ गए हें। 
करेन्सी, एक्सचेंज, बेंकिग---इन सबसे सम्बन्ध रखनेवाली सरकारी रीति 
को क्रियात्मक रूप उसीके द्वारा मिलता हूँ । प्रवन्ध-सम्बन्धी जहां पहले 
अनेकता थी वहां अब एकता है, और इस एकता के कारण अब व 
समन्वय हो चला हे जिसका पहले अभाव-सा था । 

ऊपर संक्षेप में बताया जा च॒का है कि करेन्‍सी के क्षेत्र में रिजरे बैंक 
के कतेव्य क्या हें। यहां बेकिंग के क्षेत्र में उसके कर्तव्य का दिग्दर्शन कराना है। 


ह्‌ 
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रिजवं बेक वास्तव में बेकों की बेंक हँ--इस सारे व्यवसाय की उस 
धुरी या मेरूदण्ड समझिए | देश में जितनी ऐसी बेंकें हें जो कुछ महत्व 
रखती हैं और जो रिजवे बेंक की सूची या शेड़्ल में दाखिल हो चुकी हें-- 
उन सबको एक निश्चित रकम इसके पास रखनी पड़ती है । वह रकम क्‍या 
होगी, यह प्रत्येक बेंक की अपनी देनदारी पर निर्भर हें । अगर देनदारी 
ऐसी है कि पावनेदार के तलब करते ही चुका देनी चाहिए तो उसे उस देन- 
दारी का कम-से-कम ५ प्रतिशत रिजवं बैंक के पास जमा रखना होगा । 
और अगर देनदारी चुकाने के लिए समय या मुद्दत मिलने को गुंजाइश 
है तो उस बेंक को पांच की जगह दो प्रतिशत ही जमा कराना होगा। 
रिजवे बंक का जो तलूपट ऊपर दिया गया हे उसमें बैंकों के डिपॉजिट' 
प्रायः ९० करोड़ हैं। इसमें खास कर वह रकमें शामिल हें जो शेड्ल्ड 
बेंकों को--अपनी-अपनी देनदारी के अनुसार---रिजवं बेक के पास जमा 
करानी पड़ती है । और बेंकों की तरह रिजवं बैक व्याज १र डिपॉजिट 
नहीं ले सकती । उस प्रतिबन्ध का उद्देश है उसे दूसरी बेंकों की प्रति- 
योगिता करने से रोकना । इस प्रकार रिजदे बेंक के पास डिपॉजिट रखना 
इन बैंकों के लिए अपनी हिफाजत का बीमा हैं। गाढ़े समय में किसी भी बेंक 
को कज के रूप में मदद के लिए रिजवे बेंक के पास दौड़ना पड़ेगा और 
उसके पास डिपॉजिट के रूप में जितना अधिक धन जमा होगा उतना ही 
अधिक वह सहायतार्थियों की सहायता कर सकेगी । 

यहां शेंडल्ड” या तालिकान्तर्गत बैंकों के विषय में कुछ और कहने 
की आवश्यकता है । 

जब से रिजव बेंक की स्थापना हुई,यहां की बेंकें दो श्रेणियों में विभक्त 
हो चली हँ--एक तो वे, जो रिजर्व बेंक की तालिका के अन्तर्गत हैं, दूसरी 
वे जो उसके बाहर हैं। कोई भी बेंक--कुछ खास शर्तें प्री करने पर-- 
तालिका में दाखिल हो सकती है । एक झाततें यह है कि वह ब्रिटिश भारत 
में काम-काज करनेवाली कम्पनी हो, दूसरी शर्त यह कि उसके पास कम- 
से-कम पांच लाख रुपए की पूंजी और रिजव हों। ऐसी बेंकों की संख्या 
३१ मार्च १९४१ को ६४ थी। इनमें ५ वर्मा में काम करनेवाडी बेरके थीं। 
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सबसे बड़ी शेहल्ड बंक इम्पीरियल 
अपना स्थान है । कभी यह इस सेप्ट्रल बैंक होने का हौसला रखती 
थी। आज भी यद्व कई कामों में एजेण्ट की हेसियत से रिजर्त बैक का प्रति- 
निधित्व करती है । इसके बाद विदेशी एक्सचेंज बकों का नम्बर हैं । 
इनकी संख्या २० है, और ये मुख्यतः विदेशी हंंडियों के लेन-देन का 
काम करती हूं | इनके बाद आती हे इस देद्य की पांच बड़ी बेके. जिनके 
नाम --सेण्ट्रल बेक आँव इण्डिया, बेक आँव इशण्द्िया, इलाहाबाई बेक 
बंक आँव्‌ वड़ोदा, और पंजाब नैज्यनल बेक : इनमें प्रत्येक की ज्यह-जगह 
शाखाएँ हैँ और प्रत्येक के पास पांच करोड़ से अधिक डिपॉजिट हैं । बाकी 
वेकों का नम्बर इन सबके वाद आता है और इनमें कुछ तो बड़ी है, पर कुछ 
बहुत ही छोटी या साधारण । 

अब रिजर्व बेंक और शेडलड बकों के बीच के सम्बन्ध पर एक नजर 
डालनी है । 

प्रत्येक शेडल्ड बेक को रिजव बेंक के पास अपनी देनदारी के हिसाव 
से डिपॉजिट रखना पड़ता है, यह बात ऊपर वताई जा चुकी हैं। इसका 
असली उहदेश यह नहीं कि सर्वेसाधारण का जो रुपया शेडह्ड बेकों के पास 
जमा हे उसे सुरक्षित किया जाय ; क्योंकि दो या पांच प्रतिशत के हिसाब से 
डिपॉजिट लेने से वह उद्देश पूरा होने का नहीं । उद्श् दरअसल यहू हूँ कि 
रिजव बेक को इस देश की बंकिंग प्रणाली या बेकिंग व्यवसाय पर कुछ 
नियंत्रण रखने का अधिकार दिया जाय । प्रत्येक शेडल्ड बेंक के लिए यह 
जरूरी हैं कि बह भारत-सरकार को तथा रिजवं बँक को अपनी स्थिति से 
अभिन्न रखे। इसके लिए उसे प्रति सप्ताह (और अवस्था-विशेष में प्रतिमास ) 
निर्दिष्ट प्रकार से तैयार करके अपना एक तलपट भेजना पड़ता है । न भेजने 
पर रिजवें बेंक को अधिकार है कि वह उस बेंक के और उसके संचालकों के 
विरुद्ध मुनासिब कारेवाई करे। 

पर रिजवं बेक शासक होने के साथ सहायक भी है। शेड्ल्ड बेकों के 
लिए कानन ने यह स॒विधा कर दी है कि जरूरत पड़ने पर वे रिजव बेंक से 
कर्ज ले सकती है। यह कर्ज उन्हें कुछ खास तरह की सिक्‍्यूरिटीज और 


बेक है । बंकिग क्षेत्र में इसका खास 
की पर ्क 
प्ट 
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हुंडियों के पेटे मिल सकता है । पर रिजवं बेंक कर्ज देते समय यह भी देख 
लेगी कि कर्ज मांगने या लेनेवाली बेक कंसे कामों में रपया लगाती है और 
उसकी नीति-रीति कैसी है । रिजवं बेक जिस रेट या दर से निर्दिष्ट प्रकार 
की हुंडियों को डिस्कूट कर सकती हूँ वह बेक-रेट कहाती हैं। बेंक-रेट 
घटाने-बढ़ाने का रिजवें बेंक को अधिकार हैं । कुछ समय से यह ३ प्रतिशत 
चली आती हैं। सराफ के बाजार पर नियंत्रण करने के लिए उसके हाथ में 
यही बेक-रेट खास अस्त्र हैं। पर नियंत्रण के लिए इस अस्त्र का प्रयोग वह 
विशेष रूप से तभी कर सकती हूँ जब बाजार में रुपए की टान या तंगी हो 
और शेडल्ड बेंकों को कर्ज के लिए उसका दरवाजा जोर से खटखटाना पड़े 
जब से रिजरव बेक की स्थापना हुई, ऐसी अवस्था कभी उत्पन्न नहीं हुई है । 
रिजवं बेंक और उपायों से भी कुछ हद तक बाजार पर हुकूमत कर सकती 
हैं। जब वह ट्रेजती बिल बेचने चलती है तब बाजार से रुपए खेंच 
लेती है; जब वह स्टलिंग खरीदने चलती है तब बाजार में और रुपए 
डाल देती है। मुद्रा-सम्बन्धी इस धटा-बढ़ी का असर बेंकिंग व्यवसाय पर 
पड़े बिना तहीं रह सकता । 

जो बेकें रिजवे बेंक की तालिका के बाहर हैं उनकी स्थिति से भी वह अपने 
को अभिन्न रखती है और उन्हें मृनासिब सलाह देने को तैयार रहती है 
एक जगह से द्सरी जगह रुपया भेजने के लिए, रिजवे बेंक ने इनमें से कुछ 
खास वेंकों के लिए रियायती दर कर रखी है । 

बैंकों की बेंक होने के अलावा रिंजव बेंक सरकार की भी बेंक है। इस 
हैसियत से वह भारत-सरकार और प्रांतीय सरकारों का रुपया जमा रखती 
है (जहां न तो रिजवं बेंक की कोई शाखा है न उसके ऐजंट इंपीरियल बेंक 
की, वहां सरकारी रुपया उसके अपने खजालने में रहता है), उनके आदेशा- 
नुसार भुगतान करती है, उतकी ओर से कर्ज लेती या चुकाती है और 
थोड़े समय के लिए उन्हें कुछ रुपए की जरूरत आ पड़ी तो इसे पूरा करती 
है। सरकार के लिए स्टलिंग खरीदने का काम भी रिजव बैंक ही किया 
करती है । साधारण बेकिंग काम करने के लिए रिजवं बैंक को कोई पुरस्कार 
नहीं मिलता, पर साथ ही, वह सरकार को उस रुपए पर कुछ भीः ध्याज 
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देने के लिए बाध्य नहों जो उसके पास जमा रहता है । पर सार्वजनिक 
कर्जे-सम्बन्धी काम करने के लिए उसे सरकार से पूरस्कार या कमीशन 
मिलता है | 

विभिन्न आशथिक विययों पर--खास कर सार्वजनिक करू छेले समब--- 
भारत-सरकार और प्रांतीय सरकार रिजव बेंक से सलाह मांगा करती 
हैं, और सलाह देने से पहले रिजव बैंक प्रत्येक विषय प्र व्यापक दृष्टि से 
विचार कर लेती है । 

रिजर्व बेंक का एक खास विभाग किसानों के कर्ज से सम्बन्ध रखने 
वाली समस्या के हल के लिए है। इस देश के लिए यह 5४न कितना 
महन्वपू 4 है यह बताने की आवध्यकता नहीं। रिजये वकन्डारा साड 
विषय की समीक्षा-परीक्षा की गई है और यह ऐलान किया गया है कि 
अगर सहकारी या कोऑपरेटिव बेंकें हमारी शत पूरा कर सकते ह्द्तों 
हम उन्हें उबार देने को तयार हें । 

रिजवं बैंक की जिम्मेवारियों में एक का सम्बन्ध एक्सचेंज को १८ पँस 
के करीब टिकाए रखने से है। इसके लिए वह कूछ निदिष्ट सीमा के भीतर 
स्टलिंग की खरीद-विक्री करने को बाध्य हैं। जब स्टिंग बेचेनी तब 
१७८६ पेंस से नीची रेट से नहीं--अर्थात्‌ एक्सचेंज इसस नीचे नहीं 
जा सकता । जब स्टिंग खरीदेगी तब १८६ रेस से ऊंची रेट से नहीं-- 
अर्थात्‌ एक्‍्सवेंज इससे ऊपर नहीं जा सकता । 

साधन-सम्पन्न होते हुए भी रिजर्व बैंक को कानूनी मस्यदि के भातर 
चलना पड़ता है और वह॒ अपने साधनों का उपयोग केवल कमाई की 
दष्टि से नहीं कर सकती । उसे अपने घन को बराबर एस रूप म रखना 
पडता हैं कि आवश्यकता पड़ने पर उसे शीघर-से-शी घर, बिना नुकसान उठा 
मद्रा में परिणत कर सके | जो औरों की हिफाजत के लिए हैं उसे अपनी 
हिफाजत का सबसे पहले ध्यान रखना पड़ता हे । 


१ 
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३ सितम्बर १९३९ को--प्रथम महासमर छिड़ने के प्रायः २५ वर्ष 
बाद--द्वितीय महासमर की आग धधक उठी और उसकी लपट में इस देश 
को फिर आ जाना पड़ा। उस आग में भारतीय धन-जन की काफी बड़ी 
आहति पड़ चुकी है, और अभी पता नहीं कि हमें इस आहति को कब तक 
जारी रखना पड़ेगा । कहा गया है कि हमारा यह त्याग यक्ञ-कुंड में होम- 
द्रव्य डालने के समान फल-प्रद होगा। इसमें कहां तक सचाई है, यह भविष्य 
ही बता सकता हैं । 

अभी तक हमारे त्याग का सबसे बड़ा नतीजा यह हुआ है कि जहां 
हम इंगलेण्ड के कर्जदार थे वहां अब साहकार बन गए हैं। पर इसका यह्‌ 
अथ नहीं कि हमारी सुख-समृद्धि बढ़ गई है या हमारी दीनता-हीनता कम 
हो गई हैँ। साहुकार होते हुए भी हमें खाने-पीने को--पहनने को पहले से 
कम मिल रहा हूँ | इस अभाव के श्रश्न ने इधर कहीं-कहीं बड़ा ही भीषण 
रूप धारण कर लिया हूँ | कागजी जमा-खर्च से हम साहकार जरूर 
साबित होते हैं, पर इस साहुकारी की बुनियाद हमारी फाकाकशी हें--- 
अर्थात्‌ स्टलिंग के रूप में हम जो धन जमा कर सके हैं वह पेट काट कर । 
उस स्टिंग के सम्बन्ध में तरह-तरह के प्रश्न उठ रहे हं--तरह-तरह की 
आशंकाएं हो रही हैं। पर उनकी आलोचना से पहले कुछ और घटनाओं 
का उल्लेख आवश्यक है । 

महासमर छिड़ते ही सोने के मकाबिले स्टलिंग का विनिमय-मल्य 
नीचे गिर पड़ा। अगस्त में हुंडी की दर ४.६८ डॉलर के आसपास थी। 
सितम्बर में सरकार को यह दर ४.०३ के आसपास बांध देनी पडी। रून्दत 
में सोने का बाजार २ से ४ सितम्बर और बम्बई में ४ से ७ सितम्बर तक 
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बन्द रहा। ५ सितम्बर को इंगलेण्ड में सोने को खरोद-विक्रो की मनाई 
कर दी गईं। भारतवर्ष में यह नियम कप दिया गया कि बिना रिजवे वेक 
से लाइसेंस आप्त किए कोई भी सोने को न तो बाहर से यहां मंगा सकेगा 
और न यहां से बाहर भेज सकेगा। देश के भीतर सोने की खरीद-विक्री 
पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं किया गया। तब से यहां सोने के दाम 
पर सामरिक घटताओं के (जिनमे आज्ाएं और आशंकाएं भी झामिल हैं ) 
असर पड़ते रहे हे और उनके अनसार वह घटता-बढ़ता रहा है। मुख्य 
बात यह है कि आयात और निर्यात-सम्बन्धी नियंत्रण के कारण यहां का 
बाजार बाहर के बाजार से पृथक-सा हो गया है । अब यह आवश्यक नहीं 
कि बम्बई में सोने का दाम लन्‍्दन या न्यूयार्क के दाम का अनुसरण करे | 
एक ओंस खालिस सोने का दाम लन्दन में १६८ शिलिंग और न्यूवार्क में 
३५ डॉलर चला आ रहा है । पर यहां भारतवर्ष में दाम उत्तरोत्तर बढ़ता * 
ही गया है । बम्बई में इधर ऊंचे-से-ऊंचा दाम इस अकार रहा है :-- 


फी तोला 
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चांदी का दाम भी बढ़ता हीं गया है। उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि इस 
प्रकार हुई है:-- 





पुस्तक छपते-छपते (दिसंबर, १९४३ ) बाजार में कुछ मनन्‍्दी आ गई 
है और सोने-चांदी के दाम गिरने रंगे हैं। २३ दिसंबर को दाम थे-- 
सोना ७०॥) और चांदी ११३॥ )। इसका एक कारण तो रिजवे बंक 
की बिकवाली है, दूसरा लोगों की यह घारणा है कि महासमर का 
अन्त अब दूर नहीं है । 
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बम्बई में १०० तोले का ऊंचे से ऊंचा दाम 


रूएण आ० पा० 
१९३८--३९ 3: आम 
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१९४ १---४२ ९६-.. ८-० 
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सोने की तरह चांदी का विदेशी व्यापार भी नियन्त्रित हे। इसलिए 
अब यह जरूरो नहीं हैँ कि न्‍्यूया्क के बाजार की घटा-बढ़ी के अनुसार ही 
' बम्बई के बाजार में भी घटा-बढ़ी हो । 

और सोने की तरह चांदी को भी लोग धरोहर के रूप में रखने लगे हैं । 
लड़ाई-जै से समय में उनका सोने-चांदी को ऐसी तरजीह देना अस्वाभाविक 
या आश्चर्य जनक नहीं कहा जा सकता । पर जहां एक ओर चांदी को मांग 
बढ़ गई है वहां दूसरी ओर उसकी आमद कम हो गई है। और भारत- 
सरकार ने लन्दन में चांदी बेचकर यहां उसकी और भी कमी पैदा कर 
दी है। इन सब कारणों से दाम इतने ऊँचे हो रहे हें । 

भारत-सरकार-द्वारा लन्दन में चांदी को बिक्रों का ऊपर उल्लेख 
हो चुका है । उसके सम्बन्ध में कुछ और कहना आवश्यक ब्रतीत होता है । 

लड़ाई शुरू होने से पहले ही लन्दन में चांदी के बाजार में तेजी आ 
गईं थी और जो दाम १० जुलाई १९३९ को १६३६ पेंस था वह २५ 
अगस्त १९३९ को २०४६ पेंस हो चला था। चांदी मिलने में कठिनाई 
होने लगी और दाम ऊपर चढ़ने लूगा। ऐसे मौके पर भारत-सरकार नें 
लन्दन में हमारी चांदी बेचना शुरू किया। ऊंचे-से-ऊंचा दाम २३॥ पेंस 
रखा गया। इससे इंगलेण्ड को बड़ी सहायता पहुंची । सिक्कों की ढलाई 
और औद्योगिक कामों के लिए जब बाजार में काफी चांदी नहीं मिलती 
तब भारत-सरकार अपनी चांदी बेचकर वह कमी पूरी कर देती और दाम 
२३॥ पेंस से ऊपर न उठ पाता। इंगलेण्ड के उपकारार्थ इस प्रकांर हमारी 
कितनी चांदी बेंच दी गई इसका हमें आज तक ज्ञान भी न हो सका। 
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१९४२ में फेडरेशन आव्‌ इण्डियन चेम्ब्स [भारतीय व्यापारी- 
महासभा ) ने इस प्रकार की बिक्री का विरोध करते हुए सरकार को एक 
आवेदन-पत्र भेजा था, जिसमें लिखा था कि 

_फेडरेशन की कमेटी को यह मालूम नहीं कि चांदी की बिक्री के 
बारे में भारत-सरकार और ब्रिटिश-सरकार के बीच क्या समझौता हों 
चुका है । इस विषय में स्वसाधारण को कुछ भी बताया नहीं जाता और 
सारो कारंवाई गुप्त रखी जाती है। कमेटो को इस बात का भी पता नहीं 
कि भारत-सरकार रन्दन में जो चांदी वेचनी है वह २३॥ पेंस की दर से 
ही या उससे नोचे दाम में भी । अच्छा होता अगर सरकार स्पष्ट और 
प्रामाणिक रूप से यह बता देवी कि कितनी चांदी इंगलैण्ड को बेची जा 
चुकी है, और किस दाम में । 

'युद्ध-सम्बन्धी उद्योग-धन्धों में चांदी का उपयोग अनिवार्य-सा हो 
गया है, इसलिए इंगलेण्ड तथा दूसरे मित्र-राष्ट्रों को इसकी जो सख्त जरूरत 
है उसे महसूस करते हुए भी हम यह कह देता चाहते है कि जब उस चांदी का 
दाम और भी ऊंचा मिल सकता हैँ तब उसे इतने नीचे दाम में बेच देना 
इस देश को सम्पत्ति को लटठा देना है । 

“हमारी मृद्राषप्रणाली में चांदी का विशेष स्थान रहा है। इधर 
सरकार ने रुपए में चांदी की मात्रा १६ से घटा कर $ कर दी हूँ । रुपए 
में अब तक जनता का जो विश्वास चला आया हैं उसको इस कार्रवाई से 
आघात पहुंचने की सम्भावना है । आज नहीं तो करू सरकार को इस 
विषय पर पुनविचार करना पड़ेगा और रु१ए में चांदी की मात्रा बढ़ाकर 
फिर वही ६३ करः देनी पड़ेंगी। इप्त दृष्टि से भी यह आवश्यक हैँ कि 
सरकार के पास जो कुछ भी चांदी हो उसे वह बचाकर रखे. या किसी मित्र- 
राष्ट्र के हाथ बेचना आवश्यक भी हो तो ऐसे दाम में बेच कि लड़ाई के बाद 
जब बाजार में चांदी खरीदनी पड़ें तब उसे किसी तरह का घाटा न हो । 

अमेरिका में चांदी का दाम १० जुलाई १९३९ से प्राय: ३५ सेण्ट 
(फी ऑंस -खालिस चांदी) चला आ रहा था। १५९४२ में अमेरिका का 
मेक्सिको से चांदी के दाम के बारे में नया समझोता हुआ। इसके फल- 
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स्वरूप ३१ अगस्त से अमेरिका में सरकार-द्वारा चांदी की खरीद की दर 
४५ सेण्ट कर दी गई। जब वहां दर इतनी ऊंची हो चली तब भारत-सरकार ने 
लन्दन में चांदी बेचना बन्द कर दिया । इधर अमेरिका से इंगलेण्ड को चांदी 
उधार मिलने रूगी है और लन्‍्दन में दाम वही २३॥ पेंस चला आ रहा है। 

चांदी के सिक्कों का चलन इधर बराबर कम होता गया हैं और 
आजकल नहीं के बराबर रह गया है। सरकार-द्वारा सिक्के गला-गला 
कर चांदी की विक्री और लड़ाई के जमाने में लोगों का सिक्‍कों को 
धरोहर के रूप में रख लेना--इन दो कारणों से ऐसी स्थिति हुई 
है। १९२५ के लगभग चलन में चांदी के रुपयों की संख्या प्रायः दो 
अरब समझी जाती थी। पन्वदह साल बाद का तखमीना था प्रायः 
१ अरब । १९४० में कई साल बाद रुपयों की ढलाई फिर शुरू हुई और 
नए सिक्‍के में चांदी की मात्रा १६५ से घटाकर ९० ग्रेन कर दी गई। 

विभिन्न देशों के बीच व्यापारिक संग्राम के सिलसिले में एक्सचेंज- 
सम्बन्धी नियन्त्रण का उल्लेख हो चुका है । लड़ाई छिड़ने पर भारत-सरकार 
ने भी इस प्रकार का नियन्त्रण आरम्भ कर दिया । इसके लिए उसने रिजवें 
बेंक को आवश्यक अधिकार दे दिए और रिजवे बेंक को इस विषय में प्रायः 
बेक आव्‌ इंगलेण्ड की नीति-रीति का अनुसरण करना पड़ा । 

आखिर यह नियन्त्रण हें क्या ? 

मोटे तौर, पर इसका अभिप्राय यह हैँ कि विदेशी मुद्रा में हमें जो भुग- 
तान मिलता है वह हम सरकार के हवाले कर दें और विदेश में भुगतान 
करने के लिए हमें जिस रकम की जरूरत हो वह हम सरकार से हासिल करें। 

साधारण समय में जब इस प्रकार का कोई नियन्त्रण नहीं होता तब 
इस प्रकार के भुगतान के लिए कोई सरकार का दरवाजा नहीं खटखटाता । 
बाजार में ही हुंडियों की खूरीद-बिक्री के जरिए सब भुगतान हो जाते हैं । 
पाट या टाट बेच कर अगर किसीने कुछ मार्क या डॉलर प्राप्त किए हैं तो 
वह उस रकम को बेंक के हाथ बेच देता है और उसके बदले यहां रुपए ले 
लेता हैं। जिसको आयात वस्तुओं का दाम चुकाने के लिए मार्क या डॉलर 

| चाहिए वह बेंक को रुपए 'देकर बदले में मार्क या डॉलर हासिल कर छेता 
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है। पर मुद्राओं के विनिमय की दर निर्वारित कर देने के बाद सरकार 
यथा रिजर्व बैंक इस विषय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती और 
मुद्राओं की अदला-बदली या खरीद-विक्री अनियंत्रित तथा अवाधित रूप 
से हुआ करती है । 

पर असाधारण समय में--विद्येषतः ऐसे महासमर के समय में--यह 
स्थिति नहीं रह सकती । कई कारणों से सरकार के लिए इस विनिमय को 
नियन्त्रित करना--इसपर प्रतिबन्ध लंगाना---आवश्यक हो जाता हू | आधु- 
निक लड़ाई जिन उपायों से लड़ी जाती है उनमें आ्थिक व्यवस्था या योजना 
का बहुत ऊंचा स्थान है । इस व्यवस्था या योजना के लिए बड़ी तैयारियां 
करनी पड़ती हें--वड़ी बंदिशें बांधती पड़ती हैँ । सामान जटाने में जो 
पिछड़ गया, समझ लीजिए, उसकी हार हो चुकी । और इतने बड़े पैमाने 
पर सामान जूटाना कोई आसान काम नहीं । यथाससव एक देश को दूसरे 
से सहायता लेनी ही पड़ती है--जिसका अर्थ है कि उनके बीच लेन-देन के 
भूगतान के लिए मुद्राओं का विनिमय अनिवार्य हो जाता हैं । 

पर यह विनिमय पहले की तरह अनियंत्रित रूप से होता रहे तो कोई 
भी देश अपनी आर्थिक स्थिति को अपने काबू में नहीं छा सकता। इंगलेण्ड 
का उदाहरण देते. है । उसे अमेरिका में तरह-तरह के सामान खरीदने के 
लिए डॉलर चाहिए । ऋण लेने की बात छोड़ दी जाय तो डॉलर प्राप्त करने 
का प्रधान उपाय यही हो सकता है कि जिन लोगों ने वहां माल बेच रखा है 
और जिन्हें वहां की मुद्रा में मुगतान मिला है उन्हें अपने डॉलर सरकार के 
हवाले कर देने को मजबूर किया जाय । अगर ऐसा नहीं होता तो वे अपने 
डॉलर बाजार में बेच देंगे और इनका संभवत: ऐसा उपयोग होगा जिसे 
राष्ट्रीय दृष्टि से दुरुपयोग कहा जा सकता हैं। हो सकता हैँ कि काई पैलवाला 
अपना पैसा इंगलेण्ड से उठा कर अमेरिका ले जाना चाहता था और उसने 
स्टिंग देकर इन डॉलरों को खरीद लिया। हो सकता है कि किसी व्यापारी ने 
अमेरिका से कुछ ऐसा माल मंगा रखा था जो अमीरों के ठाटबाट को और भी 
बढ़ाने वाला था और उसने इन डॉलरों को खरीद कर अपना देना चुका दिया। 
हो सकता है, कोई शख्स सैर-सपाटे के लिए अमेरिका जाना चाहता थाया 


शा 
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वहां पहुंच चुका था और उसने स्टलिंग के बदले उन डॉलरों को लेकर उनका 
मनमाना उपयोग किया | हर हालत में नतीजा यह हुआ कि नियन्त्रण न 
होने के कारण वे डॉलर सरकार को न मिल सके---उनसे उस आवश्यकता 
की पूर्ति न हो सकी जो सरकार महसूस करती थी--और उलछटा उनका 
उपयोग ऐसे काम में हुआ जो युद्ध-त्रयास की सफलता की दृष्टि से अवां- 
छनीय था । 

नियन्त्रण क्‍यों आवश्यक था, यह हमारे पाठक समझ गए होंगे। 
अब उसके रंग-ढंग के बारे में कुछ कहने की जरूरत है । 

नियन्त्रण का श्रीगणेश इस नियम से हुआ कि अब एक्सचेंज--अर्थात्‌ 
विदेश्ञी मुद्रा में भुगतान की रकम - की खरीद-बिक्री कुछ खास बेंकों की ही 
सार्फत हो सकेगी। ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत कनाडा, न्यूफोंडलैण्ड 
और हांगकांग के डॉलरों को छोड़ और मुद्राओं के विनिमय या खरीद- 
बिक्री पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया। पर साम्राज्य 
के बाहर की मुद्राओं के सम्बन्ध में यह नियम कर दिया गया कि वे उन्हींको 
प्राप्त हो सकेगी जिन्हें व्यापार के सिलसिले में कोई भुगतान करना था 
या सफर-खर्च के लिए उनकी जरूरत थी या जिन्हें जाती खर्च के लिए 
छोटी-मोटी रकमें कहीं बाहर भेजनी थीं । 

तब से यह नियन्त्रण उत्तरोत्तर व्यापक और कठोर होता गया है । 
इस समय परिस्थिति यह है:--- 

नियन्त्रण की दृष्टि से संसार को दो प्रधान क्षेत्रों में विभाजित समझिए । 
एक तो स्टर्िग क्षेत्र! है जिसके अन्तर्गत विभिन्न देशों के बीच लेन-देन 
का भुगतान स्टलिंग मुद्रा-द्वरा होता है। दो-एक देशों को छोड़ (जिनमें 
मुख्य कनाडा हैं) सारा ब्रिटिश साम्राज्य और उसके आश्रित देश (जैसे 
मिस्र, ईराक आदि) सभी इस क्षेत्र के अन्तर्गत हैं। दूसरा प्रधान क्षेत्र 
वह है जिसमें अमेरिका की मुद्रा डॉलर' का बोलबाला है। 

भारतवर्ष से जो माल बाहर जात़ा है उसके दाम का भुगतान प्रधानतः 
या तो स्टलिंग में होता है या डॉलर में या रुपए में । रिजर्व बैंक ने इस 
सम्बन्ध में कुछ नियम बना दिए हें और मार भेज़नेवाले को उनका पालन 
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करना पड़ता है । जबतक वह निर्दिष्ट रीति से यह आइवासन नहीं देता 
कि वह नियमों की पूरी पावन्दी कर चका है या करने जा रहा है तबतक 
उसे बाहर माल भेजने की इजाजत ही नहीं मिक सकती । अगर आश्वासन 
देने के बाद वह किसी नियम का उल्लंघन करता है तो कठोर दण्ड का भागी 
बन जाता हैं। उसे आरम्भ में ही यह बताना पड़ता है कि दाम के भुगतान 
के बारे में क्या तय पाया है और यह भगतान कौन-सी बेक के द्वारा हुआ है 
या होनेवाला है । फिर उसे विदेश में माल मंगादेवाले के पास सारे कागजात 
किसी निर्दिष्ट बंक की मार्फत ही भेजने पढ़ते हें। माल मंगानेवाला 
जब भृगतान कर देगा तब बंक सारे कागजात उसके हवाले कर देगी और 
वह जहाज से माल छड़ा सकेगा | वह बेक फिर रिजवे वेक को यह सूचित 
कर देगी कि भुगतान मिल चुका और उस विदेज्ञी म॒द्रा का रिजव वेंक 
जो उपयोग मुनासिब समझेंगी, करेगी। ऐसे तिबन्त्र०ण के कारण न तो 
कोई यहां से माल के रूप में अपना पूंजीपल्छा ही बाहर भेज सकता है, न 
भुगतान में मिली हुई विदेशी मुद्रा का मनमाना उपयोग ही कर सकता है । 

यह नियन्त्रण दो-तरफा है, अर्थात्‌ मार भेजनेवाले को ही नहीं, 
माल मंगानेवाले को भी अब रिजवे बेंक-ह्वारा अन॒गासित होना पड़ता हैं। 
माल भेजनेवाला तो सरकार को विदेशी म॒द्रा दिछाता है, पर माल मंगाने- 
वाला उससे विदेशी म॒द्रा मांगता हं--- इसलिए आयात-सम्बन्धी नियन्नण 
को निर्यात-सम्बन्धी नियन्त्रण से भी कठोर समझना चाहिए। १५९४० 
में ही यह नियम कर दिया गया कि बिना सरकार से अनुमति प्राप्त किए 
कोई भी व्यापारी अमुक-अम॒क वस्तु को विदेश से यहां न मंगा सकेगा । 
व्यापार के अलावा और कामों के लिए प॑सा बाहर भेजने पर कई प्रकार के 
प्रतिबन्ध लगा दिए गए। १९४६ -४३ में आयात-सम्बन्धी नियन्त्रण 
और भी सख्त कर दिया गया । अब सर#ार जिस चीज को मौजूदा हालत 
में जरूरी समझती उसीको मंगाने की अनृमति मिल सकती थी। इसका 
उद्देश केवल इतना ही नहीं था कि विदे” में जो धन प्राप्त हो उसका अना- 
वश्यक वस्तुओं के दाम चुकाने में दुष्पयोग न होने पावे। और प्रकार के 
दुरुपयोगों को रोकने के उद्देश से भी आयात-सम्बन्धी नियन्त्रण. कठोर 
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कर दिया गया। अनावश्यक वस्तुओं के निर्माण में अमेरिका की 
उत्पादन-शक्ति का दुरुपयोग संभव था। फिर, यह भी संभव था कि ऐसी 
वस्तुओं को वहां से यहां लाने में उस स्थान का दुरुपयोग हो जो जहाजों में 
मिल सकता था। वास्तव में जहाजों की बड़ी कमी हो रही थी; जितने 
जहाजों की जरूरत थी उतने मिल नहीं रहे थे। ऐसी स्थिति में आयात 
को उन्हीं वस्तुओं तक परिमित कर देने का नियम हो गया जो सरकार की 
दृष्टि में आवश्यक * थीं---बल्कि इस आवश्यकता का भी श्रेणी-विभाजन 
कर दिया गया और जिस वस्तु की आवश्यकता ऊंचे दर्जे की न हो उसका 
आना असम्भवप्राय हो गया । 

बैंक आव्‌ इंगलेण्ड ने डॉलर तथा कुछ दूसरी मुद्राओं में पौंड का 
विनिमय-मूल्य बांध दिया था। पर यह विनिमय-सूल्य ब्रिटिश साम्राज्य 
के भीतर ही मान्य हो सकता था। साम्राज्य के बाहर पौंड का मूल्य इन बातों 
पर निर्भर था कि उसकी मांग के मुकाबिले उसकी 'बिकवाली' कैसी थी 
और लड़ाई के नतीजे के बारे में बाहरी दुनिया का खयाल क्या था। इस- 
लिए पौंड की दो दरें रहने लगीं--- एक तो बेंक आव्‌ इंगलैण्ड-द्वारा नियंत्रित 
या निर्धारित दर, दूसरी वह दर जो न्यूयाक-जेसे अनियंत्रित या स्वतन्त्र 
बाजार में प्रचलित थी। इस स्वृतन्त्र बाजार में पौंड की दर नियन्त्रित 
दर से नीची या सस्ती रहने लगी--मसलून, जिस समय बेंक आव्‌ इंगलैण्ड- 
द्वारा निर्धारित दर ४.०३॥ डॉलर थी उस समय न्यूयाक की बाजार-दर 
सिर्फ ३.०२ डॉलर थी। इसका एक नतीजा यह हुआ कि भारतवर्ष से 
अमेरिका जानेवाले माल का दाम डॉलर-मुद्रा में न चुक कर स्टिंग में 
चुकने लगा। मान लीजिए किसीने यहां से १३-)। अर्थात्‌ १ पौंड का 
माल अमेरिका भेजा। वहां अगर सरकारी दर से भुगतान होता है तो 
माल मंगानेवाले को ४.०३॥ डॉलर देने पड़ते हैं । इस हालत में डॉलर 





यह दूसरी बात हे कि कया आवश्यक हे और क्‍या अनावश्यक, इस 
सम्बन्ध में सरकार का निर्णय कभी-कभी वास्तविकता से दूर--बहुत 
दूर रहता हे । | 
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तो सरकार ले लेगी और यहां से मार भेजनेवाले को रुपए मिल्‍्त 
जायंगे। पर चूकि ब्यूयार्क में वाजार-दर से पौड ३.०० डॉलर से ही 
मिल रहा हैं, इसलिए वहां माल मंगानेवाला उतने में एक पौंड खरोद कर 
इंगलेण्ड में दाम चका देता है और यहां के व्यापारी को १३८ जाता 
है। इस तरीके से भगतान होने पर सरकार को डॉलर नहीं मिलते और 
उस हद तक उसकी भगतान-सम्वन्धी अपनी कठिनाई बहन जाती हे । 
हरी कारण है कि कुछ समय बाद सरकार ने विन्ििन्न उपायों का अवदम्बन 
कर उन छिद्रों को प्राय: बन्द कर दिया जिनके द्वारा डॉलर-मद्रा उसके 
पहुंच से वाहर निकलती जा रही थी । 
ब्रिटिश भारत की प्रजा की जो रकम डालर के रूप में जमा थी उसे 
सरकार ने दिसम्बर १९४० में स्वायत्त कर लछी। जिनके डॉलर ले लिए 
गए उन्हें बदले में यहां रिजवे बेक से रुपए दिला दिए गए। निखे था १०० 
डॉलर ८- ३३० रुपए। १० मार्च १९४१ को सरकार इस दिला में एक 
कदम और आगे बढ़ी । जिन लोगों ने अमेरिका में कुछ खास सिक्‍वूरिटीज 
खरीद रखी थीं उनके लिए भी यह लाजिमी कर दिया गया कि वे अपने 
कागज सरकार के हवाले कर दें और बदले में उसी निर्ख से रुपए ले ले। 
पिछले दिन के बाजार-भाव से उन सिक्‍यूरिटीज की डॉलरों में जो कीमत 
हुई उसका यहां रुपयों में भुगतान कर दिया गया । 
रुपए के विनिमय-मृल्य में सरकार ने किसी प्रकार का हेर-फर 
नहीं किया है और हुंडी की दर प्राय: १८ पेंस रहती आई है । चांदी 
का दाम काफी ऊँचा होते हुए भी एक्सचेंज बढ़ा कर इतिहास को पुनरा- 
वृत्ति नहीं की गई है । पाठकों को याद होगा कि पिछली लड़ाई में चांदी की 
तेजी का नाम लगाकर रुपए के विनिमय-मूल्य को १६ से २४ पेंस (सोना ) 
कर दिया गया था। कहा गया था कि जब रुपए की चांदी की कीमत बढ़ रही 
है, तब उसका विनिमय-मल्य बढ़ाए बिना वह चलन में किस प्रकार रखा 
जा सकता है ? वास्तव में रुपया प्रतीक-मुद्रा का काम करता था. इसलिए 
चांदी चाहे जितनी महँगी हो रुपए की कीमत में हेर-फेर नहीं होना चाहिए 
था। जैसा कि उस समय भी सरकारी नीति के आलोचकों ते कहा धा--- 
१८ 


ह 
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अगर चांदी महँगी हो चली है तो कुछ समय के लिए या तो रुपए में चांदी 
की मात्रा घटा दीजिए या कागजी रुपए से ही काम चलाइए | अगर गज 
लोहे के छड़ का हो और लोहा महँगा हो जाय तो गज किसी और सस्ती 
चीज का काम में लाया जायगा या समस्या हल करने के नाम पर गज 
की नाप ही सोलह से बत्तीस गिरह कर दी जायगी ? मगर उस समय 
सरकार पर इस दलील का कुछ भी असर नहीं हुआ और वह अपने मनकी 
ही करके रही । इस बार भी चांदी का वही हाल है, पर रुपए के विनिमय- 
मूल्य ने उससे बाजी ले जानें की कोशिश नहीं की है। पहले रुपए में 
१६५ ग्रेन खालिस चांदी होती थी । अब वह ९० ग्रेन कर दी गई है-- 
अर्थात्‌ लम्बाई नापनेवाला गज कुछ हद तक लोहे का बना रहा, 
पर लोहा महँगा होने के कारण उसकी चौड़ाई या मुटाई आधी कर दी 
गई”*। किसी भी हालत में चांदी के दाम के घटने-बढ़ने का कोई 
असर हमारे प्रतीक के विनिमय-मृल्य पर नहीं पड़ना चाहिए। गनींमत है 
कि इस बार वह मूल्य बढ़ाया नहीं गया हैँ । 

जेंसा कि ऊपर बताया जा चुका है, इस महासमर में हमारी आथिक 
स्थिति की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई है कि विदेश में हमने 
अपना ऋण चुकाकर अब कुछ पूंजी-पल्छा इकट्ठा कर लिया है। 

पहले हम इंगलेण्ड के कर्जदार थे--अब इंगलेण्ड हमारा कजंदार है। 
यह परिवर्तेन इस कारण हुआ हूँ कि इंगलेण्ड हमसे जो कुछ ले रहा है उसकी 
पूरी कीमत चुकाने में असमर्थ है, लेहाजा उसने हमसे उधार लेना शुरु किया 
हैं। हमने इस सिलसिले में पहले अपना कर्ज उतारा, फिर उसे उधार 
देते गएं। यों इस लड़ाई के जमाने में हम कर्जदार से साहकार बन 
गए । 

स्टलिंग में हमारा कर्ज या देता कब कितना था यह नीचे की तालिका 
से स्पष्ट हो जायगा | इसमें १८ पेंस के हिसाब से पौंड स्टलिंग के रुपए , 
कर दिए गए हें :-- 


“देखिए फुटनोट, पृष्ठ १७२ और १७३ 
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मार्च के अन्त में-- करोड़ रुपए 


१०११६ ->६०.८१ 
१९१९ २०७४.०८ 
१९स४ ३१३.७६ 
१९०५९ 2०.३८ 
जी ओ॥ का 
१९२५ 5<६२९.२०७ 
शशुडर ५ 2.४? 


अर्थात्‌ लड़ाई छिड़ने से पहले जहां लन्दन में हमारा देना प्राय: ४६५ 
करोड़ था वहां मार्च १९४३ के अन्त में प्रायः ५» करोड़ ही रह गया था । 
बाकी देना या कर्ज हम अपने सिर से उतार चुके थे। और इसके वाद छल्दन 
में हमारा जो पावना हो चला था उसके भी, उसी १८ पेंस की दर से, मार्च 
१९४३ के अन्त में प्राय: ५११ करोड़ रुपए होते थे। जबसे लाई छिद्ठी 
तबसे ३१ मार्च १९४३ तक का हिसाब इस प्रकार था :-- 


जमा करोड़ रुएए 
१---अगस्त १९३९ में रिजवं बेक 
के पास स्टलिंग ६४ 
२--समय-समय पर रिजर्व बक ने 
जो स्टलिंग बाजार में खरीदा ३८७ 
३--ब्रिटिश सरकार से जो भुगतान 
स्टलिग में मिला. ., ५७९ 
२+०५६ 


खर्चे 
१--माचें १९४३ के अन्त तक भारतवर्ष 
का कर्ज चुकाने में सटलिंग कगा २८० 
२--दूसरी देनदारी चुकाने में स्टलिंग 
ल्गा १३१ 
ऐप 
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बाकी ५११ करोड़ रुपए का स्टिंग माचे १९४३ के अन्त में रिजववे 
बैंक के पास लन्दन में जमा था। 

ऊपर के जमा-खच में रिजवं बेंक-द्वारा स्टलिंग की खरीद ३८७ करोड़ 
रुपए दिखाई गई है । बाजार में स्टलिंग बेचनेवाले वे ही हो सकते हैं जिन्होंने 
अपना माल या श्रम बेच कर इंगलेण्ड में उसे हासिल किया हैँ। साधार- 
णतः यहां जितने रुपए का माल बाहर से आता हैँ उससे अधिक का मार 
यहां से बाहर जाता है । ऐसी स्थिति में जिस हृद तक वह आधिक्य होता 
है उस हद तक दूसरे देश हमारे देनदार बन जाते हैं । अगर बात इतनी ही 
होती तो हम आरम्भ से ही साहूुकार होते और कभी हमारे इंगलूण्ड के कर्जे- 
दार बनने की नौबत न आती | पर होता यह रहा कि व्यापार में हमारा 
जो कुछ पावना निकला उसे तो इंगलेण्ड ने ले ही लिया, जमः-खर्च के मुता- 
बिक हमें उलटठा देनदार बना दिया ! 

ईस्ट इंडिया कम्पनी की अपनी पूंजी उसके कारोबार के लिए काफी 
नहीं थी, इसलिए बंगाल में उसे बराबर जगत्सेठ की कोठी से कर्ज लेना 
पड़ता था। अन्त में जगतूसेठ के लाखों रुपए डूब भी गए, क्योंकि प्रभुता 
हो जाने पर कम्पनी के संचालकों ने अपना देना चुकाने से इनकार कर दिया। 
अब इस देश का बाकायदा दोहन होने लगा--हमारे विदेशी शासक हमारी 
पराधीनता से जहां तक फायदा उठा सकते थे उठाने रूगे । फिर एक दिन 
कम्पनी को रंगमंच से हटना पड़ा और शासन की बागडोर ब्रिटिश सरकार 
ने खद अपने हाथ में ले ली। पर अब हमारा बोझ और भी भारी हो चला। 
कम्पनी को जो हर्जाना दिया गया, इस देशके आधिपत्य की जो कीमत चुकाई 
गई और परिस्थिति को काबू में लाने के लिए इंगलण्ड को जो खर्च करना 
पड़ा उस सारी रकम के देनदार हम ठहराए गए! और फिर तो यह सिल- 
सिला चला कि हम साल-ब-साल इंगलेण्ड से लेने की अपेक्षा कहीं अधिक 
माल इंगलेण्ड को देते गए, और फिर भी ऋण से हमारा पिण्ड न छूटा, 
बल्कि हम देनदारी के दलरूदल में फंसते ही गए। 

श्रीबडलाजी ने इस विषय का विवेचन करते हुए एक जगह 
दिखाया है कि १८६४ और १९२९ के बीच हमने बाहर से जितने 
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रूपए का माल लिया उससे प्रायः २८ अरब रुपए अधिक का माह 
वाहर भेजा । इस माल में सोना-चांदी झ्ामिल नहीं है। इसने समय 
में बाहर से प्रायः १४ अरब की सोना-चांदी यहां आई। तो इस हिसाब 
से हमारा , १४ अरब पावना रहा। पर असलियत में हम इस रकम 
से हाथ थो चुके थे और इंगरेण्ड के काफी वड़े देतदार बन चुके थे । 
१९२९ में हमारी इस देनदारी का तखमीना प्राय: १० अरब रुपया किया 
गया था-। यह देनदारी स्टलिग-ऋण के ही रूपमें नहीं रही है । अंगरेजों 
ने हमें यहां भी जो कुछ उधार दे रखा है या यहां वाणिज्य-ब्यवसाय 
में जो कुछ लगा रखा है उस सवक्नों इस देनदारी के अन्तर्गत समझिए ; 

जब से यह सिलसिला चला हम उस स्टिंग को जो. आयाद से 
निर्यात अधिक होने के कारण, हमें भगतान में मिलता गया है, भारत- 
सचिव को यह कह कर अपित करते आए हैं कि-- 

“लीजिए---अपनी दरिद्रता को बरकरार रखते हुए हम जो कुछ बचा 
सके हें उसे स्वायत्त कीजिए । हमारे देश में जितनी सरकारी नौकरियां 
अपने भाईवन्द को दे सकते है, देते जाइए और इस रकम से उनकी पेन्चनें 
चुकाइए---उन्हें ऊंचे से ऊंचा भत्ता दीजिए । यह जरूरी नहीं कि सरहदी 
लड़ाइयों का ही खर्च हमसे वसूल किया जाय, क्योंकि हमारे देश की सर- 
हद वहीं है जहां इंगलेण्ड को लड़ाई लड़नी हो । ब्रिटिग साम्राज्य के विस्तार 
या हित-रक्षाके लिए भारतवर्ष के बाहर लड़ी हुई कितनी ही लड़ाइयों का खर्चे 
हमसे वसूल किया जा चुका हें---आगे भी ऐसे सिलसिले में आप जो चाहें 
हमारे नाम लिख कर वसूल कर सकते हैं । वेतन, पेन्शन, पुरस्कार, भत्ता, 
लड़ाई-खर्च----इनके अलावा और भी जिस मद में चाहें इस स्टॉलिंग का उप- 
योग कर सकते हें। लाल-समुद्र या भारत-समुद्र में काम करनेवाली किसी 
ब्रिटिश कम्पनी को हर्जाना देना है ? इंगलेण्ड में किसी पागरूखाने को इम- 
दाद पहुंचाना है ? लन्‍्दन में आए हुए तुर्की के सुल्तान के मनोरंजन के लिए 
नाच-रंग का आयोजन करना है ? आपके बस की बात हुँ कि जो बोझ चाहें 
हम पर लाद दें, जिस रकम के लिए चाहें हमें देनदार बना दें और सूद लगा 
कर उसे हमसे पाई-पाई वसूल कर ले।* 


+ 
था 
ष््‌ 
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रिजव बंक ने समय-समय पर जो स्टलिंग खरीदा वह कहां से आया 
और कहां गया यह अब स्पष्ट हो गया होगा | इतने समय में आयात से 
निर्याता का जो आधिक््य हुआ उसकी कीमत स्टलिंग में चुको और 
वह स्टलिंग हमें रिजवे बेंक की माफंत, अपने शासकों के हवाले कर देना 
डा । उन्होंने उसका उपयोग हमारी बाहर की 'देवदारी” चुकाने में 
किया । ऊपर की मदों में एक हे--- दूसरी देनदारी चुकाने में स्टलिंग लगा 
१३१ करोड़ रु० । यह दिनदारी' वही है जो हमें हर साल हरन्दन में 
चुकानी पड़ती है और जिसे अंगरेजी में उ]०:2७ (४५:2०७ कहा जाता 
हैं। वास्तव में यह वह रकम हैं जो हमें अपने शासकों की सिवाओं' 
के पुरस्कार-स्वरूप हर साल इंगलेंड को देना पड़ता है । सितम्बर १९३९ 
से मार्च १९४३ तक इस मद में हमें १३१ करोड़ रुपए देने पड़े। स्थायी 
ऋण चुकाने में जो स्टलिंग लगा उसके ३८० करोड़ रुपए अछग थे ! 
वास्तव में अगर ब्रिटिश सरकार से भृगतान में हमें ५७१ करोड़ रुपए 
न मिले होते तों न तो हमारा इतना कर्ज चुका होता और न हमारे 
पास इतनी बचत होती । यह भुगतान उन चीजों की कीमत का हैं जो 
इंगलेंड, अपने और दूसरे मित्र-राष्ट्रों के लिए, हमसे लेता आया है। * 
इस बार धन-जन से इंगलेंड की सहायता के लिए हमें जो त्याग 
करना पड़ा हे वह अभूतपृव्ब है। लड़ाई-सम्बन्धी विभिन्न कामों के लिए 
हम इतने बड़े पेमाने पर सामान और आदमी जुठाते आए हँ---और वह 
भी ऐसी कठिनाइयों के बीच--कि उस दिशा में आगे बढ़ना अब हमारे 
लिए बहुत मुश्किल हो रहा है । हमारी सरकार भी यह कहने लगी है 
कि यहां के लोग काफी थक चुके हैँ, अब हमें उनकी थकावट और न 
बढ़ाकर, उन्हें सुस्ताने का, कुछ हृद तक अपनी भी आवश्यकताओं की 
पूर्ति करने का अवकाश देना चाहिए। बात यह हुई हैं कि हमने अपने 
आप को आवश्यक-से-आवश्यक वस्तुओं से बंचित रखकर इंगलेंड के लिए 
सामान मुहेया किया हें और उसकी तरह-तरह की सेवाएं करते आए हैं । 
अगर वस्तुओं की प्राप्ति का अर्थ सुख हे और उनके अभाव का अर्थ 
दुख, तो इसमें तनिक भी सन्द्रेह करने की गुंजाइश नहीं हो सकती कि 
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आज भारतवर्ष लड़ाई से पहले की अपेक्षा अधिक दीन और दूखी है। 
अपने को भूखा रखकर हमने मित्र-राष्ट्रों को अन्न दिया ह्ैं--अपने को 
नग्न रखकर हमने उनके लिए वस्त्र जठाया है । यही बात और दिशाज्ं 
में भी समझनी चाहिए । हमारे कारखाने बड़ी ही कठिनाइयों का सामना 
करते हुए चल रहे हैं । विशेषज्ञों की कमी है। जो कच्चा माल मिलता 
भी है उसे कारखाने तक पहुँचाने में सौ-सो दिक्कतें उठानी पड़ती हे 
कल-पुरजों की घिसाई का कोई ठिकाना नहीं। और नियंत्रण के नाम 
पर तरह-तरह की अड़चनें अलूग डाढी जाती हैं । फिर इतनी कठिनाइयों 
के होते हुए भो कारखानेवाले जो माल तैयार कर पाते है उसका काफी 
बड़ा अंश सरकार ले लेती है। ऐसी स्थिति में यही कहा जा सकता है 
कि हमें स्वयं उपवास कर अपने भोजन की सामग्री दूसरों को दे देनी 
पड़ती है । 

उस सामग्री की कीमत हमें न तो जिन्सों में मिली है, न सोनें- 
चांदी में। उलटा हमारी ही चांदी इंगलेंड को बेच दी गई है। हमें जो 
डालर प्राप्त होते हें वे भी हमसे ले लिए जाते है। हमें कीमत चकाई 
जाती हैं स्टलिग में, क्योंकि इंगलेंड उसे किसी भी दूसरे रूप में चुकाने 
में असमर्थ हैं। ३१ मार्च १९४३ तक हमें ५७१ करोड़ रु० का 
भुगतान मिल चुका था। इधर और भुगतान मिला है। सब छे-देकर 
३१ दिसम्बर १९४३ को रिजर्व बेंक के नोट-प्रसार-विभाग में प्राय: 
७३५ करोड़ रुपए का सस्‍्टलिंग जमा था। इसके अलावा उसके बेंकिंग 
विभाग में, इस देश के बाहर, प्रायः १२० करोड़ रुपए रोकड् और 
सिक्‍्यूरिटीज के रूप में थे। याद रखने की बात है कि हमने अपना 
प्राय: सारा स्टलिग-ऋण चुका दिया है, और अब हम इंगलेंड के कर्जेदार 
नहीं बल्कि साहुकार हें। जब तक लड़ाई जारी रहेगी, इंगलेंड का उधार 
लेना जारी रहेगा और हमारे पावने की रकम बढ़ती ही जावेगी । 

अब हमारे सामने प्रश्न यह उपस्थित हैं कि हमने वहां जो कुछ 
जमा किया हैं या करते जायेंगे उसे कब और किस रूप में यहां 
लग सकेंगे ! 
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जब हम इंगलेंड के कजंदार थे तब उसे यह चिन्ता रहती थी कि 
कहीं शक्तिशाली होने पर भारतवासी अपना देना चुकाने से इनकार न 
कर दें, और उसकी ओर से बराबर इस बात पर जोर दिया जाता था 
कि स्वराज्य-सम्बन्धी विधान या संघटन में उसके हित के संरक्षण के 
लिए खास व्यवस्था होनी चाहिए। अब वह तो निर्चिन्त हो गया 
और तरह-तरह की चिन्ताएं हमको होने लगी हैं। आशिक क्षेत्र में इंगलेंड 
की आज तक की करतृतों को देखते हुए, हमारा यों चिन्तित होना 
स्वाभाविक ही हैं। पर इस विषय के विवेचन में हम यह मानकर ही 
आगे बढ़ सकते हें कि इंगलेंड न तो जोर-जबदेस्ती करेगा न टाट 
उलटेगा--बल्कि हमसे जो कुछ ले चुका है या लेता जा रहा है उसे एक 
दिन पाई-पाई वापस कर देगा। 

श्रीबिड़ला जी ने कर्जदार से साहुकार' नामक पुस्तिका में बताया 
है कि इस सिलसिले में हमारी मांग क्या होनी चाहिए । वह लिखते हेँ:- 

“ब्रिटिश सरकार से हमारी पहली मांग यह होनी चाहिए कि 
हमारी स्टलिंग की बचत रकम, जो अभी है या बाद को इकट्ठी होगी, 
किसी तरह नष्ट न की जायगी, इसका वह हमें, आश्वासन दे। 

“पिछली लड़ाई का अनुभव. इस सिलसिले में सर्वथा सुखद नहीं 
कहा जा सकता | यह बात छिपी नहीं है कि पिछली लड़ाई के बहुत से 
खर्च, जो ब्रिटिश सरकार को देने चाहिए थे वे हिन्दुस्तान के मत्थे मढ़े 
गए । अगर हिन्दुस्तान जपने भाग्य का निर्णय स्वयं कर सकता, तो 
जितनी रकम उसे लड़ाई के खर्च के हिसाब में मिली थी उससे कहीं 
ज्यादा रकम मिलती | परन्तु जो मिला था वह भी बाद में योंही बन्दर- 
कंट में गायब हो गया ।' 

/“* “अगर हिन्दुस्तान सावधान न रहा तो इतिहास की पुनरावत्ति हो 
सकती हूँ । अतः हमें बराबर सावधान रहना चाहिए और यह मांग करनी 
चाहिए कि जिस खर्चे से हमारी अपनी सीमाओं की रक्षा का सीधा 





क प्रकाशक---सस्ता साहित्य मण्डल 
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सम्बन्ध नहीं हूं वह हिन्दुस्तान के नाम न लिखा जाय; न तो भविष्य 
में पेंशन चुकाने के लिए आज ही ब्रिटिश सरकार को एक मोटी रकम दे 
दी जाय और न युद्धोपरान्त पुननिर्माण के छिए कोई रकम अलकूग कर दी 
जाय । हमारी रकम पर हमारा पूरा कब्जा रहे, क्योंकि हमारी रकम 
हमारी अपनी है । किसीको हमसे यह कहने का अधिकार नहीं होना चाहिए 
कि अपने धन का हम क्‍या उपयोग करें, और क्‍या न करें। इस मामले 
में इससे कम कुछ भी हमको स्वीकार नहीं हो सकता । 

“परन्तु सबसे महत्वपूर्ण बात इस बात की सावधानी रखना हैं कि 
भविष्य में हमारे बचे हुए स्टलिंग की कीमत कम न हो जाय । 

इस विषयको कुछ विस्तार से समझाने की आवश्यकता हैं। 

मान लिया कि स्टलिग के बदले हमें स्टलिग हूँ; मिलेगा, पर हो सकता 
हैं कि आज स्टलिंग की जो क्रय-शक्ति है वह कल न रहे--आज स्टलिंग 
से जितना माल खरीदा जा सकता हैं करू उतना न खरीदा जा सके | 
उस हालत में हमको बड़ी हानि उठानी पड़ेगी । जब हमने इंगलेंड को 
कर्ज दिया उस समय स्टलिंग की जिन्सों के रूप में जो कीमत थी वह 
कीमत बनी रही तब तो चिन्ता की कोई बात नहीं; पर अगर वह कीमत 
गिर गई---अर्थात्‌ स्टलिग के बदले जिनसे कम मिलने लगीं--तो हमको 
क्षतिग्रस्त होना पड़ा। श्रीबिड़लाजी का कहना है कि उस अवस्था 
में ब्रिटिश सरकार को हमारी क्षतिपूर्ति करने को तेयार रहना चाहिए। 
इसकी व्यवस्था यों हो सकती हैं कि हमारा जो स्टलिंग जमा हो 
उसकी मालियत जिस्सों में मुकरेर कर दी जाय और कर्ज चुकाने के समय 
अगर वह मालियत कम हो तो हमें और रकम देकर वह कमी पूरी कर दी 
जाय ताकि हमें कोई घाटा उठाना न पड़े । स्टलिंग की क्रय-शक्ति में क्या 
कमी हुई है यह “इण्डेक्स नम्बस अर्थात्‌ सूचक अंकों से जाना जा 
सकता है और तदनुसार क्षति-पूर्ति की जा सकती है। मान लीजिए, 
जिस समय इंगलेंड को हमने कर्ज दिया उस समय वहां जिन्सों के दासों 
का इण्डेक्स नम्बर' १२५ था, और जिस समय वह कर्ज चुका उस 
समय “इण्डेक्स नम्बर' था २५० । तो इसके माने हुए कि इस बीच में 
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स्टलिंग की क्रय-शक्ति आधी हो गई । ऐसी स्थिति में हमारा स्टिंग में 
जो पावना था उसका दुगना मिलते से ही हमारे साथ न्याय हो सकता 
है और हम क्षति-प्रस्त होने से बच सकते हैं । 

कहा जा सकता है कि सटलिंग की मालियत का घटना, हीं नहीं 
उसका बढ़ना भी संभव है । दाम तेज हो गए तो जिस्सों में स्टलिग की 
मालियत घट गई । पर अगर दाम मन्दे हुए तो वह मालियत बढ़ गई। 
अगर श्रीबिड़लाजी के प्रस्तावानसार हमारे स्टलिंग की मालियत बांध 
दी जाती है तो हम उतनी ही पाने के हकदार होते हें और जब दाम 
चढ़ते हें---अर्थात्‌ वह मालियत घटती है तब हमारे देनदार को हमें और 
स्टलिंग देकर अपने कतेंव्य का पालन करना पड़ता हैं। पर अगर दाम 
गिर गए--अर्थात्‌ जिल्‍सों में स्टलिग की मालियत बढ़ गईं तब ? चूंकि 
हमें तो वही मालियत मिल सकती है जो निश्चित हो च॒की है, स्पष्ट 
हैं कि ऐसी स्थिति में हमें कम स्टलिग से ही सनन्‍तोष करना पड़ेगा। 
क्या यह बेहतर न होगा कि हम अपने स्टलिंग की मालियत को निश्चित 
कराने की मांग पेश न करें--उसे अनिश्चित ही रहने दें और उसकी 
मालियत बढ़ने की सूरत में उस परिस्थिति से लाभ उठावें ? 

इस प्रश्न के उत्तर में निवेदन हैं कि निकट भविष्य में उस मालियत 
के घटने की--अर्थात्‌ दामों के चढ़ने की ही विशेष संभावना है । लड़ाई 
बन्द होते ही आज की स्थिति बहुत कुछ बदल जायगी। नियंत्रण-सबन्धी 
बन्धन या ठो रहेंगे ही नहीं, या रहेंगे भी तो शिथिल रूप में। तरह- 
तरह की चीजों की चारों ओर से मांग होने रूमेगी । आज नियंत्रण के 
कारण लोग अपनी आवश्यकताओं की पूति करने से रह जाते हें। जो 
चीजें उन्हें चाहिए वे मिल नहीं सकतीं । उनकी क्रय-शक्ति दबी पड़ी है। 
पर कल यह अवस्था न रहेगी | सरकार की खरीदारी बन्द होने का 
अथे होगा लोगों की खरीदारी के मार्ग का खुल जाना। आज जो क्रय- 
शक्ति दबी पड़ी हे कल वह ॒स्वच्छन्दतापृवंक चलने-फिरने लगेगी--- 
और इसके फलस्वरूप दाम बढ़े बिता न रहेंगे । पुननिमाण का काम 
बरसों चलेगा और उसके लिए बहुत ही बड़े पैमाने पर चीजों की मांग 
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होगी । यंत्रादि-जेस साधनों के दाम ऊंचे रहने की तो और भी अधिक 
संभावना हैं, क्योंकि ऐसी चीजें इंगलैप्ड से विशेषतः बाहर जानेवाली 
हैं ॥ और भारतवर्प को अपनी उत्पादन-चघक्ति बढ़ाने के लिए---नए 
कल-कारखाने खोलने के लिए इंगलेण्ड से प्रायं: ऐसी ही चीजें चाहिए । 

पर हम मालियत की ऐसी घटा-बढ़ी के झमेले में पड़ें ही क्‍यों ! 
राष्ट्र की ओर से जुआ खेलने या दांव लगाने का किसीको अधिकार 
नहीं हैं । हमारी मांग तो यही होनी चाहिए कि हमने मालियत के रूप 
में जो कुछ बिया है हमें वह वापस मिलना चाहिए--न कस, ने ज्यादा । 
जहां आग लगने या जहाज ड्बने की संभावना कम---बहुत कम-- होती है 
वहां भी कुशल व्यवसायी या व्यापारी बीमा कराए बिना नहीं रहते । 
वे कभी ऐसा तक नहीं करते कि जब मंभावना इतनी कम है तव दीमा 
करारे के खर्च का बोझ क्यों उठाया जाय ? फिर हमारी मांग यह क्‍यों 
न हो कि इंगलेण्ड में जमा होनेवाली हमारी रकम का ब्रिटिश सरकार 
बीमा कर दे---अर्थात्‌ स्टलिंग की मालियत घटने की सूरत में हमारी 
क्षति-पूति करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले छे। कौन कह सकता 
है कि यह प्रस्ताव किसी भी अंश में अनुचित या अनुपयुक्त है ? 

इंगलेण्ड का स्टलिंग ऋण तो हमने चुका दिया । पर इस देज्ञ में 
उसने अपना जो धन वाणिज्य-व्यवसायमें रूगा रखा हँ--ओऔर इस 
प्रकार हमें कर्ज दे रखा है--वह अभीतक हम नहीं चुका पाए हैं। 
कनाडा, दक्षिण अफ्रीका जैसे साम्राज्यान्तर्गत दूसरे देजझ्ों ने, ऐसी हीं 
परिस्थिति से लाभ उठाकर, अपने इस प्रकार के ऋण को बहुत बड़ी 
हद तक चुका द्विया है । पर वहां की तरह यहां भी यह तभी हो सकता 
है जब कि सरकार ब्रिटिश व्यवसायियों या पूजीपतियों को अपना- 
अपना भुगतान लेकर हमारा बोझ हलका करने को बाध्य करे । 

मुख्य बात यह है कि सारा ऋण चुका देने के बाद हमारा जो 
पावना निकले वह हमें जिन्सों के --अर्थात्‌ उत्पादन-सम्बन्धीः साधनों 
के--रूप में अनतिविलम्व चुका दिया जाय । इसमें न कोई अडचन 
डाली जाय, न कोई आनाकानी हो | 


१३ 
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अंगरेज यहां व्यापार के हारा धनोपाजन के उहेश से आए थे। 
उस काम में उन्हें आशातीत सफलता प्राप्त डुईं। धीरे-धीरे वे तुलाधार 
से शासन-सूत्र 7र बन बेठे। पर शासक हो जाने पर भी वे लक्ष्मी के 
आराधक पृ्ववत ही बने रहे--कहना चाहिए कि उनकी धनलिप्सा की 
आग में नई परिस्थिति ने घी की आहुति का काम' किया। उसके तेज 
और विस्तार दोलनों में कहीं-से-कहीं वृद्धि हो गई । 

अंगरेजों के पूर्ववर्ती भारत-विजेता स्थायी रूपसे भारत-निवासी 
बन गए थे और हमारा-उनका आश्िक स्वार्थ एक हो गया था। 
अंगरेजों ने हमारे साथ अपनी ऐसी एकता कभी स्थापित नहीं की । 
हमारे शासन की बागडोर अपने हाथ में रखते हुए भी उन्होंने भारतवर्ष 
को अपना देश नहीं बनाया। उनका देश--उनका 'घर' इंगलेण्ड ही 
बना रहा। 

भारतवपषे के सम्बन्ध में उनकी तीति हो चली इसको इंगलेण्ड के 
खेत या खान की तरह बरतने की--यहां से जितना धन-धान्य खींच 
सकते थे, खींचकर इंगलेण्ड पहुंचा देने की। उनकी इस नीति के 
कारण दोनों देशों के आथिक हित था स्वार्थ परस्पर-विरोधी बन गए । 
ओर चूंकि यहां भक्षक से रक्षक भिन्न नहीं था, उस पारस्परिक विरोध 
या संघर्ष में इस देश के साथ न्याय होना असंभव हो गया । 

रुपए की कहानी वास्तव में इस बात की कहानी हैँ कि भारतवर्ष 
हक गे मुद्रा-तीति का संचालन किन विविध उपायों से और किस हृद तक 
गर्ल ण्ड के हित-साधन के लिए किया गया है। अगर हम पराधीन न 
होते तो जो इतिहास हम पिछले अध्यायों में सुना चुके हे वह और ही 
ब्रकार का होता, अर्थात्‌ उस हालत में--- 
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(१) हमारी मुद्रा-नीति का प्रधान लक्ष्य यहां के किसानों को तथा 
अन्य उत्पादकों को अधिक-से-अधिक लाभ पहुंचाना होता---न कि ब्रिटिश 
व्यवसायियों या कर्मचारियों को । 

(२) १८९३ में चांदी की टकसाल बन्द न की जाती । 

(३) कभी सोने का मान या स्टैण्डर्ड ग्रहण भी किया जाता तो 
दूसरे देश को लाभ पहुंचाने के उद्देश से किसी विक्ृत रूप में नहीं । 

(४) सोना भारतवर्ष में संचित किया जाता, सात समुद्र-पार इंग्ूण्ड 
में नहीं। और इस बात का बरावर ध्याव रखा जाता कि हमारे नोटों 
की पुरती के लिए हमारे पास अधिक-से-अधिक सोना हो । 

(५) भारतवपं में ब्रिटिश माल की खपत बढ़ाने तथा ब्रिठिश 
कमंचारियों को लाभान्वित करने के उद्देश से रुपए का विनिमय-मूल्य 
कृत्रिम उपायों से ऊंचा न किया जाता । और इन प्रयत्तों की सफलता 
के लिए वह भयानक गिरावटी नीति काम में न छाई जाती जिससे 
समय-समय पर हमारी अमित हानि हुई है । 

(६) रुपए का विनिमय-मूल्य १८९३ में १६ पेंस (सोना) न 
किया जाता, पर एक बार कर देने पर उसमें ये हेरफेर हगिज न किए 
जाते :--- 

१९१९ में २४ पेंस ( सोना ) 
१९२७ में १८ पेंस ( सोना ) 

(७) २४ पेसवाली दर को ठिकाने के लिए उन दामों उल्टी 
हुंडियां न बेची जातीं और गिरते हुए को उठाने के प्रयत्न में हमारे 
करोड़ रुपए बरबाद न किए जाते । 

(८) १९३१ में जब रुपए का सोने से पल्‍ला छूट गया तब उसका 
स्टलिंग से गंठबन्धन न किया जाता । 

(९) मन्दी का दौर-दौरा होने पर ऐसी मुद्रा-तीति बरती जाती जो 
दामों को ऊपर उठाने में सहायक होती--न कि बसी जिसने उन्हें और 
भी नीचे गिरा दिया। 

(१०) अरबों रुपए का सोना इस देश से बाहर न जाने दिया जाता। 


२८६ रुपए की “कहानी 


बाजार में बिक्री के लिए आनेवाले सोनेकी सरकार खरीदती जाती 
और इंगलैण्ड, अमेरिकादि देशों की तरह उन्हें, नोटों की पुरती के लिए, 
अपनें कोष या रिजवं में रखती जाती । 

(११) इस देश के रुपए गला-गला कर चांदी न बेच दी जाती, 
और अगर बेची भी जाती तो उसकी जगह कोष या रिजदबं में सोना 
खरीद कर रख दिया जाता ! 

यह कोई पूरी सूची या तालिका नहीं है; केवछू भारत की मुद्रा- 
नीति के इतिहास की कुछ मोटी बातों को उदाहरण-स्वरूप देकर यह 
बताया गया है कि स्वतंत्र होने पर हम अपनी भलाई के लिए क्या 
करते और क्‍या न करते । 

हमारे शासकों की दृष्टि संकीर्ण न होकर व्यापक होती तो वे 
हमारे हित में अपना अहित न देखते और इस देश में ऐसी नीति बरतते 
जिससे हमारी ही नहीं, उनकी अपनी भी विशेष मलाई होती । भारत- 
वर्ष की औद्योगिक उन्नति का तात्कालिक फल चाहे जो हो, अच्त में 
उससे इंगलण्ड को लाभ-ही-लाभ पहुंचेगा। यह सच है कि जब यहां 
नए उद्योग-धंधे खुलेंगे तब इंगलेण्ड को उनकी प्रतियोगिता का सामना 
करना पड़ेगा और संभवतः उस प्रतियोगिता से उसकी कुछ हानि भी 
होगी । पर दूसरी ओर, भारतवर्ष की उत्पादन-शक्ति, और इसके साथ 
उसकी कऋ्रय-शक्ति, बढ़ने से इंगलेण्ड के कपड़े के नहीं तो और कितनी ही 
चीजों के नए खरीदार पैदा हो जायंगे । इंगलैण्ड में ऊंचे दर्ज की व्यवसाय- 
बद्धि होती तो वह हमारे मार्ग में रोड़े न अटका कर आगे बढ़ने में 
हमारा सहायक होता और हमारे हृदय पर अधिकार जमाता हुआ, 
अपने कल-कारखानों की पेदावार के लिए, यहां बहुत बड़ा बाजार 
तैयार कर छता । इस सिलसिले में मि० ग्राहम के शब्द दोहराने 
लायक हैं :-- 

“च्ां5। के और एक्सचेंज के गिरने से स्वयं मुझे नुकसान पहुंचा हैं । 
पर मेराः विश्वास हैं कि यह नुकसान थोड़े समय के लिए हैं। लोग 
मुझसे पूछते हे कि आप कपड़े के इम्पोर्टर होते हुए चांदी की टकसाल 
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खोल देने के पक्ष में कैसे हे ? में उत्तर देता ह कि यह प्रश्न एक्सणोर्ट 
या इस्पोर्ट का नहीं, यह तो देश की भलाई का प्रदन हैं। देश की 
उत्पादन-शक्ति बढ़ जाय तो एक्सपोर्टर और इस्पोर्टर दोनों ही फायदे 
में रहेंगे। फर्क इतना ही हैं कि एक्सपोर्टर फौरन फायदा उठा लेगा 
और इम्पोर्टर को--शभर्थात्‌ मुझको कुछ देर ठहरना पड़ेगा। * पर 
मि० ग्राहम-जैंसे विचार रखनेवाले ब्रिटिध्ष व्यापारी था पदाधिकारी 
विरले ही हुए हें । कलकत्ते से रून्दद तक उदारता अथवा दरदर्शिता का 
नितान्त अभाव-सा रहा है। इंगलैण्ड के दृष्टिकोण में ऐसी संकीण्णता 
न होती तो वह, इस देश में, छोटे स्वार्थ के सागने अपने बड़े स्वार्थ को 
देखने में असमर्थ व होता और भारतवर्ष को जनहाल बना कर अपनी 
खुशहाली को नींव को आज से कहीं ज्यादा मजबूत बना लेता । 

असलियत यह हैँ कि उसने इस देश में ऐसी नीति से काम लिया 
जो हमारी खुशहाली को आगे न बढ़ाकर पीछे धकेलनेवराली थी! 
खासकर यहां की मुद्रा-तीति ऐसी रखी गई जो इंगलेण्ड की अपनी दृष्टि 
से श्रेयस्कर थी, न कि भारतवर्ष की | 

अगर भारतवासी अपनी उत्पादन-शक्ति बढ़ा लेते हैं तो यह टंगा पड 
के हक में आर्थिक ही नहीं, राजनतिक दृष्ठि से भी बरा होता ह--इस 
कुविचार ने यहां की मुद्रा-तीति वेसी न होने दी जिससे यहां के उत्पादक- 
वर्ग को यथेष्ट सहायता मिल सकती थी--जो उद्योग-बंधों का मुद्रा- 
सम्बन्धी अभाव दूर कर उन्हें आगे बढ़ने के लिए उत्साहित कर सकती 
थी, जिससे मरुभूमि में भागारथी बहाई जा सकती थी ओर बालू को 
सोने में परिणत किया जा सकता था। पर यह सब न होकर हुआ 
कुछ और ही, कारण कि रोपे पेड़ बबूल को, आम कहा ते होय :_ 

उस मुद्रा-नीति का उद्देश हो गया रुपए की मालियत--चाहे जेसे 
हो--ऊंची-से-ऊंची रखना, जिससे यहां रुपए कमानेवाले ब्रिटिश कर्मचारी 
या व्यापारी अपनी-अपनी कमाई को अधिक-से-अधिक स्टिंग में तबदील 


ौँ 
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कर सक--जिससे ब्रिठिश माल यहां सस्ता बिक सके और उसकी 
अधिक-से-अधिक खपत हो सके । 
पर इंगलेण्ड के लाभ का अर्थ था भारतवर्ष की हानि । जब रुपए 

की मालियत बढ़ती हे तब यहां दाम गिरते हें। यह संभव नहीं कि 
नकसान से बचने के लिए हम अपने दाम बढ़ा सकें। विदेश में मांग 
नहीं बढ़ी हैं या हमारे प्रतियोगी पुराने दामों में ही माल बेच रहे हे 
तो हमें ऊंचे दाम सिल ही कंसे सकते हैं ? तो बाहर दाम तो पुराने 
ही बने रहे और हमारे प्रतीक की कीमत या मालियत बढ़ जाने से हमारे 
उत्पादकों को कम रुपए मिलते रूगे। उनकी लागत प्रायः वही बनी 
रही जो पहले थी। लगान वही देना पड़ता है, कर वही देने पढ़ते हें, 
महाजन को सूद वही देना पड़ता है । और सबसे बड़ी बात यह कि 
मजूरी भी वही देनी पड़ती है । अगर उत्पादक मजूरों से यह कहते हें 
कि रुपए का विनिमय-मूल्य बढ़ने के कारण यहां दाम गिर 
गए हैं, अब आप लोग अपनी मजूरी में कटौती मंजूर कीजिए तो वे 
मानते नहीं । झगड़ा बढ़ता है तो हड़तालें होती हैं, कक-कारखाने बन्द 
हो जाते हैं । यों भी उत्पादक ऐसी अवस्था में एक ह॒द तक ही अपना 
काम-काज जारी रख सकते हूँ । जब वे देखेंगे कि बोझ बेहद भारी हो 
गया तब वे उसे जमीन पर पटक देंगे और उत्पादन के धंधे से हाथ खींच 
'लेगे। उद्योग-धंधों के बन्द होने से बेकारी बढ़ेगी, धन-धान्य की पैदाइश 
घटेगी, लोग ओर भी दीन-हीन-विपन्न हो जायंगे। सरकार की मुद्रा-नीति 
के कारण यहां ऐसी स्थिति एक नहीं, अनेक बार उत्पन्न हो चुकी है । 

जब-जब यहां सरकार ने मुद्रा की मालियत--या यों कहिए कि हुंडी की 
दर--ऊंची बांधी है तब-तब उसे अभीष्ट-सिद्धि के लिए गिरावट-तीति का 
अवलरूम्बन करना पड़ा हे | किसी चीज की बाजार-दर १२ पेंस है, और 
सरकार चाहती हैँ कि वह १६ पेंस हो जाय, तो यह कैसे हो सकता है ? 
स्पष्ट है कि अगर उस चीज की पेदाइश सरकार के अपने हाथ में है तो 
वह उसमें कमी करके--उस वस्तु को दुलेभ बनाके--बाजार में अपनी 
ऊंची दर चला सकती है । 
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बरसों से रुपए के सम्बन्ध में सरकार यही करती आई है। १८ 
में चांदी की टकसाल का दरवाजा सर्व-साधारण के लिए बन्द कर दिया 
गया । अब मुद्रा का प्रसार सरकार की अपनी मर्जो पर रह गया । जब 
चाहे जितृना करें, न करे। रुपए की वह जो कीमत मांगती है, अगर लोग 
उसे देने को तेयार नहीं हैं तो उन्हें अपनी बढ़ती हुई आवश्यकताओं की 
पूर्ति के लिए रुपए मिलने के नहीं। हां, मुद्रा-प्रसार रोक कर ही सरकार 
सन्‍्तुष्ट नहीं हईं। जब उसने देखा कि हाथ खींच लेने से ही काम नहीं 
चलता तब उसने, गिरावट की दिश्या में और आगे बढ़कर, तरह-तरह 
की कारसाजियां शुरू कर दीं। उद्देश था मुद्रा के प्रसार को समेट छेना--- 
चलन से जहां तक हो सके रुपयों को खेच लेना । ऊंचे-से-ऊंचे व्याज पर 

कर्ज लेकर, बाजार में रुपए की भीषण टठान या तंगी पैदा कर दी गई 

जो रुपए नोटों के रूप में आए वे जला दिए गए--जो चांदी के रूप में 
आए वे गला दिए गए 

मुद्रा के अभाव के कारण दाम गिरे, और दाम गिरने से तरह-तरह 
के संकट उपस्थित हो गए । उत्पादन की गतिया तो बन्द हो गई या बिल- 
कुल रुक गई, किसतननों की मुसीबत खास तौर से बढ़ गई। आय कम हो जाने 
के कारण लोगों की क्रय-शज्ित क्षीण हो गई और देश भर में दुःख -दारिद्य 
का विस्तार हो गया । ऐसी स्थिति में सरकार की अपनी आय कम हुए 
बिना कब रह सकती थी ? पर जब उसकी आय घटी तब करों के रूप 
में प्रजा का बोझ और भी भारी कर दिया गया । इस प्रकार हर ओर से 
वही तंग-तबाह की गईं। 

पर इस गिरावट-नीति के अवरूम्बन का एक कुफल और हुआ। जब 
रुपए की दर ऊंची कर दी जाती हे अर्थात्‌ स्टलिंग सस्ता कर दिया जाता 
हैं तब स्वभावतः स्टलिंग की मांग बढ़ जाती है । यह मांग उस हालत में 
और भी अधिक होती है जब लोग समझते हें कि इतनी ऊंची दर को 
टिकाने में सरकार कभी सफल न होगी । 

मान लीजिए, आज १ रुपए के बदले सरकार ३० पेंस स्टलिंग देने 
को तैयार है और बाजार का विश्वास है कि यह दर ठहरनेवाली नहीं 

१९ 


२९० रुपए की कहानी 


का 


है । उस हालत में जिन्हें कल स्टलिंग खरीदना हैं वे आज ही उसे 
खरीदने को दौड़ेंगें; वल्कि बहुत-से खरीदार ऐसे होंगे जो आज स्टलिंग 
लेकर लन्दन में छोड़ देंगे और दर गिरने पर--मसलन १५ पेंस हो जाने 
पर--घर बंठे एक रुपए के दो रुपए कर लेंगे। यह कृत्रिम मांग पूरी 
करने के लिए सरकार ने समय-समय पर करोड़ों के स्टलिग और सोने को 
काफूर हो जाने दिया है । २४ पेंस (सोना) की दर को टिकाने के प्रयत्न 
में ही हमें ५५,५३२,००० स्टलिंग से हाथ धोना पड़ा था और प्राय: 

करोड़ रुपए की हानि उठानी पड़ी थी। 

जब-जब यहां मुद्रा की मालियत वढ़ाई गई है तब-तब उससे होनेवाले 
लाभों का हमारे शासकों-द्वारा बड़ा ही आकर्षक चित्र खींचा गया है। 
पर इस सम्बन्ध मं आज भी एक बात पूछी जा सकती है । अगर मद्रा 
की मालियत बढ़ाने से सचमच ऐसा हित-साधन हो सकता था तो क्‍या 
कारण हैँ कि किसी भी दूसरे देश ने आज तक उस मार्ग का अनुसरण 
नहीं किया ? पृष्ठ २१२ पर जो तालिका हैं उसकी ओर पाठकों का 
ध्यान आकर्षित किया जाता है। उससे पता चलता है कि किस ह॒द तक 
संसार मे विभिन्न मुद्राओं की मालियत कम की जा चुकी हैं। स्वयं 
इंगलेण्ड ने १९२५ में गोल्ड स्टेण्डडे का पतला फिर-से पकड़ते समय 
अपनी मुद्रा की सोने में वही मालियत रखी जो लड़ाई से पहले थी। 
यह गौरव सिर्फ हमको प्राप्त हुआ कि जहां उस लड़ाई से पहले हमारे 
रुपए की मालियत १६ पेंस थी वहां लड़ाई के बाद वह पहले तो २४ 
और फिर बाद १८ पेंस हो चछी । यह बात समझाने के लिएं विशेष कुछ 
कहने की आवश्यकता नहीं कि अगर मालियत वढ़ानेवाला नुसखा इतना 
गुणकारी होता तो और देश भी उससे लाभ उठाए बिना न रहते । 

अगर इंगलेण्ड को हमारे हित का ध्यान होता तो १९३१ में वह हमें 
अपना अनुकरण करने से न रोकता और रुपए को स्टलिंग के बन्धन से 
मकत हो जाने देता | मनन्‍्दी के उस दारुण समय में भी इस देश की मद्रा- 
नीति दामों को उठानेवाली, किसानों के कर्ज का बोझ हलका करनेवाली 
बुझे हुए दिलों में आशा और उत्साह को लौटानेवाली न हो सकी । 
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फिर एक बार लड़ाई छिद्ठी और हंगरलगड भारतवर्ष से ध्न-जन- 
सम्बन्धी जितनी सहायता ले सकता था, लेने हूगा | इंगलैण्द हम से जो 
कुछ लेता है उसको कीमत सोने-चांदी था डॉलर-जैसी मद्रा में काने 
में असमथ हूं, इसलिए वह सारा भगतान कागजी स्टल्िंग में करता हैं 
भारत-सचिव को ब्रिटिश सरकार से जो स्टलिग प्राप्त होता है. बइ उसे 
रिजवे बंक को देकर उससे यहां सरकार को रुपए दिल्या देने है। उस 
स्टलिग से सिक्‍्यूरिटीज खरीद कर रिजवं वेक की रच्दन-गाल्रा में रख 
दी जाती है और यहां उनके मद्दे नोट निकाल कर चदन में झल्त द्विए 
जाते है। लन्दन में प्राप्त होनेवाले स्टलिंग का एक देस्‍सा भारतवर्ष के 
ऋण को चुकाने में खर्च कर दिया गया है, फिर भी इस समय वहां 
प्रायः ८५० करोड़ का स्टिंग जमा है थों भारतवर्ष कर्जदार से साहकार 
बन गया है, और इस समय हमें चिन्ता है तो इस बात की, कि इंगलैप्ड 
से हमारा यह पावना कव और किस रूप में वसूक्ठ हो सकेगा । 

ऊपर कहा जा चुका हैँ कि उस स्टलिग के मह्दे यहां नोटों के रूप में 
रुपए जारी कर दिए गए हैं । इस समय लोट-प्रसार प्रायः ८०० करोड 
हैं। लड़ाई से पहले यह प्रायः २१७ करोड़ था। मूद्रा के परिमाण में बह 
वृद्धि 'फुलावट' कही जा सकती हैं या नहीं ? 

इसके उत्तर के लिए मीमांसा-माय का तृतीय अध्याय देखना 
चाहिए । वहां फुलावट की परिभाषा यह दी गई है--“आवध्यकता से 
अधिक '*' “हद से बाहर नोटों का चलछण , और बताया गया है कि 

यह तरीका तभी काम में छाया जाता हे जब कि सरकार अर्गधिक कठि- 

नाइयों में फंसी हुई होती है या दिवालिया बनने की राह पर होती है।' 

भारत-सरकार की स्थिति ऐसी नहीं कही जा सकती । न तो वह 
आधथिक कठिनाइयों में फंसी हुई हैँ, व दिवालिया बनने की राह पर है । 
यहां जो नोठ-प्रसार हुआ है उसे मीमांसा-भाग के लेखक के छाब्दों में 
“स्वाभाविक विस्तार कहना ही उपयुक्त होगा। यहां भारत-सरकार को 
आर्थिक संकट से उदबारने के लिए नोट नहीं छापे गए हैँ। यहां तो 
इतना ही हुआ है कि इस देश की उत्पादन-झ्ृषक्ति बढ़ी है, दाम बढ़े हे, 
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और आवश्यकतानुसार नोटों का प्रसार बढ़ा है। यह सच है कि रिजर्व 
में इन नोटों की पुश्ती के लिए सोने की जगह स्टलिंग है। पर स्टिंग 
के पीछे ब्रिटिश सरकार की सांख है और उसकी क्रय-शक्ति आज भी 
खासी अच्छी हूं । 

नोटों के चलन के सम्बन्ध में दो-एक और बातें ध्यान में रखने की 
हैं। पहले नोटों के साथ चांदी के रुपए भी चलन में थे | अब चांदी के 
रुपयों का चलन नहीं के बराबर रह गया हैँ । फिर नोटों की बहुत बड़ी 
तादाद बैंकों में या अन्यत्र अक्रिय पड़ी हुई है। बाजार में माल के 
खरीदार हैं, पर माल नहीं हैं । कहना 'चाहिए कि छोगों की क्रय-शक्ति 
दबी पड़ी है और उसका. दामों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। यहां 
दामों का बढ़ता विशेषतः जिन्‍सों के अभाव के कारण हुआ है, न कि चलन 
के विस्तार के कारण। 

रुपए से हमारी जो सेवा हो सकती थी उसे वह अभी तक नहीं 
कर पाया है। पर आशा की जाती है कि देश के भावी निर्माण में वह 
सम॒चित भाग ले सकेगा । हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि रुपया आखिर 
एक प्रकार का टिकट या चिह॒न-सात्र है जिससे केवल यह सूचित होता 
हैं कि अमुक ने इतना श्रम किया या उत्पादन किया या इतने का मार 
बेचा : बड़े अफसोस की बात होगी अगर निर्माण का कार्य इसलिए 
स्थगित रहे कि सरकार के पास काफी टिकट या प्रमाणपत्र नहीं हैं। 
भारत-भूमि रत्नगर्भा है। उन रत्नों को बाहर निकालने के लिए करोड़ों 
श्रमिक मौजद हैं। आवश्यकता है ऐसी मद्गरा-नीति की जो अक्रिय को 
सक्रिय बना सके, बेकार को काम में छगा सके, प्रकृति ने अपनी मठठी 
सें जो कुछ बन्द कर रखा है उसे बाहर निकाल कर सर्वेसाधारण के 
लिए उपलभ्य कर सके | 

पर यह तभी हो सकता है जब वह मुद्रा-नीति सचमच हमारी अपनी 
हो। रुपए के इतिहास की सड़क अन्त में हमें इसी नतीजे पर पहंचाती 
हूँ कि स्वतंत्र हुए बिना हम न तो उसका अपने हित-साधन के लिए सदु- 
पयोग कर सकते हूँ, न दुःख-दारिद्रय के इस दलूदल से निकल सकते ह। 
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षष्ठ जॉर्ज १९३८ (१९४० में ढले ) ९८,०२, १७८ 
हे १९४० २,३५,००,००२ 

ड १९४९१ २४,११,००,०० १ 
5 २३,७१,००,०० १ 
जोड़ ६९८,७५,९७,९६ १ 


१९२२ और १९४० के बीच नए रुपयों की ढलाई नहीं हुई । 
ढलाई के जो आंकड़े ऊपर दिए गए हैं उनमें ऐसे सिक्के भी: 
शामिल हैं जो समय-समय पर देशी रियासतों के लिए ढाले गए हें । 


* । परिशिष्ट ३०१ 


द्‌ 
चलन की घटा-बढ़ी 

हर साल के अन्त में यह हिसाव किया जाता हैँ कि कितने नोट था 
रुपए चलन में गए (+9$0:7007 ० ८पष८ए८ए) और कितने चलन से 
निकल्‍रू आए (+ै&ए८४० ० ८७:४८०८४ )। चलन से यहां मतलब सार्वजनिक 
चलन से है । रिजर्व बैंक की स्थापना से पहले इसे निद्चिचित करने का यह 
तरीका था :-- 

(१) नोटों के सम्बन्ध में यह देखा जाता था कि कितते नोट जारी किए 
जा चुके थे और साल के अन्त में कितने सरकारी खजाने | 77538:४55 | 
और इम्पीरियल बैंक की प्रधान शाखाओं में रह गए थे। जो बाकी बचता 
यह (सार्वजनिक) चलन में समझा जाता | 

उदाहरण--१९२८-२९ के आरम्भ में [सावंजनिक) चने में 
१,७४,५३ लाख रुपए के नोट थे। उसके अन्त में चलन में थे १.७८.१० 
लाख रुपए के नोट। तो इसके माने यह हुए कि उस साल और ३.०३ छाख 
रुपए के नोट चलन म॑ गए । 

१९३४-३५ के आरम्भ में (सार्वजनिक) चलन में १,६३,८८ लाख 
के नोट थे | उसके अन्त में चलन में १,६३.५६ लाख के नोट थे । तो इसके 
माने यह हुए कि उस साल चलन में ३२ लाख के नोट वापस जा 
गए ! 

नोट ज्यादा जारी किए सए--उनका प्रसार बढ़ा--लेकित नए नोट 
सरकार के अपने खजाने में ही पड़े रहे तो (सार्वजनिक) चलन में कोई 
वद्धि नहीं हुई । इसी प्रकार अगर चलन स नाट वापस आए पर करेन्‍्सी 
रिजर्व में न जाकर सरकारी खजाने में पड़े रहें तो नोट जितने जारी किए 
जा चुके थे उतने ही खड़े रहे--उनके प्रसार में किसी प्रकार का कर्मी नहें। 
हुई । 
(२) रुपयों के सम्बन्ध में यह देखा जाता था कि कितना सरकारी 
खजाने (7४०७४०४ ९७) और करेन्‍्सी रिजवे में बच रहा, कितना टकसाल 
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से ढल कर आया और कितना गलाने या फिर से ढालने के लिए टकसालठ 
भेजा गया। इस जोड़-बाकी हिसाव से यह पता चल जाता कि चलन में 
कितना गया या चलन से कितना वापस आया । (इम्पीरियल बेंक की प्रधान 
शाखाओं में जो रुपया रहता वह इस हिसाब में नहीं लिया जाता था, क्योंकि 
उसका परिमाण बहुत कम होता था । ) 
उदाहरण--- १९३२-३३ के आरम्भ में रोकड़ इस प्रकार थी :-- 
सरकारी खजाने में १.०० लाख रुपए 
में 





करेन्सी रिजवे शक 
जोड़ 05205 के 
साल के अन्त में रोकड़ इस प्रकार थी :--- 
सरकारी खजाने में ९३ लाख रुपए 
करेन्सी रिजर्व में ९६, रे४ १3 ) 
जोड़ ९७,२७ ,, 


अर्थात्‌ ५,६९ राख रुपए (सार्वजनिक) चलन में गए । पर उसी 
साल १३,२५ लाख रुपए टकसाल में गलाने या फिर से ढालने के लिए 
भेजे गए। तो निष्कर्ष यह निकला कि उस साल (१३,२५--५,६९) 
अर्थात ७,५६ लाख रुपए चलन से निकल आए । 

रिजवं बेंक की स्थापना के बाद से यह हिसाब इस प्रकार होने लगा है :- 

अब सरकारी खजाने (7:८०४७८४८७ )के नोट सावेजनिक चलन के 
अन्तर्गत माने जाते हैं। कितने नोट चलन में गए या कितने वापस आए, 
यह पता लगाने के लिए सिर्फ रिजद बेक के प्रसार-विभाग (48876 ॥0८०७४(- 
८7८7८) के नोटों की घटा-बढ़ी पर ध्यान दिया जाता है। इसी प्रकार, 
कितने रुपए चलन में गए या कितने वापस आए---इसका पता अब रिजर्व 
बैंक के प्रसार-विभाग की रोकड़ की घटा-बढ़ी से ही चलता है । 

कब कितनी करेन्‍्सी चलन में गई और कब कितनी उसमें से वापस आ 
गई (-) उसका लेखा नीचे दिया जाता है :--- 
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